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यंह प्रमाणित किया जाता हैं कि मेरे शोध-निर्देशन में मि0 
इस्तफा हुसेन खान ने डी0फिल0 की उपाधि हिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
को शोध विषय “भारतीय आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण: एक विश्लेषणात्मक 
अध्ययन" पर अपना मौलिक शोध-ग्रन्थ प्रस्तुत किया है जो कि न तो कहीं 


प्रकाशित हुआ है और न ही प्रकाशनार्थ कहीं भेजा गया है । 


शोध - निर्देशक 
जालऐक <छीवाध्तव 


डा0 आलोक श्रीवास्तव 
उपाचार्य 
वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद। 


प्रस्तावना 


वर्तमान निरन्तर परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों 
में किसी देश की आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण का गहन विश्लेषणात्मक 
अध्ययन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । ऐसे विश्लेषणात्मक अध्ययन 
से प्राप्त बहुमूल्य जानकारियाँ किसी देश की वर्तमान प्रमुख आर्थिक समस्याओं 
के अभिव्यक्तिकरण में अत्यन्त उपयोगी हैं । इसके अतिरिक्त किसी अर्थ- 
व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के आधार पर उपयुक्त औद्योगिकीकरण के 
स्तर को प्राप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तीव्रता के वरीयता 
क्रम में आवश्यक सनन्‍्तुलित आर्थिक विकास करने में व्यावहारिक दृष्टि से 
साम्यिक अग्रिम आर्थिक नीति एवं व्यावहारिक ऑऔद्योगिकीकरण नियोजन का 
निर्धारण करने और उनको व्यवहार में अपनाने एवं उनके साम्यिक मूल्यांकन 
करने में इन जानकारियों का बहुमूल्य उपयोग हो सकता है । अतः भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में भारतीय आर्थिक नीति एवं ओऔद्योगिकीकरण का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन करने हेतु मैने शोध-कार्य का संकल्प किया और इस 
शोध - कार्य के माध्यम से मैंने यह प्रयास किया है कि इस विषय पर शोध- ग्रन्थ प्रस्तुत 
करूँ जो कि केन्द्रीय सरकार , आर्थिक विशेषज्ञों , शोधकर्ताओं और शोध 
विषयक अभिरूचिकों को उनके व्यावसायिक परिक्षेत्र में बहुमूल्य सिद्ध हो 
और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्प्धी स्थिति में भारतीय आर्थिक 
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हितों को पूरा. करने के क्षेत्र में भी उपयोगी हो । इस प्रस्तुत किये ग्रये शोध- 
,ग्रेन्थ में शोध विषयक विवेचन के क्षेत्र में यथासंभव सरलतम भाषा एवं शैली 
. का प्रयोग किया गया है ताकि शोध विषय को आसानी से समझा जा सके 
और उसका उपयोग राष्ट्र के सर्वागीण आर्थिक विकास के क्षेत्र में आवश्यक 
साम्यिक आर्थिक नीति एवं नियोजन का निर्धरण करने में किया जा सके। 
भेरी ऐसी अपेक्षा है कि इस क्षेत्र में प्रस्तुत किये गये शोध-ग्रन्थ में शोध विषय 


का विश्लेषणात्मक विवेचन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 


प्रस्तुत किये गये शोध-ग्रन्थ के सफल अभिलेखन ओर अपने 
शोध-कार्य के  परिक्षेत्र में मैं अपने आदरणीय शोध निर्देशक डा0 आलोक श्रीवास्तव 
. ([ उपाचार्य , वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद) के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्‍्हों ने अपने बृहद्‌ शोधात्मक 
अनुभवों से मुझको शोध विषयक अभिज्ञान प्राप्त करने में अपना बहुमूल्य समय 
एवं सहयोग प्रदान किया । मैंने अपने इस शोध- ग्रन्थ में ' उनके शोध विषयक 
मौलिक विचारों को अभिव्यक्त किया है जिनके आधार पर शोध विषय- 
का वृहद्‌ विश्लेषणात्मक विवेचन किया जाना संभव हो सका है । 
शोध विषयक [ऐसे विश्लेषणांत्मक अध्ययन में पर्याप्त विषय “सामग्री के अभाव 
में सफल शोध-कार्य मैं अभिप्रेरणा का मुख्य श्रेय उन्हीं को है । उनके सतत्‌ 
सहयोग के फलस्वरूप दुर्लभ शोध विषयक अध्ययन- सामग़ी उपलब्ध हो सकी | 


जिसका उपयोग करके शोध-कार्य पूर्ण किया जा सका और शोध- ग्रन्थ 


ही क। 


अभिलेखन करके उसको प्रस्तुत किया जा सका है| इसके लिये मैं उनका सदैव 
ऋणी रहूंगा । 


अन्त में मैं विशेष रूप से अपने आदरणीय गुरूजन प्रोफेसर 
डॉ0 जगदीश प्रकाश, प्रोफेसर जे0के0 जैन, स्वगीय डॉ0 लक्ष्मण स्वरूप, 
डॉ0 अनिल श्रीवास्तव, डॉ0 एस0एम0 जेड0 खुशीद और श्री मो0 परवेज 
कमाल ( शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, हनुमानगंज शाखा, इलाहाबाद) 
के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझको इस शोध- कार्य में अपना बहुमूल्य 
समय और आत्मीयतापूर्ण सहयोग प्रदान किया । उनके इस सहयोग के फलस्वरूप 
ही मैं अपने शोध-कार्य में सफल हो सका हूँ और इस शोध- ग्रन्थ को प्रस्तुत 
कर सका हूँ । भेरी आशा हैं कि यह शोध-अन्थ सभी पाठक गणों के लिये 


उपयोगी सिद्ध होगा । 


शोध - कर्ता 
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अध्याय -। 


आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण का प्रत्याय 


किसी अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों में विभिन्‍न 
परिवर्तनों को करने की परम आवश्यकता होती है ताकि अर्थव्यवस्थ। में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हो सके और उसके सर्वागीण व सन्‍्तुलित विकास की संकल्पना को 
साकार रूप देने वाले महत्वाकॉक्षी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसे कार्य 
हेतु नीति की आवश्यकता होती हैं जिसके सन्दर्भ में अनेक समाजशास्त्रियों 
एवं आर्थिक विशेषज्ञों ने समय-समय पर अपने विचारों का योगदान दिया है| 
संक्षेप में 'नीति' को एक 'संज्ञा के रूप में विचार किया गया है जिसका शाब्दिक 
अर्थ ऐसे अभिकल्पन किये गये नियमों के समुच्चय से हैं जिसको किसी प्रणाली 
अथवा तन्‍त्र को सुचारू रूप से संचालनार्थ प्रयक्त किया जा सकता हैं और उस 
प्रणाली अथवा तन्‍त्र के साम्यिक कौशल्यतापूर्ण निष्पादन से पूर्व निर्धारित साम्यिक 
उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अभिकल्पित नियमों 
के समुच्चय की व्यावहरिक उपयोगिता की सार्थकता किसी अर्थव्यवस्था की विद्यमान 
परिस्थिति पर निर्भर करती है। ऐसी परिस्थिति की परिवर्तनशील प्रकृति को 
ध्यान में रखकर ही किसी प्रणाली अथवा तन्‍त्र के सर्वांगीण विकासार्थ नियमों 
के समृच्चचय को अभिकल्पित किया जा सकता है जो कि उम्र अर्थव्यवस्था की 
निर्धारित नीति हैं। 

नीति के व्यापक अर्थ को अभिव्यक्त करने हेतु अर्थशास्त्री 


कैनेथ ६0 बोल्डिंग के विचारों का सहयोग लिया जा सकता है। उनके अनुसार 
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"तीति का अभिप्राय यह हैं कि दिये हुये उद्देश्यों की प्राप्त के हेतु निर्दिष्ट 
क्रिया- कलारपों के संचालनार्थ अभिकल्पित नियम ही नीति हैं। ऐसी नीति के 
अन्तर्गत उद्देश्य की प्राण्ति हेतु नियमावली और प्रक्रियात्मकः सर्वस्ममिकाओं 
पर अवलोकन करना चाहिये। ऐसा अवलोकन करने से क्रियाकलापों के समन्वयन 
निर्णमन से सम्बन्धित सर्वसमिकाओं का निर्धरण किया जा सकता है जिनका 
व्यवहार में उपयोग करके सामान्य कल्याणार्थ क्रियाओं हेतु निर्देशन करने 
के लिये समुच्चचय के रूप में नियमों का अभिकल्पन किया जा सकता है। ऐसे 
अभिकल्पित नियर्मों के समृुच्चच को नियमावली के रूप में स्वीकार कर उसको 
व्यवहार में प्रयुक्त किया जा सकता है जिससे विवेकपूर्ण ढंग से समन्‍्वयित क्रियाकलापों 
का साम्यिक संचालन करके दृष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है जो 


कल्याणार्थ निर्धारित किये गये हैं।" 


नीति के सन्दर्भ में अर्थशास्त्र ६0 एस0 किर्सचेन, जे0 बेनाई, 
एच0 बेस्टर्स, एफ0 ब्लैकबाई ओए0 व जे0 फालैण्ड, एफ0 हारटोग, 
एल0 मोरीसेन्स, ६0 टास्को, आदि के सामृहेक विचारों के योगदान पर भी ध्यान 
दिया जा सकता है । उनके अनुस्तार "विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में किसी 
सरकार के द्वारा जो क्रिया की जाती है वह नीति है । ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों 
के अन्तर्गत देश का सामान्य कल्याण सन्निहित है । ऐसे सामान्य कल्याण 
के अन्तर्गत कानूनी व्यवस्था को कायम रखना, मानवीय अधिकार का संरक्षण 


आधा. आाशक... बााक.. जाओ... कम. जा... माला. उकाना.. धरम... पाक. सामना. साकक.. समा... डाक. कमाए... धाया॥.. फएऐ. आना... सा. धरयाक+. जमा... आम. धरएक.. गाके.. मक.. डाओ. द्रामके.. छा... इक... इममढी.. डे... न्‍ांआ...का. नमी. जल. डाक. आए. धाम. दमन. 6. माफ. जाए... ऐपलक. सवाव.. फरकबा... टेक्‍ाक.. झख़ण.. बचा... बन्‍न्‍ग 


| . बोल्डिंग ई0 कैनेथ,आर्थिक नीति के रिद्वान्त,।959, पृष्ठ ।-8 | 


करना; देश की प्रतिरक्षा करना, सामाजिक तनावों को कम करना, सामान्य जीवन- 
स्तर का उत्थान करना, सामान्य स्वास्थ्य और शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना, 
आदि सम्मिलित हैं/” इस प्रकार से नीति से यह अभिप्राय स्पष्ट होता है कि 
देश के कल्याणजनक विविध पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्धारित उद्देश्यों 


की प्राप्त करने के लिये सरकार जिस नियमावली को अपनाकर कार्य करती है 


उसको नीति कहा जा सकता है। 


नीति संज्ञा के उल्लिखित प्रयुक्त अर्थ को ध्यान में रखकर किसी 
अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीति के प्रत्याय का उद्भव किया जा सकता है। संक्षेप 
में 'आर्थिक नीति' किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र में उसकी गतिविधियों के 
लियि कि जाने वाला क्रान्तिकारी परिवर्तन है जिससे उसके स्वागीण व सन्तुलित 
विकास की संकल्पना को साकार रूप देने वाले महत्वाकॉक्षी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों 
को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कार्य में जिन नियमों के समुच्चचय का अभिकल्पन 
किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था के समनन्‍्वयित आर्थिक क्रिया-कलाप निर्दिष्ट 
होते हैं उसको अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीति कहा जा सकता है। इस प्रकार 
से किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीति उसकी प्रणाली अथवा तन्‍्त्र को सुचारू 
रूप से संचालित करने के लिये निर्देशनार्थ अनेक नियमों का निर्धारित समुच्चय 
हैं जिसको व्यवहार में अपनाकर उसकी प्रणाली अथवा तनन्‍्त्र के साम्यिक कौशल्यतापूर्ण 


आर्थिक निष्पादन से पूर्व निर्धारित साम्यिक आर्थिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त 


अफएस.. चाय... कक. मम. एक... हवा... मा... उानक... सा... गा). आम... साया. रामायीफे.. दाता. काम. समा. सार. सके. कक... गरमाम... डरा. मम... कमाए... सी. काम... फराक. सा. कपाके.. छान... सामान... कली... स्‍ाक.. गराथ0.. गरभाक.. साकके. ओके. सनक. सीओ. काम. आन... इनक... दा... लग... पलक. पा. सर. डक. बम... पक 


2. ६0एस0किर्सचेन, जे0बेनाई, ६0 टास्को, इक्नामिक पालिसी इन आवर टाइम, 


सामान्य सिद्धान्त,भाग-।, ।968, प्रष्ठ संख्या-3 | 


किया जा सकता है। ऐसी थर्थिक नीति की व्यावहारिक उपयोगिता की सार्थकता 
किसी अर्थव्यवस्था की विद्यमान आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर करती है. जिसकी 
परिवर्तनशील प्रकृति को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त आर्थिक नीति का निर्धारण 


किया जा सकता है। 


किसी अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील परिस्थिति की प्रकृति का समय 
घटक के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है जिससे प्राप्त 
निष्कर्षो को ध्यान में रख कर उस की अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन सूक्ष्म अथवा 
न्यक्रट आर्थिक नीति का निर्धरण किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अर्थशास्त्री 
के? पी0 जैन के अभिव्यक्त विचारों का सहयोग लिया जा सकता है। उनके 
अनुसार " अल्पकाल में अर्थव्यवस्था की परिस्थिति सामान्यतः स्थिर मानी जा 
सकती है और उसकी प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त अभिज्ञान होने पर किसी अर्थव्यवस्था 
की अल्पकालीन सूक्ष्म अथवा व्यष्टि आर्थिक नीति का निरूपण किया जा सकना 
संभव है। किसी अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन सूक्ष्म आर्थिक नीति का अभिप्राय 
अल्पकाल में किसी अर्थव्यवस्था के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में दृष्ट आर्थिक उद्देश्ये 
एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उसकी प्रणाली अथवा तन्‍त्र को सुचारू रूप 
से संचालित करने के लिये निर्देशनार्थ आवश्यक नियमों का समुच्चय से है जिसको 
व्यवहार में अपनाकर अर्थव्यवस्था की प्रणाली अथवा तन्‍्त्र के अल्पकालीन कौशल्यतापूर्ण 
आर्थिक निष्पादन से इृष्ट अल्पकालीन आर्थिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त क्‍ 
किया जा सकता है। किसी अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन व्यष्टि आर्थिक नीति. 


का अभिप्राय अल्पकाल में किसी अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक क्षेत्र में! इष्ट आर्थिक 


पे 
उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उसकी प्रणाली अथवा ततन्‍्त्र को 
सुचारू रूप से संचालित करने के लिये निर्देशनार्थ आवश्यक नियमों के निर्धारित 
समुच्चच से है जिसको व्यवहार में अपनाकर उसकी प्रणाली अथवा तन्‍त्र के 
अल्पकालीन कौशल्यतापूर्ण आर्थिक निष्पादन से इष्ट अल्पकालीन आर्थिक उद्देश्यों एवं 
लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर किसी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन 
सूक्ष्म आर्थिक नीति का अभिप्राय दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील 
परिस्थितियों का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन करके प्राप्त निष्कर्षा के आधार 
पर उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में दृष्ट आर्थिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिये उसकी प्रणाली अथवा तन्‍्त्र को सुचारू रूप से रांचालित करने के 
लिये निर्देशनार्थ आवश्यक नियमों के निर्धारित समुच्चच से है जिसको व्यवहार 
में अपनाकर उसकी प्रणाली अथवा तन्‍त्र के दीर्घकालीन कौशल्यतापूर्ण आर्थिक 
निष्पादन से इष्ट दीर्घकालीन आर्थिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा 
सकता है । किसी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन व्यष्टि आर्थिक नीति का अभिप्राय - 
दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील परिस्थितियों का गहन विश्लेषणात्मक 
अध्ययन करके प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर समग्र आर्थिक क्षेत्र में इष्ट आर्थिक 
उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उसकी प्रणाली अथवा तन्‍त्र को 

से संचालित करने के लिये निर्देशनार्थ आवश्यक नियमों के निर्धारित 
समुच्चय से है जिसको व्यवहार में अपनाकर उसकी प्रणाली अथवा तलन्‍्त्र के 


दीर्घकालीन कौशल्यतापूर्ण आर्थिक निष्पादन से इष्ट आर्थिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त 
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किया जा सकता है।”' इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन सूक्ष्म अथवा 
व्यष्टि आर्थिक नीति के सन्दर्भ में अभिव्यक्त प्रत्यायात्मक अभिज्ञान का विश्लेषण 
करने पर यह स्पष्ट होता है कि किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीति एक गत्यात्मक 
निरन्तर प्रक्रिया भी है जो "कि अर्थप्रणाली अथवा तन्‍त्र के आर्थिक निष्पादन 
में निर्देशनार्थ आवश्यक नियमों के समृुच्चय के सम्बन्ध में विचार एवं उसके कार्यात्मक 
पक्ष के बीच पायी जाती है। परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों की प्रकृति की 
पर्याप्त जानकारी के आधार पर इस प्रक्रिया में आवश्यक साम्यिक परिशोधन किया 
जाता हैं। इसकी आवश्यकता इस आधार पर पड़ती हैं कि दी हुई परिस्थिति 
के अन्तर्गत ही किसी अर्थव्यवस्था के लिये निर्धारित आर्थिक नीति उपयुक्त होती 
हैं। उसकी परिवर्तनशील परिस्थिति के अन्तर्गत कोई विशिष्ट आर्थिक नीति 
सदैव उपयुक्त नहीं पायी जाती हैं । अतः ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक नीति 


में साम्यिक परिशोधन आवश्यकता होता है। 


उल्लिखित आर्थिक नीति के प्रत्याय का उपयोग किसी देश के आर्थिक 
नियोजन के तहत्‌ उसके औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में किया जा सकता है क्योंकि 
उपयुक्त नीति के अभाव में न तो देश का आर्थिक नियोजन किया जा सकत। 
है और न ही उसका औद्योगिकीकरण संभव है। अन्ततः यही निष्कर्ष निकलता 
है कि देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर उसके औद्योगिकीकरण के 
परिक्षेत्र में उल्लिखित आर्थिक नीति का प्रत्यागात्मके अध्ययन करके उपयुक्त आर्थिक 


धाम. धाई।. ाओ,... कैगपडझ'. खा... सबक. सहाक.. जाई... गए). समापह.. भीकम. आप. समान... सनिय॥... यम... जी... की... सा. धाम... उाक.. इक... पररादा.. फिनाक.. डा... मु. धगाए.. फेक. कक... धरवाा#.. ऋाएए.. साकक. कमा... आम. क्‍कमाह.. गा. मम. जल... डाबक.. कीं... मी. क्र. आ ३... पा... रखा>.. गरम. डाक... पं. फकाक.. मामी. गंगा. गाबन 


रा के0 पी0 जैन, आधुनिक माइक्रो अर्थशास्त्र |990प्रृष्ठ संख्या-40-42 ) 


नीति का निर्धारण किया जानता परम आवश्यक है जिसमें परिवर्तनशील परिस्थितियों 
के दौरान साम्यिक परिशोधन करते रहना चाहिये ताकि देश के सर्वागीण विकास 


के लिये विवेकपूर्ण और उपयुक्त औद्योगिकीकरण में उसका उपयोग हो सके। 


वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था के सामाजिक 
और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही उसके समग्र क्षेत्र में सर्वागीण विकास 
किया. जा सकता है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का एक अपना अनूठा स्थान 
है। ऐसे औद्योगिक विकास को चरम पराकाष्ठा-स्तर तक प्राप्त करने मैं औद्योगिकीकरण 
प्रणाली अपनी अहम भूमिका निभाती है जिसकी संकल्पना अपुयक्त आर्थिक नीति 
के आधार पर ही संभव है । इसके सन्दर्भ में औद्योगिकीकरण' का प्रत्यायात्मक 
अभिज्ञान परम आवश्यक है। अर्थशास्त्री डी0 मोरे के अनुसार " किसी उपयुक्त 
विकास कार्य-क्रम में औद्योगिक विकास की आवश्यक और अन्‍न्ततः व्यापक अहम 
भूमिका होती है।”” यहाँ पर ऐसे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण 
एक प्रक्रिया है जो. अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में व्याप्त अवरोधों के 
निर्मूलन में अनिवार्यतट: और व्यापक भूमिका का निर्वाह करती है। अर्थशास्त्री 


पी0 टी0 बोअर और बी0 एस0 यामे के अनुसार "व्यापक रूप में औचद्योगिकीकरण 


आर्थिक प्रगति एवं उच्च जीवनयापन के स्तर के प्रमाव की कुन्जी है।! इससे 
4. डी0 मेरे, औद्योगिक विकाझुप्रष्ठ संख्या-5 | 
5. पी0 टी0 बोअर और बी0 एम्0 याभे, अल्पविकसित देशों' का' अर्भशार्र, 


प्रष्ठ संख्या-5 | 


यह स्पष्ट होता है कि व्यापक अर्थ में किसी देश की आर्थिक प्रगति और उसके 
उच्च जीवनयापन स्तर को प्राप्त करने एवं उसको बनाये रखने के क्षेत्र में 
औद्योगिकीकरण एक प्रक्रिया के रूप में परम आवश्यक भूमिका निभाता हैं। 
इसी प्रकार का एक विचार औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री पी0 काँग चाँग 
ने अभिव्यक्त्‌ किया है परन्तु उन्होंने अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्र में एक प्रक्रिया 
के रूप में औद्योगिकीकण को माना हैं । उनके अनुसार- "“औद्योगिकीकरण 
एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके अन्तर्गत महत्वूपर्ण उत्पादन फलनों में परिवर्तनों 
की श्रूखेला का उद्भव होता है। इसके अन्तर्गत वे समस्त मूल परिवर्तन पाये 
जाते हैं जो किसी उपक्रम के मशीनीकरण, किसी नये उद्योग की प्रस्थापना, 
किसी नये बाजार में प्रविष्टि और नये परिक्षेत्र में दोहन के फलस्वरूप घटित 
होती हैं। यह पूँजी को गहनता के साथ-साथ प्रस्तारण प्रदान करने की प्रक्रिया 


है।" 


इससे यह विदित होता है कि उत्पादन कार्यों में परिवर्तनों की श्रेंखला 
की उत्पत्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया औद्योगिकीकरण है। ऐसी प्रक्रिया से उत्पादन 
फलन के क्षेत्र में जो मूल परिवर्तन पाये जाते हैं वे उपक्रम में प्रौद्योगिकी प्रबन्धन 
और विपणन में नवीकरण के कारण होते हैं। इस प्रक्रिया से पैजी की गहनता 
और व्यापकता अग्रसर होती है जो उपक्रम के व्यावसायिक उद्देश्य के लिये 
उपयोग की जाती है। औद्योगिकीकरण का यह विचार उसके महत्वपूर्ण उत्पादन 


() ५ पी0 कॉँग चोग, क्‍ कृषि एवं औद्योगिकीकरण पृष्ठ संख्या - 6 | 


ञ () -> 


कार्यों में मूल परिवर्तनों से सम्बन्धित प्रक्रिया तक ही सीमित है।अथशास्त्री हेनरी 
जोन्सन ने औशद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में एक अतिरिक्त अभिप्राय प्रस्तुत किया 
है जो कि व्यावसायिक उप्रकर्मों के उत्पादन संगठन से सम्बन्धित है उनके अनुसार -"औद्योगिकी 
करण का तात्पय उन व्यावसायिक उपक्रमों के उत्पादन संगठन से है जिसप्में 
उपक्रम के अन्दर एवं विभिन्‍न उपक्रमों के मध्य श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण 
अपनाया गया हो, तथा ऐसे विशिष्टीकरण का आधार मानवीय प्रयास के स्थान 
पर अथवा उनके अनुपुरक के रूप में. यान्त्रकीय और विद्यतीय शक्ति के उपयोग 
में हो, और जो प्रति इकाई लागत को निम्नतम एवं उपक्रम के प्रतिफल को 


अधिकतम करने के उद्देश्य से उत्प्रेरित हो।"” 


इस अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिकीकरण एक 
प्रक्रेया है जो व्यावसायिक उपक्रमों के उत्पादन संगठना हेतु है। इसमें श्रम- 
विभाजन के विशिष्टीकरण का अपनाया जाना अनिवार्य हैं जो किसी उपक्रम 
में अथवा अन्य उपक्रमों के बीच होना चाहिए। ऐसे विशिष्टीकरण का मूल आधार 
मानवीय प्रयास के स्थान पर अनुपूरक के रूप में यान्त्रकी और विद्यत शक्ति 
के उपयोग में होना चाहिये । यह श्रम-विभाजन का विशिष्टीकरण ऐसा होना 
चाहिये कि व्यावसायिक उपक्रमों का उपयुकत उत्पादन संगठन हो सके जिससे 
उत्पादन की प्रतिइकाई लागत निम्नतम प्राप्तहो और उपक्रम के प्रतिफल काअंधिकतमकरण 
किया जा सके। औद्योगिकीकरण का यह अभिप्राय व्यावसायिक उपक्रमों के उपयुक्त 
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ने | (0) ते 


उत्पादन संगठन से सम्बन्धित ऐसी प्रक्रिया तक सीमित है जो कि श्रम-विभाजन 
के विशिष्टीकरण के लिये है। इससे ओशद्योगिकीकरण के संकुचित प्रत्याय की 
उत्पत्ति होती है। औद्योगिकीकरण के गहन प्रत्यायात्मक अध्ययन के परिक्षेत्र 
में अर्थशास्त्री इ0 एच0 हबीसन एवं जी0 ए0 मायर्श के विचारों पर अवलोकन 
किया जा सकता है। उनके अनुसार-" औद्योगिकीकरण की दिशा में देश अद्यतम॒ 
मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में लिप्त हैं। ऐसे देश इस कार्य 
क्षे. के नवीकरण को तभी कर सकते हैं जबकि मानव शक्ति का विकास कर 
उसका संद॒पयोग किया जाये जोकि सही नियोजन, शिक्षा व प्रशिक्षण में कुशल 
विनियोग और दुलर्भ मानवीय दक्षताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग की दिशा में सक्रिय 
प्रयासों से संभव है।"” इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिकीकरण का अभिप्राय 
उपक्रमों में मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी अन्तरण, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन एवं 
उनकी उपयोगिता , आदि में नवीकरण से सम्बन्धित प्रक्रिया ही ओद्योगिकीकरण 
है जो कि मानवीय साधनों के समुचित विकास और उपयोगिता के द्वारा संभव 


है। 


औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में उल्लिखित विचारों से यह निष्कर्ष 
प्राप्त होता है कि किसी अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को 
ध्यान में रखकर उसके समग्र क्षेत्रों का सवर्गीण' विकाव करने में औद्योगिक विकास 
के चरम पराकाष्ठा-स्तर को प्राप्त करना परम आवश्यक है। ऐसे कार्य में औद्योगिक 
8. 40एच0 हर्बीसन एवं जी0 ए0 मायर्श, औद्योगिक दुनिया में प्रबन्ध, 


प्रष्ठ संखया- 87 | 


- | | नम 


विकास से सम्बन्धित जो प्रणाली अथवा तन्‍्त्र अपनी अहम भूमिका निभाता है 
उसकी अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ही ओऔद्योगिकीकरण है। समग्र औद्योगिक विकास 
के क्षेत्र में प्रस्थापित प्रणाली अथवा तन्‍त्र की ओद्योगिकी विकासजनक प्रक्रिया 
गत्यात्मकम रूप में पायी जाती है जिसे औद्योगिकीकरणा की सैज्ञा के रूप में 
अभिकल्पित किया जा सकता है।इसमे गुणात्मक विशेषताओं की प्रधानता होती है। इस 
प्रकार से ओऔद्योगिकीकरण का अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था के परिपक्व औद्योगिक 
विकास हैंतु किसी प्रणाली अथवा तन्‍त्र के उस गत्यात्मक और गुणात्मक विशेषताओं 
से युक्त प्रक्रिया से है जिएेओे: उत्मादत सँगेहन: मे न -विभाजन विशिष्टीकरण, 
उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रौद्योगिकी, अ्रैद्योगिकी अन्तरणा विपणन 
विशिष्टीकरण, आदि में मूलभूत परिवर्तन होते हैं । इस प्रक्रिया से नये औद्योगिक 
उद्यमों की प्रस्थापना होती है, वर्तमान औद्योगिक उपक्रम का नवीकरण होता 
है, दुर्लभ प्राकृतक और मानवकृत संसाधनों का विवेकापूर्ण दोहन होता 
है. एवं नये व्यावसायिक परिक्षेत्र में वर्तमान औद्योगिक उपक्रमों की प्रविष्टि 
होती है। | 


उपरोक्त आर्थिक नीति और ओऔद्योगिकीकरण का प्रथक-प्रृथक द प्रत्यायात्मक 
अध्ययन अति महत्वपूर्ण हैं। इसकी सहायता से आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण 
का संयुक्त प्रत्यायात्मक अभिप्राय अभिव्यक्त किया' जा' सकता हैं। इसका संयुक्त 
प्रत्यायात्मक अभिपष्राय आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखकर अभिकल्पित 
अनेक आर्थिक नियर्मों के ऐसे समुच्च से है जिसका आर्थिक “नियोजन के तहत 


औद्योगिकीकरण की गुणात्मक और गत्यात्मक प्रक्रिया के संचालनार्थ उपयोग किया 


हि | 2 न्‍्र 


जाता है। इस प्रक्रिया को व्यवहार में अपनाने से उत्पादन संगठन में श्रम-विभाजन, 
विशिष्टीकरण, उत्पादन प्रक्रिया: उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन 
विशिष्टीकरण, आदि में मूलभूत परिवर्तन होते है, नये औद्योगिक उपक्रमों की 
प्रथथापना होती है, वर्तमान औद्योगिक उपक़र्मों का कर होता है, दुर्लभ 
प्राकृतिक एवं मानवकृत संसाधनों का विदोहन होता है, नये व्यावसायिक परिक्षत्र 
में वर्तमान औद्योगिक उपक्रमों की प्रविष्टि होती है और इस प्रकार से परिपक्व 
औद्योगिक विकास चरम पराकाष्ठा स्तर तक होता है। ऐसे आर्थिक नीति एवं 
औद्योगिकीकरण का प्रत्यायात्मक अध्ययन अर्थव्यवस्था के सर्वागीण विकास के 
परिक्षेत्र में बहुत उपयोगी है जिसकी वर्तमान समय में उपेक्षा किसी भी प्रकार 
से संभव नहीं है। ऐसे अभिप्राय को मूलभूत आधार के रूप में अभिकल्पित 
करके व्यावहारिक नीतिक उपायों को निर्धारित किया जा सकता है जिनको 
विवेकपूर्ण ढंग से ऑपनोबिर अर्थव्यवस्था. के इष्ट सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों 


को प्राप्त किया जा सकता है। 


केध्याय- 2 


स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण 


भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीति एवं ओऔद्योगिकीकरण 
का इतिहास अत्यन्त गैरवप्रर्ण रहा है। रूसी इतिहासकार को0अ0 अस्तोनोवा, 
ग्रि)? म0 बोंगर्द-लेविन और ग्रि0 ग्र0 कोतोव्सकी के अनुसार भारत को संसार 
की प्राचीनतम मानव सभ्यता की जन्म भूमि माना जाता हैं । ब्रितानी 
इतिहासकार एडवर्ड थार्नटन के अनुसार जिस समय नील नदी की घाटी में पिरामिडों 
का अस्तित्व भी नहीं था और जब आधुनिक सभ्यता के केन्द्र यूनान असभ्य प्रावस्था 
में थे, उस समय भी भारतवर्ष वैभव एवं सम्पन्तता का केन्द्र बना हुआ था। 
शाही औद्योगिक आयोग के अनुसार जिस समय आधुनिक उद्योग-धन्धों की 
जन्म भूमि पश्चिमी यूरोप असभ्य जातियों का निवास था उस समय भी भारतवर्ष 
अपने प्रशासकों की सम्पत्ति और शिल्पकारों की उत्कृष्ट कला के लिये प्रसिद्ध 
था । विश्यविख्यात्‌ यूनानी लेखक हीरोडोट्स तथा मैगस्थनीज, चीनी पर्यटक 


हवेनर्सांग और फाहान , आदि ने भी भारत का व्रहद आर्थिक विवेचन किया है 


॥ 
जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के औद्योगिक विकास का इतिहास बहुत 
रोचक है । ऐसे ओद्योगिक विकास से सम्बन्धित भारतीय इतिहास का" संक्षिप्त 


विवेचन इस प्रकार है :«-: 


हि 
2-4- प्राचीनकालीन भारत में आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण 


वर्तमन इतिहासकार गी0 एन0 चोपड़ा, बी0 एन0 पुरी और एम0 
एन0 दास के अनुसार अब से 4,00,000 वर्ष पहले से लेकर ।॥,00,000 वर्ष 
पहले तक भारत में पाषाण युग था। इस यग के दौरान भारत में मानव सभ्यता 
का अंकुरण एवं क्रमिक विकास हुआ। उुरापाषाण काल में मनुष्य मूलतः असभ्य 
था। वह सधन वन और पर्वतीय प्रदेशों भें निवास करता था। उसके जीवन-यापन 
का मुल आधार आखेट व्यवसाय था। उस समय व पाषाण के औजारों का निर्माण 
करता था जो उसके आत्मरक्षण और आखेट में प्रयक्त होते थे। मध्य पाषाण 
काल में मानव सभ्यता की प्रारम्भिक अआ्रावस्था पायी गयी। मनुष्य के बौद्धिक 
चैतन्यता में अभिवृद्धि हुई और उसके जंगलीपन का पतन होने लगा। वह विरलवन, 
पवत, रेतीले और मैदानी प्रदेशों में निवास करने लगा। उसके जीवन- यापन का 
मूल आधार आखेट व्यवसाय हीं था। वह आत्मरक्षण और आखेट के लिये पाषाण 
के परिष्कृत औजारों का निर्माण करने लगा। उस समय पाषाण" के फलक और 
नियमित ज्यामितीय आकार के सृक्ष्माश का वाणाग्रों के रूप में प्रयोग किया” जाने 
लगा। पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल में किसी भी प्रकार के उत्पादन की औद्योगिकी 
स्तर पर उत्पादन प्रक्रिय का अस्तित्व नहीं पाया गया। नवपाषाण काल में मानव 
समुदाय की सभ्यता का उद्भव हआ। इस काल के दौरान मनुष्य जीवनयापन 


हेतु आखेट के अलावा कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय को अपनाने लगा। इस 
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प्रकार से इस काल के दौरान वह पाषाण औजारों के अतिरिक्त कृषि कार्य 

हेतु दातेदार औजारों अर्थात दराती का भी निर्माण करने लगा जिसका कृषि कार्य 
में उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह कृषि उपज के रख-रखाव एवं 
व्यक्तिगत प्रयोग के लिये मृद्भाँड ( मिट॒टी के वर्तन ), घृष्ट और कोयदार पाषाण 
उपकरण और हस्तकुठार का निर्माण करने लगा। ताम्रपाषाण काल में मानव 
समुदाय की सभ्यता में तीव्र गति से विकास हुआ इस काल के दौरान मनुष्य 
के जीवनयापन का मूल आधार आखेट के स्थान पर कृषि और पशुपालन व्यवसाय 
हो गया। इस प्रकार से संगठित सामाजिक जीवन की उत्पत्ति हुई। परिष्कृत कृषि 
और पशुपालन व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया में पाषाण और काष्ठ के उपकरणों 
के अतिरिक्त धातुई उपकरणों का विकास हुआ। ताम्र की वस्तुओं का निर्माण 
होने लगा। इससे यह प्रतीत होता हैं कि ताम्र धातु के उपकरणों के निर्माण 
में ताम्र पिघलाने की प्राविधि का अंकुरण हुआ। इस काल में हस्त निर्मित या 
चाक निर्मित मदरभाँड, घृष्ट पाषाण अथवा फलक और ताज अर्थात्‌ कॉस्य वस्तु 
के उद्योग की प्रस्थापना हुईद। अन्ततः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारत में पाषाण 
युग के दौरान मानव समुदाय की सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। मनुष्यों 
के जीवनयापन का मुख्य आधार आखेट, कृषि ओर पशुपालन व्यवसाय थी। कुटीर 
उद्योगों के रूप में पाषाण औजार उद्योग, मृदर्भॉड, कृषीयठपकरण के निर्माण से 
सम्बन्धित पाषाण, काष्ठ और धातुई उद्योग पाये जाते थे। ऐसे उद्योगों में अन्तिम 
उत्पादन हैंतु जो उत्पादन प्रक्रियायें अपनीयी गयीं वे पारम्परिक प्रक्रियायें थीं. जोकि 


अत्याधिक अविकसित थी। उस समय मानव समाज में प्रशासन की दृष्टि से कोई 
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उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। अतः कुटीर उद्योग के विकास का यह शैशव काल 
था जिस पर कोई नियन्त्रण व्यवस्था नहीं थी। आर्थिक नीति एवं ओऔद्योगिकीकरण 
की दृष्टि से इस काल के दौरान्‌ भारत में आर्थिक नीति का कोई अस्तित्व नहीं 


था और औद्योगिक विकास असंगठित कुटीर उद्योग के रूप में विद्यमान था। 


इतिहासकार को0 अ0 अन्तोनोवा, ग्रि0 म0 बोंगर्द-लेविन और ग्रिए 
ग्रि0 कोतोव्स्की के अनुसार उत्तर-पृवी और दक्षिण भारत में नवपाषाण और 
ताम्रपाषाण संस्कृतियों के दौरान सैन्धव सभ्यता अतिविकसित प्रावस्था में थी। सिन्धु 
घाटी और मेसोपोटामिया' में प्राप्त अवशे्षों की तुलना, मृदभाड़ों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण 
और हाल के वर्षों में प्रयुक्त कार्बन-।4 पद्धति और पूर्व के साथ व्यापारिक सम्बन्धों 
के सन्दर्भ में अककादी मूल सामगी के विश्लेषण से सिन्धु घाटी के काल की 
जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सैन्धव सभ्यता कम से 
कम 2000 वर्षों तक रही है। इतिहासकार मार्शल के अनुसार सैन्धव सभ्यता 
का काल 3250 ई 0 पूृष से 2750 ६0पू० तक था। इतिहासकार अर्नेस्ट मैके 
के अनुसार यह काल 2800 ई0 पृष से 2500 ई0 पृ८ तक था। इतिहासकार 
हवीलर के अनुसार यह माल 2,500 ६0 पू७ से 500 ई0 पू0 का तक था। 
वर्तमान इतिहासकार एस0 सी0 राय चौधरी के अनुसार यह काल 2500 ई0 पृ 
से 500 ई0 पू७ तक था जो अधिक तर्क संगत-प्रतीत होता है। इस काल के 


दौरान सैन्धव नगरीय सभ्यता विद्यमान रही है जिसके अन्तर्गत शासन - व्यवस्था 


-।7- 
की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन 
से जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि तात्कालीन 
शासन-व्यवस्था सुद्र॒ढ़ दुर्गों द्वारा होती थी। इन दुर्गों में बहुसंडयक केन्द्रीय 

अधिकारी निवास करते थे जो सार्वजनिक निर्माण तथा परिसम्पत्तियों के जीर्णोद्वार 
के कार्य को कराते थे और श्रम, मुल्य, भार, आदि के मुल्याँकन में एकरूपता 
स्थापित करने का कार्य करते थे। ऐसी शासन- व्यवस्था में परोहित और देवता 
के प्रतिनिधि के रूप में एक राजा होता था जो शासन-व्यवस्था का प्रधान होता 
था । वह जनता से कर वसूली के रूप में कृषि उत्पादन प्राप्त करता था और 
सैन्य व्यवस्था एवं धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करता था। उपलब्ध ऐतिहासिक 
प्रमाणों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात नहीं होता हैं कि तात्कालीन शासन- 
व्यवस्था की कोई आर्थिक नीति थी जोकि आर्थिक कार्यों के संचालनार्थ रही होगी। 
इस काल में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और व्यापार सम्बन्धी क्रियायें शासन- 
व्यवस्था के नियन्त्रण से परे थीं। श्रम-प्रधान विविध कुटीर उद्योगों एवं व्यावसायों 
का विकास पाया जाता है जो स्वायत्तापूर्ण था। इस काल में उत्खनन से प्राप्त 
अवशेषों से यह ज्ञात होता हैं कि सैन्धववासी कृषि हेतु आवश्यक परिष्कृत 
कृषीय- उपकरणों का उत्पादन कुटीर औद्योगिक स्तर पर करते थे। ऐसे परिष्कृत 
 कृषीय-उपकरण पाषाण, ताम् और काष्ठ से निर्मित किये जाते थे। इनके उत्पादन क्‍ 
से सम्बन्धित जो प्राविधि अपनायी जाती थी वह पारम्परिक थी जिसमें धातुओं 
को गलाने की प्रक्रिया प्रमुख थी। कुटीर उद्योग के रूप में वस्त्र उद्यौग का क्‍ 
भी अस्तित्व विद्यमान था। तात्कालीन वस्त्र निर्मण के सन्दर्भ में पाये जाने वाले 
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उपकरण सुई, तकली और हथकर्धा प्रमुख थे। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त कुटीर 
उद्योग के रूप में धातुई उद्योग की भी उन्‍नति हुई। धातुओं की गलाई, ढलाई 
व गढ़ाई की प्राम्परिक प्राविधियों का प्रचलन था। धातु की वस्तुओं के निर्माण 
में स्वर्ण, रजत, ताग्न, जस्ता, निकल, पीतल, आदि धातुओं का व्यापक स्तर में 
उपयोग किया जाता था। धातुओं से मूर्तियों के निर्माण में भ्रष्ट मोम प्राविधि प्रयुक्त 
होती थी। मृल्यावान आभूषण का निर्माण, धातुओं पर उत्कीर्णन, अलंकृत मदभाड़ 
का निर्माण, विविध औजार , बर्तन, आदि का निर्माण कुटीर औद्योगिक रूप में 
विद्यमान था। ऐसे कुटीर उद्योगों में प्रयक्त उत्पादन प्रक्रिया भे निरन्तर नवप्रवर्तन 
होते रहे जो इस बात के द्योतक हैं कि इन विशिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण 
का स्वयंस्फूर्ति उद्भव हुआ परन्तु इस क्षेत्र में तात्काली।न शासन-व्यवस्था की 


कोई सुनियोजित आर्थिक नीति नहीं पायी गयी है। 


इतिहासकार पी0एन0 चोपड़ा, बी0 एन0 उरी, एम0एन0 दास और 
के0 सी0 श्रीवास्तव के ऐतिहासिक विवेचन से यह ज्ञात होता है कि भारत में 
सैन्धव सभ्यता काल के दौरान वैदिक सभ्यता का अभ्यदय हुआ जो कि ॥700 
ई0 पृ0 से ॥000 ई0 पृ0 तक विद्यमान रहीं। इस काल के दौरान मानव सभ्यता का 
अत्याधिक विकास हुआ। मानव समाज में वैदिक धर्म की चरमोन्नति हुई और 
परिपक्व रूप में वैदिक समाज का संगठन पाया गया। तात्कालीन शासन-व्यवस्था 


अत्याधिक विकसित हुई। इस शासन-व्यवस्था का प्रधान राजा होता था जो अपनी 


जनता के संरक्षण की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होता था। राजा का मुख्य 
परामर्शदाता एवं राजज्योतिषि पुरोहित होता था। राज्य क सामाजिक एवं आर्थिक 
कार्यो को करवाने के लिये गण सभाये अर्थात्‌ राजा की परिजनों की सभाये होती 
थीं। शैने: शैनेः प्रशासन के सभी अधिकार राजा के हाथों में आ गये। राजा 
की तात्कालीन आर्थिक नीतिराज्या संचालनार्थ 'कर'- वसुली तक सीमित थी। 
परोक्ष रूप में राजा की शासन-व्यवस्था द्वारा उद्योग और व्यवसाय के स्वायत्तापूर्ण 
विकास के क्षेत्र में योगदान दिया जाता था। ऐसे ऑऔद्योगिक और व्यावसायिक विकास 
के क्षेत्र में राजा एवं उसकी शासन-व्यवस्था का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं पाया 


जाता था। 


इस काल के दौरान कुटीर उद्योग केरूप में विविध महत्वपूर्ण उद्योंगों का 
विकास पाया गया । काष्ठ उद्योग का विकास बहुत अधिक हुआ और समाज 
में इसकी प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पायी जाती थी । इस उद्योग में काष्ठ के विविध 
वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया पारम्परिक व श्रमप्रधान थी। तात्कालीन सैन्य 
आवश्यकता एवं मानव समुदाय की आवासीय आश्यकता के अनुसार सैन्य- व्यवस्था 
के परिवहन साधन के उत्पादन और भवन- निर्माण में क्रमिक नव प्रवर्तन पाये 
गये जो काष्ठ उद्योग में औद्योगिकीकरण को इंगित करते है। परिवहन उद्योग 
का भी अत्याधिक विकास हुआ। इसमें अन्तर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग व्यावसायिक 


प्रसारार्थ वहत काय काष्ठ नौकाओं एवं जल पोत्तों का निर्माण किया जाता था। 


जे है? () +> 


इस निर्माण कार्य में जहाजरानी का अभिकल्पन अत्याधुनिक थी और भौगोलिक 
परिस्थितियों के प्रतिकूल जहाजरानी के निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत परिष्कृत 
थी। ऐसे साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि जहाजरानी उद्योग भें ओद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया विद्यमान थी। आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण का उद्योग भी काफी 
विकसित पाया गया। वैदिक काल के प्रमुख वेदों की ऋचाओं में वर्णित आयुर्वेदिक 
चिकित्सा के अभिज्ञान से यह ज्ञात होता है कि तात्कालीन समाज में प्राकृतिक 
जड़ी-बूटी से आयुर्वेदिक ओषधियों के निर्माणा की प्रक्रिया का व्यापक अभिनज्ञान 
था परन्तु इस प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी पारम्परिक रूप में विद्यमान थी जिसमें 
क्रमिक नवप्रवर्तन पाया गया जो कि इस उद्योग के औद्योगिकीकरण का ब्योतक 
है। कुटीर औद्योगिक रूप में कृषीय उत्पादन पर आधारित विविध उपयोगी 
वस्तुओं के उत्पादन का उद्योग बड़े पैमाने पर विद्यमान था। इस उद्योग में अन्तिम 
वस्तु के उत्पादन से सम्बन्धित प्रक्रिया श्रम-प्रधान एवं पारम्परिक थीं जिसमें 
क्रमिक प्रौद्योगिकी परिवर्तन होता गया जिसका विवेचन वेद की ऋचाओं से 
प्राप्त होता हैं जो कि ऐसे उद्योगों के औद्योगिकीकरण को इंगित करता है। 
कृषीय-उपकरण उद्योग काफी उन्नति था इसमें कृषि कार्य, जुताई, बुआई कटाई, 
भण्डारन, आदि से सम्बन्धित उपकरणों के निर्माण एवं नव अभिकल्पन के 
क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई । इस उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में पाषाण क्‍ के 
स्थान पर काष्ठ, धातु और उनके समिश्रण का व्यापक स्तर पर उपयोग किया. 


जाता था । ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी में सतत्‌ नवप्रवर्तन होता रहा 


जो इस उद्योग के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को अभियकत करता है। धातु 
उद्योग के अन्तर्गत विविध प्रकार के अन्तिम उत्पादन में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
पाया गया। इसमें स्वर्ण, रजत, तॉबा, जस्ता, लोहा, पीतल, कॉसा, आदि धातुओं 
का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता था जिन की गलाई, ढलाई और गढ़ाई 
की प्राविधि में सतत्‌ नव प्रवर्तन पाया गया। धातुई वस्तुओं के निर्माण में निकिल 
और संख्यिया के मिलाये जाने की जानकारी प्राप्त होती है। धातुई उत्कीर्णन, 
अलंकृति धातुई आभूषण, आदि का व्यावसाय चरमोन्‍्नति पर था। इन तथ्यों 
से स्पष्ट होता है कि धातुई उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया विद्यमान 
थी। सूती एवं रेशमी वस्त्र उद्योग भी अतिविकसित पाया गया। बहुमुल्य क्स्त्रों 
के निर्माण में कताई, बुनाई, रंगाई, कढ़ाई, आदि से सम्बन्धित पारम्परिक प्राविधियों 
का प्रचलन था जिनमें क्रमिक नवप्रवर्तन पाये गये । उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों 
से ऐसी जानकारी इस बात को अभिव्यक्‍क्त करती है कि वस्त्र उद्योग में भी 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया विद्यमान थी। 


उल्लिखित विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल कै 
दौरान विविध प्रकार के उद्योगों में ओऔद्योगिकीकरणा की निरन्तर प्रक्रिया' पायी 
जाती है परन्तु इस काल के दौरान भी औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में निजिस्तर 
पर ही आत्मप्रेरित प्रगति हुई जिसमें मानव समाज के लिये विद्यमान राजा के 
शास्तन-व्यवस्था की कोई सुनियोजित आर्थिक नीति का अस्तित्व नहीं था। 
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इतिहासकार के0 ए0 नीलकण्ठ शास्त्री, डॉ0 राजबली पाण्डे, 
उदय नरायण और कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव के अनुसार भारत में मगंध एवं 
मौर्य काल 544 ई0 पृ0 से ।85 ६0 पृ0 के बीच रहा है। मगध काल के 
दौरान भारत में साम्राज्य के मुख्य शासक हर्यड.क वंशज बिम्बसार, अजात 
शत्रु उदापिन तथा उसके उत्तराधिकारी, शैशुनाग वंशज- शिशुनाग, काकवर्ण 
तथा उसके दस पुत्र और ननन्‍द वंशज- उग्रसेन महापदम तथा उसके आठ पत्र 
रहे हैं। तत्पश्चात्‌ मोयकाल के दोरान- मौर्म साम्राज्य के मुख्य शासक चन्द्रगुप्त 
मौर्य, बिन्दूसार, सम्राट अशोक ओर उसके उत्तराधिकारी रहे हैं। कोौटिल्य 
अर्थशास्त्र के अनुसार मगध और मौर्य काल के दौरान राज्यों की शासन-दव्यवस्था 
सामान्य तौर पर एकल राजा की शासन-व्यवस्था होती थी। समग्र शासन- व्यवस्था 
का प्रधान एक राजा होता था जिसके पास शासन-व्यवस्था के समग्र अधिकार 
होते थे। राजा का प्रधान सलाहकार उसका प्रधानमन्त्री प्रोहित अर्थात्‌ सर्वाथक 
महामात्र होतु था जिसके पास सामान्य प्रशासन-व्यवस्था की देख-रेख का उत्तरदायित्व 
होता था। राजा के प्रतिरक्षण . हेतु राजा के आधीन मुख्य सेनापति अर्थात्‌ 
सेनानायक महामात्र होता था जोकि सैन्य-व्यवस्था के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी 
होता था। राजा इस मुख्य सेनापति का उपयोग साम्राज्य विस्तार अर्थात्‌ बाहय 
राज्यों में आक्रमण करने और अन्त: राज्य-व्यवस्था के संचालनार्थ करता था। 
राजा का दरबार अर्थत महासभा होती थी जिसमें समान्य शाप्नन-व्यवस्था के 


विभिन्‍्त विभागों के लिये मुख्य अधिकारियों का चयन 'किया. जाता था। 
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उदाहरणार्थ- "“पण्याध्यक्ष ( वाणिज्य का अध्यक्ष ) , सुराध्यक्ष ( सराध्यक्ष 
का प्रधान कार्य राजकीय नियमों के अनुसार मंदिरा के क्रय-विक्रय तथा उसके 
प्रयोग का संचालन था ), सूनाध्यक्ष ( बूचड़ खाने का अध्यक्ष ), गणिकाध्यक्ष 
( वेश्याओं का निरीक्षक ), नावाध्यक्ष ( नावाध्यक्ष बन्दरगाहों में रहते थे जिनका 
मुख्य कार्य विदेशी यात्रियों से कर वसूल करना था ), सीताध्यक्ष ( कृषि विभाग 


का अध्यक्ष ), आकराध्यक्ष ( खानों का अध्यक्ष ) आदि।' । प्रान्तीय प्रशासनार्थ 


$ 


राजकुमार राज्यपाल ( उपराजा ) नियक्त किये जाते थे जो राजा के आधीन 
होते थे । उनकी अपनी प्रान्तस्तरीय शासन-व्यवस्था होती थी। इस प्रकार की 
शासन-व्यवस्था का संगठन राज्य के सर्वागीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 


योगदान देता था। 


कौटिल्य ( चाणक्य ) अर्थशास्त्र के अनुसार तात्कालीनू आर्थिक 
जीवत का मलधार कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार व्यवसाय था। इन क्षेत्रों 
का जो भी स्वागीण विकास हुआ वह अंशतः निजि क्षेत्र अर्थात्‌ गैर-सरकारी 
उद्यम और अंशतः राज्य के नियन्त्रण एवं प्रबन्ध के फलस्वरूप हुआ। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि उस समय की शासन-व्यवस्था के संगठन एवं आम 
जनता मे राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति थी ओर राजकीय एवं निजि क्षेत्र विद्यमान्‌ 
|. राधा कुमुद मुकर्जी, चन्द्रगुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम्स, 
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थे जिन्होंने आर्थिक समृद्धि एवं राष्ट्रीय धन की वृद्धि में योग दिया था। सामूहिक 
उद्यम, नयायोचित वितरण, विभिन्‍न आर्थिक क्रियाओं में सहकारिता व्यापक 
स्तर पर विद्यमान थी। विभिन्‍न प्रकार के पेशे सामूहिक निकायों के संगठन 
के रूप में पाये जाते थे जिनकों गिल्ड के रूप में जाना जाता था। उदाहरणार्थ- 
"तैलिक, सौ्वर्णिक-हिरण्यक, अआआ्रवारिक, मणि-प्रस्तरक, गान्धिक, घृत॒-कुण्डिक, 
गोलिक, दधिक, कार्पासिक, खण्डकारक, मोदक-कारक, समित-कारक, सकतु- 
कारक, फल-वणिज, मूल-वणिज, अन्त-वणिज, चूर्ब-कुटुटक,  गंध- तैलिक, 
कुलीरक, औद्योत्रिक, कोटिक निकाय, धान्त्रिक, वेणकार, कंसकार, आदि है 

ऐसे गिल्ड के अपने मुखिया होते थे जिनका अपने सदस्यों पर नियन्त्रण होता 
था। स्मृतियों में ऐसे गिल्ड को समूह माना गया है। इनकी प्रथाओं को कानूनी 
मान्यत। प्राप्त थी और उनको राजदरबार के कार्यकारी अध्यक्षों के आदेशों का 
अनुपालन करना पड़ता था। ये कार्यकारी अध्यक्ष स्वयं गिल्ड के प्रति उत्तरदायी 
होते थे। राजा अर्थात शासक सम्मतियों का आदर करता था। उनके माध्यम 
से विभिन्‍न व्यवसाय से सम्बन्धित कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया 


जाता था जो कि राजा की तात्कालीन आर्थिक नीति का मुख्य अंग था। 


मगध काल के दौरान नन्द-वंशज महापदमनन्द ने उत्तरभारत 


के अनेक छोटे-छोटे राज्यों का विलयन करके बड़े साम्राज्य की संस्थापना 


अमथआ 3.3. धकआ०... ककम मम ए.. रवकमुक. मा. घगनक.. धवन वश. जमा सम... पामाक.. स्‍ाड़।. स. फनी... प्रा. मार पाक जमा. एप. 23. गरम... मम मान. रकामक'.. जाम... धायुडा पथथ.रीआ७७) भाभा#. पवन. सार... पक फ्रामाक.. विदा. खाक... ९. परमार बुलाकर... बॉ... स्‍मोजिलतकन्मयाक धरा. आकर संकामन.. काम... विांगी.. साथ. समंबए' आया. गा. सम्पर्क... परम्यााअमाक्क का++.. नियापम्याकमदर. धगाआ.. कहे जपक 


हे पी0एन0 चोपड़ा, बी0 एन0 पुरी और एम0एन0 दास, भारत का 
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की और सशक्त केन्द्र-प्रधान शासन-व्यवस्था करके उद्योग और ब्यापार की 
वृद्धि व्यापक स्तर पर की । उस समय कोई सुनियोजित आर्थिक नीति नहीं 
थी जो उद्योग और व्यापार के विकास हेतु उपयोग की जाती हो परन्तु 
राज। महापदम नन्‍द की शासन-व्यवस्था ने ऐसे आर्थिक उपाय अपनाये जो 
उद्योग और व्यापार के विकास के लिये बहुत महत्वप्र्ण थे। ऐतिहासिक ग्रन्थों 
मुद्राराक्ष अंक-गरर, श्लोक- 37, पाणिनि ( [[,4,2।), काशिका, आदि 
से ऐसे आर्थिक उपायों का बृहद्‌ विवेचन प्राप्त होता है ।मौय काल के दौरान भी 
मोर्यवंशज राजाओं ( चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक ) की ऐसी सुद्दृढ़ आर्थिक नीति 
नहीं पायी गयी जो कि उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिये प्रत्यक्ष रूप 
में अपनायी गयी हो। कौटिल्य-अर्थशासत्र के जनपद-विनिवेश ([|,।) के अनुसार 
उद्योग और व्यापार के संचालन के लिये ननन्‍्द-मौर्य के राज्य की आर्थिक नीति 
विद्यमान थी जिसे औद्योगिक ओर व्यापारिक नीति का मानो गया है। इस नीति 
के नीतिक उपायों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसके अन्तर्गत पहला 
उपाय देहात के उपनिवेशीकरण से सम्बन्धित था जिसमें जंगलों एवं खानों का 
समुचित उपयोग, व्यापार के मार्गे का निर्माण और उनके सुरक्षा काः प्रबन्ध, 
नगर मण्डियों की स्थापना, आदि का उपाया सम्मिलित है। डुर्ग-विनिवेश श्रकरण 
में दूसरा उपाय वर्णित है जिसमें ऐसे विविध प्रावधान है जो औद्योगिक और 
व्यापारिक वर्गों और राजदरबार एवं राजधानी के निकटतम सम्बन्ध के : विषय 


में हैं। इन प्रावधानों से यह ज्ञात होता है कि राजदरबार के निकट भागों में 


विभिन्‍न वर्ग के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के निवास-स्थान स्थापित किये 
जाते थे। तीसरा उपाय यह था कि सरकार ने कुछ उद्योग एवं व्यापार अपने 
हाथो में ले रखा था जो कि राज्य क्षेत्र माना जाता था । चोथा यह था कि कुटीर 
उद्योगपतियों और व्यापारियों के ऊपर सरकार का कठोर नियन्त्रण होता था! 
कोटिल्य - अर्थशास्त्र के अन्तर्गत कंण्टक- शोधनम नामक अध्याय में इसका वर्णन 
है जिसमें प्रजा के संरक्षण के लिये कुटीर उद्योंगपतियों और व्यापारियों पर 
यह सरकारी कठोर नियन्त्रण लागू होता था। उस समय की राज्य को आर्थिक 
नीति इस प्रकार की थी कि राज्य की ओर से अनेक प्रकार की वस्तुओं के 
उत्पादन के ओद्योगिक केन्द्र भी स्थापित किये गये थे जिसका ऐतिहासिक 
उन्थ डायोडस (7५,4॥) में विवेचन किया गया है। ऐसे ओद्योगिक 
केन्द्र से सम्बन्धित राज्य शिल्पियों को 'कर' मुक्त रखा गया था और उनकी 
_ राजकोष से वृत्ति मिलती थी। ऐतिहासिक ग्रन्थ ऐरियन ( इण्डिका-»73) के 
अनुसार दस्तकारो एवं छोटे-छोटे व्यापारियों से राज्य कर-वसूली करता था 
परन्तु युद्ध औजार बनाने वाले, पोतनिर्माताओं और नाविकों से कर-वसूली नहीं 
की जाती थी बल्कि उनको राज्य से बेतन मिलता था। इतिहासकार मेगस्थनीज 
के अनुसार राजधानी के शिल्पियों और व्यापारियों पर कठोर नियन्त्रण के साथ- 
साथ ग्राम्य भागों के शिल्पकारों के ऊपर कड़ा नियन्त्रण रहता था। ऐसे नियन्त्रण, 
से सम्बन्धित सरकार की केन्द्रीय शासन-व्यवस्था थी जिसमें आगोरनोमोई (विशेष 


वर्ग के पदाधिकारी ), अस्तीनोमोई ( नगर आयुक्त ) की छ; समितियाँ या. 
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परिषदें, माप-तौल अधिकारी वर्ग, पौतवाध्यक्ष और संस्थाध्यक्ष, न्याय- व्यवस्था, 
स्त्रोत-धर्मस्थायी अपनी अहम भूमिका निभाती थीं। इनकी कार्य शैली का मुल 
आधार राजा और उसके राजदरबार द्वारा निर्धारित शासन-व्यवस्था की नियमावली 


थी जिसका कौटिल्य अर्थशास्त्र में विवेचन है । 


राज्य क्षेत्र में जो उद्योग एवं व्यवसाय शामिल नहीं किये 
गये थे उनके विकास के लिये राजा एवं शासन-व्यवस्था के द्वारा परोक्ष रूप 
से प्रोत्साहन दिया जाता था । राज्य द्वारा उनसे कर-वसूली की जाती थी और 
उनको उत्पादन करने व व्यापार कर में विविध प्रकार के संरक्षण दिये जाते 
थे ताकि ऐसे उद्योगों का विकास सहकारिता की भावना से अथवा स्वयत्तापर्ण 
तरीकों से स्वत: हो सके । ऐसे उद्योगों एवं व्यापारियों का राजदरबार में बहुत 
सम्मान होता था जो दरबार और शासन की आवश्यकताओं की आपूर्ति में सहयोग 
प्रदान करते थे। उनको राजकोष से समय-समय पर पारितोषिक भी दिया जाता 


था । 


उल्लिखित मगध और मौर्य काल की शासन-व्यवस्था में अपनायी 
गयी आर्थिक नीति के अच्तर्गत्‌ राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विविध प्रकार 
के ओद्योगिक केन्द्रों की स्थापना हुई और उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया - 


का क्रमिक॑ं विकास हुआ । राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से युद्ध औजार 
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सैन्य वाहन, भवन, धातुई आभूषण एवं वास्तुकला निर्माण, आदि से सम्बन्धित 
औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये गये। इन औद्योगिक केन्द्रों में राज्य की ओर 
से निपुण निर्माााओं की नियुक्ति होती थी जिनको राज्य की ओर से वेतन 
. का भुगतान होता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र ( ॥,।2,।3,।4,।8 ) के विवेचन 
से यह ज्ञात होता है कि युद्ध औजार निर्माण का उद्योग बहुत उन्‍नति था। 
उसमें अनेक प्रकार की धातुओं को पहचानने, गलाने, शुद्धीकरण ओर ढ़ालने 
की प्रौद्योगिकी बहुत अधिक विकसित थी। ऐसी धातुओं और काष्ठ का सम्मिलित 
रूप में प्रयोग परिष्कृत युद्ध के औजारों के निर्माण के लिये किया जाता था। 
उद्ाहरणार्थ- धनुष, बाण, विविध प्रकार के तलवारें, परशु बल्लम , आदि। इस 
कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह भी व्यक्त किया गया है कि युद्ध यन्त्र दो प्रकार 
के होते थे। स्थित यन्त्र तथा चल यन्त्रा स्थित यन्त्र दस प्रकार के और चल 
यन्त्र सत्तरह प्रकार होते थे । सैन्य वाहन के रूप में विविध प्रकार की गाड़ियों, 
रथों, पोतों एवं नौकाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर किया जाता था जिन पर 
आकर्षक नकक्‍काशी शी की जाती थी। थल वाहनों में पहिये का प्रयोग किया 
जाता था। ऐसे निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी 
में क्रमिक आमूल परिवर्तन हुये जो युद्ध-औजार निर्माण ओर सन्यवाहन निर्माण 
उद्योगों के उन्‍नति औद्योगिकीकरण की स्थिति को व्यक्त करते हैं। राज्य क्षेत्र 
में भवन-निर्माण उद्योग का भी बहुत विकास हुआ। इसमें विविध प्रकार की 


च्ची धातुओं, काष्ठ एवं अनेक प्रकार के पत्थरों का बड़े पैमाने पर प्रयोग 


श् हक ९) + 


किया जाता था । इस उद्योग ,में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी 
अत्याधिक विकसित हुई। उस समय के ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता 
है कि काफी आकर्षक एवं मजबूत भवनों के निर्माण हुये और उनपर आकर्षक 
वास्तुकलायें भी पायी गयीं । इनसे यह स्पष्ट होता है कि भवन निर्माण के 


उद्योग में औद्योगिकीकरण की सतत्‌ प्रक्रिया विद्यमान थी। 


निजि क्षेत्र के अन्तर्गत मुंझय रूप से वस्त्र-उद्योग का व्यापक 
स्तर पर विकास हुआ। इस उद्योग में उत्तम किस्म के सूती, ऊनी और रेशमी 
वस्त्रों का निर्माण किया जाता था जो विश्वविख्यात्‌ पाये गये। यजु: संहिता, 
कोटिल्य- अर्थशास्त्र, दें0 पटिर्सन की डिक्शनरी, एरियन [ इण्डिका ,  अध्याय- 
४एत ) , मिला0 अंगुत्तर निकाय (॥ , 248 ) , विनय पिटक ( , 278-280), 
जातक (79, 40।; एए,5। ), वैदिक इण्डैक्स, आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों से 
सम्पूर्ण साम्राज्य के प्रमुख स्थानों में उत्कृष्ट किस्म के सूती, ऊनी और रेशमी 
वस्त्रों के निर्माण के औद्योगिक केन्द्रों का विवेचन प्राप्त होता है । इन ग्रन्थों 
से ऐसे विविध किस्म के उत्कृष्ट सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के निर्माण की 
प्रक्रया और उसमें प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी की . विस्तृत जानकारी 
प्राप्त होती हैं। इससे धागों की कताई , बुनाई , रंगाई जरी का काम , छपाई 
आदि की पारम्परिक प्रक्रिया और उसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों में 


नवीकरण की भी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी से वस्त्र उद्योगों 
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की प्रसेद्धि और उनमें निरन्तर औद्योगिकीकरण की स्थिति अभिव्यक्त होती 
है। 


इस काल के दौरान्‌ निजि क्षेत्रों में धातु उद्योग का भी बहुत 
अधिक विकास हुआ। मेगास्थनीज के लेख डायोडोरस (44, 35-7 ) , यजुः 
संहिता, कौटिल्य अर्थशास्त्र, स्ट्रैबों की ज्योग़फी , आदि ऐतिहासिक स्रोतों से 
धातु उद्योग के व्यापक स्तरीय विकास का विवेचन प्राप्त होता है। इस उद्योग 
में अनेक प्रकार की धातुओं स्वर्ण , रजत , ताग्र , सीस , लौह , टिन , 
बैकृंक , आदि की पहचान , शुद्धीकशण और ढ़लाई की प्रक्रिया और उसमें 
प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का वृहद्‌ विवेचन प्राप्त होता है। ऐसी धातुओं 
का उपयोग दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं , आभूषणों और अन्य क्स्तुओं 
के निर्माण में किया जाता था। इस काल में उन पर नकक्‍काशी ओर बहुमुल्य 
मणि तथा आकर्षक पत्थर भी जड़े जाते थें। उस समय मोती , हीरे , मूँगे, 
लाल , नीलम , वेंदुर्य , स्फटिक, मणि , आदि का अलंकरण के रूप में व्यापक 
पैमाने पर उपयोग किया जाता था । ऐसे विवेचन से उन्‍नति नकक्‍काशी एवं 
अलंकरण कला और धातुई वस्तुओं के निर्माण में प्रयक्त प्रक्रिया, उपकरण और 
प्रौद्योगगी में होने वाले आमूल्य परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती 
हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि इस उद्योग में बहुत अधिक ऑद्योगिकीकरण 


हुआ। 
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इस काल के दौरानू निजि क्षेत्र में काष्ठ-उद्योग भी अत्याधिक 
विकसित हुआ। राज्य की आर्थिक नीति के अन्तर्गत वन सम्पदा को औद्योगिक 
स्तर पर प्रयोग करने की जो प्रेरणा दी गयीं उनके परिणाम- स्वरूप इस 
उद्योग का व्यापक स्तर पर विकास हुआ। ऐसे उद्योगों में विविध किस्म के 
काष्ठ- उत्पादन किये जाते थे जिनमें कच्ची धातुओं का उपयोग भी होता था। 
सैन्य-व्यवस्था के लिये युद्ध के औजार , विविध किस्म के वाहन ( गाड़ियाँ, 
रस्‍थ , आदि ) , पोत एवं नौकायें , भवन , आदि का निर्माण काष्ठ से किया 
जाता था| पीटर्सन की डिक्शनरी , जातक ($4,|8; ७,।59; ७१, 427; 
7ए, 207; ५.पृष्ठ 242 ) , ऐनु0 रिपो0 आर्क0 सर्व) इण्डिया ( ॥92- 
।3, प्रृष्ठ 53 ) , आदि ऐतिहासिक स्रोतों से ऐसे उद्योगों की काष्ठ- उत्पादन 
से सम्बन्धित निर्माण प्रक्रिया एवं उनमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरण ओर 
प्रयुक्त औद्योगिकीकरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती हैं । ऐसी जानकारी 
से काष्ठ-उद्योग में प्रयक्त प्रौद्योगगी के आमुल परिवर्तन भी ज्ञात होते हैं 
जे| इस उद्योग की तात्कालीन्‌ विकासशील औद्योगिकीकरण की स्थिति को अभिव्यक्त 


करते हैं। 


इस काल के दौरान निजि क्षेत्र में चर्म उद्योग भी बहुत 
अधिक प्रसिद्ध था । इस उद्योग का बहुत अधिक विकास पाया गया। कौटिल्य 
अर्थशास्त्र (,77 ) , एरियन [ इण्डिका ५७7१) , आदि से ऐतिहासिक 


स्रोतों से ज्ञात होता है कि अनेक उत्तम किस्म के चर्म का निर्माण किया जाता 
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था और उनका अनेक चर्मवस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता था । उदाहरणार्थ- 
सफेद चमड़े के जूते , सैनिक वस्त्र, वाद्य यन्त्र , मशक , आदि । ऐसी 
वस्तुओं के निर्माण में उत्पादन प्रक्रिया , उनमें प्रयकत उपकरण और प्रौद्योगिकी 
बहुत अधिक विकसित थी जिसक। विस्तृत विवेचन इस उद्योग के ओद्योगिकीकरण 
को अभिव्यक्त करता है । ऐसी ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को राज्य की 
ओर से परोक्ष सहयोग प्राप्त होता था जिसके फलस्वरूप यह उद्योग अधिक 


विकसित हुआ। 


इस काल के दौरान निजि क्षेत्र में कुटीर उद्योग के रूप में अनेक 

अन्य उद्योग भी बहुत अधिक विकसित हुये। उदाहरणार्थ- मूर्ति निर्माण , 
भवन निर्माण , स्तम्भ निर्माण , आभूषण निर्माण , शिल्प निर्माण , वास्तुकल। 
निर्माण , संग-तराशी कला निर्माण , कृषीय-उपकरण निर्माण , आयुर्वेदिक 
औषधियों का निर्माण , सुगन्धित पदार्थों ( तेल , इत्र, आदि ) व रंग ओर गोंद 
निर्माण , आदि से सम्बन्धित उद्योग । कौटिल्य-अर्थशास्त्र . जातक 
( एगा प्रृष्ठ 404; ४ प्रष्ठ 322 ) एरियन ( इण्डिका ) , आदि ऐतिहासिक 
स्रोतों से ऐसे उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया' ; उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रयुक्त उपकरण, ' 
आदि की बृहद्‌ जानकारी प्राप्त होती है। इनमें होने वाले आमूल परिवर्तनों 
की जानकारी से ऐसे उद्योगों के औद्योगिकीकरण की यथास्थिति अभिव्यक्त होती 
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हैं जो काफी उन्नति अवस्था में पायी गयी और इसमें राज्य का आर्थिक नीति 


के माध्यम से परोक्ष सहयोग पाया जाता था। 


उल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मगध और मौर्यकाल 
के दौरान नियोजित आर्थिक नीति के फलस्वरूप सम्पूर्ण साम्राज्य के राज्य और 
निजि दोनों क्षेत्रों में युद्ध के औजार , सैन्यवाहन , भवन , वस्त्र , धातु , धातुई 
आभूषण , काष्ठ , चर्म , कृषीय उपकरण , वास्तुकला , आयर्वेदिक औषिध, 
रंग और गोंद, आदि के निर्माण से सम्बन्धित बधोग का चरमपराकाष्ठा स्तर 
तक विकास हुआ । ऐसे उद्योगों में औद्योगिकीकरण की सतत्‌ प्रक्रिया पायी 
गयी जो तात्कालीनू राज्य की आशिक नियोजित आर्थिक नीति और विशिष्ट 
उद्योगों के औद्योगिकीकरण की विस्तृत विवेचन करती है। ऐसे विवेचन से 


मगध और मौ् साम्राज्य के विशिष्ट उद्योगों की उन्‍नति प्रावस्था का अभिज्ञान 


होता है। 


वर्तमान इतिहासकार के0 सी0 श्रीवास्तव और जसवन्त सिंह नेगी 
के अनुसार मगध एवं मौर्य काल के पश्चात्‌ कृषाण एवं गुप्त काल विद्यमान 
रहा है जो कि ।84 ६0 पृ0 से 550 ई0 तक माना गया है । इस काल 
के अन्तर्गत कुधाण काल ।84 ई0 पृ0 से 38 ई0 तक और गुप्त काल 3।9 


ई) से 550 ई0 तक माना जाता है । कुृपाण काल के दौरान राजा" कनिष्ठ 
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ही मुख्य राजा हुआ ।उसकी शासन-व्यवस्था राजतन्त्रीय व्यवस्था थी जो सैन्यबल 
पर आधरित थी जिसका प्रधान राजा होता था । इस व्यवस्था में मुख्य पदाधिकारी 
सेनिक ही होते थे जिनमें प्रमख दण्डनायक एवं महादण्डनायक थे । ऐसी 
शासन-व्यवस्था, की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम्य' होती थी जिसके शासनाधिकारी 
'ग्रमिक' कहलाते थे । इस काल के दौरान राजा कुषाण के साम्राज्य में राजा 
एवं उसके सलाहकार सैन्य अधिकारियों के द्वारा अपनायी गयी किसी सुनियोजित 
आर्थिक नीति की कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है परन्तु इस काल में राजतन्त्रीय 
शासन -व्यवस्था द्वारा अनेक ऐसे आर्थिक उपाय अपनाये गये जिनसे वस्त्र उद्योग, 
धातु उद्योग , वास्तुकला उद्योग , आदि को विकासार्थ प्रोत्साहन मिला। 
इस सन्दर्भ में यूनानी और रोमन लेखकों के ऐतिहासिक लेखों से यह जानकारी 
प्राप्त होती है कि ऐसे उद्योगों की श्रेणियों अर्थात्‌ संधों में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई परन्तु राज्य की शासन-व्यवस्था ने उनके कार्य-कलापों को सख्ती के 
साथ नियन्त्रण में अपने आधीन रखा । ऐसे उद्योगों का बहुत अधिक विकास 
हुआ परन्तु उनमें औद्योगिकीकरण की यथास्थिति की जानकारी अस्पष्ट 
है। द 


कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ भारत में गुप्त साम्राज्य का 
अभ्युदय हुआ । गुप्त साम्राज्य के मुख्य शासक चन्द्रगुप्त प्रथम , समंद्र गुप्त, 


चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य , कुमार गुप्त प्रथम , स्कन्दगुप्त , पुरूगप्त , 
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कुमारगुप्त द्वितीय , बुधगुप्त , नरसिंहगुप्त 'बालादित्य' , भानुगुप्त , वन्यमुप्त, 
कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त थे । गुप्तकाल के दौरान्‌ ग्रुप्त साम्राज्य की 
राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था पायी गयी । ऐसी शासन-व्यवस्था का प्रधान 
सम्राट होता था जिसके आधीन राज्य की शासन-व्यवस्था की कुशल संचालन 
के लिये एक मन्‍्त्रीमण्डल अर्थात्‌ परिषद्‌ होता था । इसके संदर्स्यों को अमात्य 
( सचिव ) कहा जाता था । केन्द्रीय प्रशासन हेतु अनेक मुख्य अधिकारी 
होते थे जो राज्य के प्रशासन में सम्राट को सहायता करते थे । उदा हरणार्थ - 
प्रतिहार एवं महाप्रतिहार , महासेनापति , महासन्धिविग्रहिक ( य॒द्ध एवं शान्ति 
का मन्‍्त्री ) , विनयस्थितिस्थापकफ ( धर्म सम्बन्धी मामलों का प्रधान अधिकारी), 
आदि । गुप्त साम्राज्य अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बॉँठा गया था और प्रत्येक 
राज्य के शासन हेतु केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के अधीन राज्य शासन-व्यवस्था 
स्थापित की गयी थी । राज्य शासन-व्यवस्था का प्रधान राज्यपाल होता था 
जिसे उपरिकमहाराज कहा जाता था। इसके आधीन राज्य के वर्गीकृत छोटे- 
छोटे भागों अर्थात्‌ जिलों में प्रशासन हेतु प्रधान अधिकारी विषयपति होता 
था जिसकी सहायता हेतू एक समिति होती थी जिसमें चार सदस्य () नगरश्रेष्ठि 
( नगर के महाजनों का प्रमुख ) , ([[) सार्थवाहक ( व्यवसायियों का प्रधान ), 
() प्रथम कुलिक ( प्रधान शिल्पी ) और (७ ) प्रथम कायस्थ ( मुख्य 
लेखक ) होते थे । ऐसी शासन-व्यवस्था की अन्तिम छोटी इकाई 'ग्राम' 


होती थी जिसका प्रधान ग्रामिक ( गृखिया ) होता था । इस प्रकार की समग्र 
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शासन-व्यवस्था की सहायता से सम्राट अपने साम्राज्य के राजनीतिक 

सामाजिक ओर आर्थिक क्रिया-कलापों का संचालन करता था । ऐतिहासिक 
सृत्रों से ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त होता है कि औद्योगिकी विकास और औद्योगिकीकरण 
के परिक्षेत्र में राज्य की कोई सरुनियोजित आर्थिक नीति रही होगी । सैन्य- 
शास्त्रों के निर्माण से सम्बन्धित उद्योगों पर राज्य का सख्त नियन्त्रण था । 
इस काल के दौरान्‌ वस्त्र निर्माण , सैन्य - अस्त्र निर्माण , कृषीय - उपकरण 
निर्माण , आदि से सम्बन्धित उद्योग विकसित हुये और उनकी उत्पादन गुणवत्ता 
में सुधार हुआ । परन्तु तात्कालीन अस्थिर राजनैतिक परिस्थितियों के कारण 
विद्यमान पारम्परिक कुटीर उद्योग एवं व्यवसाय में कोई विशेष विकासजनक 
परिवर्तन नहीं हुये । इससे यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया, 
उसमें प्रयक्त उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी भें नवीकरण अवश्यक हुआ होगा 

परन्तु इस सन्दर्भ में काई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवेचन न प्राप्त होने के 
आधार पर यही, ज्ञात होता है कि इस काल के दौरान्‌ गुप्त साम्राज्य में राज्य 
की नियोजित आर्थिक नीति के अभाव में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निष्क्रिय 


थी और ओऔद्योगिकीकरण का सामान्यतः अभाव था। 


भारतीय आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण के उल्लिखित संक्षिप्त 


* विविचन से अन्ततः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारत में प्राचीन काल 
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के दौरान मानव सभ्यता का द्वुत गति से क्रमिक विकास हुआ आर यहाँ पर 
सामान्यतः: राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था विद्यमान रही जिसके तहत औद्योगिकीकरण 
के परिक्षेत्र में सुनियोजित आर्थिक नीति का अभाव पाया गया । राज्य के विविध 
आर्थिक उपायों और परोक्ष सहयोग से कुटीर उद्योग के रूप में आनेक उद्योगों का विकास 
हुआ । इन उद्योगों में कुशल उद्यमियों ने आत्म- बल एवं विवेक से उत्पादन 
प्रक्रिय और उसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरण एवं प्रौद्योगिकी भें अनेक 
आमूल परिवर्तन किये जिसके फलस्वरूप सैन्य - अस्त्र , सैन्यवाहन , कृषीय- 
उपकरण , भवन निर्माण , काष्ठ , धातु , चर्म , वास्तुकला ( शिल्पकला ), 
आभूषण , आयुवेदिक औषधि , परिवहन निर्माण , आदि उद्योगों के क्रमिक 
विकास में स्वायत्त ओद्योगिकीकरण पाया गया । इसको भारत म॑ औद्योगिकीकरण 


की शैशव अवस्था के रूप में विचार किया जा सकता है। 
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2.2 - मध्यकालीन भारत में आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण 


इतिहासकार को0 अ0 अन्तोनोवा , विपिन बिहारी सिन्हा , 
लईक अहमद , पी0 एन0 चोपड़ा , एम0 एन0 दास और हरिशचन्द्र वर्मा 
के अनुसार छठवीं सदी से सतरहवीं सदी के अन्त तक भारत में मध्यकाल 
रह। है । इस सम्पूर्ण मध्य काल के दोरान्‌ छठवीं सदी से पन्द्रहवीं सदी 
के मध्य तक दिल्ली सल्तनत काल और पन्द्रहवीं सदी के मध्य से सतरहवीं 
सदी के अन्त तक मुगल काल माना जाता है । दिल्ली सल्तनत काल के दौरान्‌ 
दिल्‍ली सल्तनल धर्म तथा सैन्य शक्ति पर आधारित धर्म-प्रधान राजतोत्रिक राज्य 
था । इस काल के दौरान राजा को सुल्तान कहा जाता था जिसका प्रशासन 
में सर्वोच्च स्थान होता था । सल्तलन काल के दौरान भारत के मुख्य सुल्तान 
मुहम्मद गोरी , कुतुबुद्दीन ऐबक , शम्सुद्दीन इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी, 
गयासुद्दीन बलवन और उसके ( बलवन ) उत्तराधिकारी , अलाउददीन खिलजी, 
महम्मदर बिन तुगलक , फिरोज शाह तुगलक , सैयद वंश और लोदी वंश 
थे । ये सुल्तान अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और वे पूर्णतया 

स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश होते थे । सलल्‍्तनत काल के दौरान राज्य की शासन- 
व्यवस्था केन्द्रीय , प्रान्तीय और स्थानीय स्तरीय होती थी । केन्द्रीय शासन- 
व्यवस्था में सुल्तान और उसके मन्त्रियों की प्रधानता थी और इन्हीं के सहयोग 


'से केन्द्रीय शासन-व्यवस्था' को. संचालित किया जाता था । सुल्तान साम्राज्य 
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का केवल सर्वोच्च संचालक ही नहीं बल्कि राज्य का निणयिक , कानून 
का सूत्राधार और सेनाओं का' सेनापति भी होता था । सुल्तान के आधीन 
राज्य की शासन - व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु एक मन्‍्त्री - परिषद 
होता था जिसे मजलिस - ए - खाश कहा जाता था । सुल्तान की सहायता 

हेतु इस मन्त्री - परिषद में चार मनत्री होते थे जो इस प्रकार हैं - 
(|) वजीर ( वजीर सुल्तान का प्रधानमंन्त्री होता था ) , ([!) अरीज - ए - 
मुमालिक ( सेनाम॑न्त्री ) , [[[]) दीवाने - ए - इंशा ( आलेख विभाग ) 
और (५) दीवान - ए - रिसालत [( अपील मंनन्‍्त्री ) । इन चारों मन्त्रियों 
के सहयोग से सुल्तान केन्द्रीय प्रशासन चलाते थे । दिल्ली सल्तनल अनेक 
छोटे - छोटे प्रान्तों में विभक्त था और प्रत्येक प्रान्त के शासनार्थ केन्द्रीय क्‍ 
शासन - व्यवस्था के आधीन प्रान्तीय शासन - व्यवस्था स्थापित की गयी थी। 
प्रात के शासन - व्यवस्था का संचालन प्रान्तपति करता था जिसे नायब , 
वली या मकती क्‍ कहां जाता था । इन प्रान्तपतियों की नियक्ति एवं निष्काषन 
सुल्तान के द्वारा स्वेच्छापृवक किया जाता था । प्रान्तपतियों का प्रमुख कार्य प्रान्तों 
में शान्ति व्यवस्था स्थापित करना , करों की वसूली करवाना तथा न्यायिक 
मामलों को को करना था । प्रत्येक प्रान्‍्त कई छोटे - छोटे भागों में बटे 
होते थे जिन्हें जिला या शिक्क कहा जाता था और इसका अधिकारी 'अलीम' 
या 'नाजीम' कहलाता था । इस शासन - व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गाँव 
'होता था जिसके लिये ' म॒क्ती ' उत्तरदायी होता था । अतः यह स्पष्ट होंता 


हैं कि सल्‍लनत काल के दौरान देश की शासन - व्यवस्था अत्याधिक उत्प्रम 
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प्रकार की थी जिसकी सहायता से सुल्तान अपने सल्तनल के समस्त राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्थिक क्रिया - कलापों का संचालन करता था । इस काल 
के दौरान लोगों का मुख्य पेशा कृषि , उद्योग एवं व्यापार था । उपलब्ध 
ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण सल्तनल काल के दौरान्‌ 
सभी शासक आन्तरिक एवं वाह्य युद्धों में ही उलझे रहे और उन्हें आर्थिक 
जीवन को सुव्यवस्थित करने तथा देश क्‍ की अर्थव्यवस्था के सर्वागीण विकासार्थ 
सुनियोजित आर्थिक नीति को अपनाने का मौका नहीं मिला । इसके साथ ही 
तात्कालीन शासकों में सृजनात्मक प्रतिभा की कमी थी अतः वे किसी भी 
प्रकार का आर्थिक सुधार लाने में असफल रहे । इस- प्रकार से इस काल 
के दौरान सुनियोजित आर्थिक नीति के अभाव में अधिक औद्योगिक विकास 
नहीं हो सका और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शिथिल पायी गयी । 


ऐतिहासिक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सल्तनत काल 
के दौरान तात्कालीन राजतन्त्रीय शासन - व्यवस्था के द्वारा अपनाये गये विविध 
आर्थिक उपायों के फलस्वरूप वस्त्र , धातु , कागज , चीनी , चर्म , शीशा , 
जहाज निर्माण , आदि अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास हुआ और इन 
उद्योगों की उत्पादन की गुणवत्ता में उत्कृष्टता पायी गयी । इसके आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि इस काल के दौरान्‌ उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया 
एवं प्रौद्योगिकी , प्रयुक्त उपकरण , आदि में स्वायत्तापूर्ण नवीकरण निश्चित 


रूप से हुआ होगा । उस समय सार्वजनिक एवं निजि दोनों क्षेत्रों में उद्योग | 
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स्थापित किये गये थे । सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित्‌ उद्योग ' शाही का कारखाने ' 
कहलाते थे जिनमें सुल्तान एवं राजदरबार के लोगों के आवश्यकता की वस्त्यें 
बनायी जाती थी । इन कारखानों में संनार , किमखाब या रेशम तेयार करने 
वाले , कसीदाकार , दर्जी, चित्रकार , आदि अनेक कुशल कारीगर कार्यरत 
थे । इन उद्योगों में प्रयोग कियि जान वाले उपकरण एवं प्रयुक्त प्रौद्योगिकी 
अत्याधिक विकसित थी जो सार्वजनिक उद्योगों में औद्योगिकीकरण को अभिव्यक्त 
करते हैं । उस समय राज्य में अनेक कुटीर उद्योग विद्यमान थे जो वंश परम्परागत 
ढंग से चलाये जाते थे । इन कुटीर उद्योगों का विकास राज्य के अनेक आर्थिक 
उपायों एवं अप्रत्यक्ष सहयोग से हुआ । मुख्य रूप से इन कुटीर उद्योगों का 
वास्तविक विकास कर्मठ - उद्योगपतियों के प्रयास से हुआ और उनमें उपयोग 
किये जाने वाले उपकरण , उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी में अनेक आमूल 
परिवर्तन हुये जिसके फलस्वरूप दरी , चटाई , कालीन , नकली जवाहरात 
के निर्माण , सुगन्धित द्रव्य , आदि कुटीर उद्योगों के क्रमिक विकास में स्वायत्त 


औद्योगिकीकरण पाया गया । 


सल्तनत काल के दौरानू निजि क्षेत्र में वस्त्र उद्योग काफी उन्नति 
प्रावस्था में था । इस उद्योग में उत्तम किस्म के सूती , ऊनी , रेशमी वस्त्रों 
का निर्माण किया जाता था । क्स्त्र निर्माण में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया, 
प्रयृकत उपकरण एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में निरन्तर क्रमिक आमुल परिवर्तन 


हुये । इससे इस उद्योग की कताई , बुनाई , रंगाई , छपाई , जरी का काम, 
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आदि के पारम्परिक प्रक्रिया एवं इसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों में 
सतत्‌ नवीकरण की जानकारी प्राप्त होता हैं. परन्तु वस्त्र उद्योग का विकास 
प्रशासन के अप्रत्यक्ष सहयोग एवं निजि उद्यमियों के कठोर परिश्रम से हुआ। 
इस प्रकार से सुनियोजित आर्थिक नीति के अभाव में औद्योगिकीकरण का सामान्यतः 


अभाव पाया गया | 


इस काल के दाोरानू निजि क्षेत्र में उद्योगपतियों के प्रयास से धातु 
उद्योग का विकास हुआ । तात्कालीन धातु उद्योग अनेक प्रकार की धातुओं 
पर आधारित थे । उदाहरणार्थ- स्वर्ण , रजत , ताम्र , पीतल , सीस , लोह, 
टिन , आदि । इन धातुओं की ढ़लाई , गढ़ाई एवं शुद्धीकरण , आदि की पर्याप्त 
जानकारी विद्यमान थी । ऐसी धातुओं का उपयोग सामान्यतः आभूषण , नकक्‍्काशीदार 
बर्तन , कृषीय - उपकरण , सामरिक औजार ( तलवार , वरछे , वललमभ , 
आदि ) कलमदान , कलात्मक रन्दूकें , आदि के निर्माण में प्रयोग किया 
जात। था । ऐतिहासिक विवेचन से यह ज्ञात होता हें कि इस काल के दौरान 
स्वर्ण एवं रजत से निर्मित नकक्‍काशीदार बर्तन एवं आभूषण , अलंकृत नक्‍काशीदार 
कलमदान व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। उस्त समय अनेक बहुमूल्य 
धातुओं जैसे - स्वर्ण , रजत , अबरख , रत्न , मणि , बहुमूल्य पत्थर, आदि 
का अलंकरण के रूप में व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता था । ऐसे ऐतिहासिक 


विवेचन से नकक्‍्काशी एवं अलंकरण कला और धातुई वस्तुओं के निर्माण में प्रयकत 
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उपकरण , प्रौद्योगिकी , आदि में सतत परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त 
होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि धातु उद्योग में बहुत अधिक औद्योगिकीकरण 


हुआ । 


दिल्‍ली सल्तनत के पतन के पश्चात्‌ भारत में मुगल काल पाया 
गया । इस काल के दौरान अनेक विख्यात बादशाह बाबर , हुमायुँ , शेरशाह 
सूरी , अकबर , जहॉाँगीर , शाहजहाँ औरंगजेब, बहादुर शाह , फरूखसियर 
रफी - उद्‌ - दरजात , रफी - उद्‌ - दौला और मुहम्मद शाह, आदि 
थे । ऐतिहासिक विवेचन से यह ज्ञात होता है कि मुगल शासन व्यवस्था 
का प्रधान बादशाह' होता था । उसकी यहा व्यवस्था स्वैच्छाचारी एवं निरुंकुश। 
राजतन्त्र पर आधरित थी । इसमें किसी मन्‍्त्री - मण्डल की व्यवस्था नहीं 
थी बल्कि यह शासन - व्यवस्था केन्द्रीय , प्रान्‍्तीय , सरकार ( जिला ) 
और परगना स्तरीय थी । उस समय बादशाह को परामर्श देने तथा साम्राज्य 
के प्रशासनतन्त्र के कुशल सचालनार्थ केन्द्र में अनेक विभागों की व्यवस्था 
थी । प्रत्येक विभाग के लिये एक अधिकारी की नियकत की जाती थी जो 
उस विभाग का सचिव या मन्त्री कहलाता था । तात्कालीन शासन - व्यवस्था 
के अन्तर्गत केन्द्र में नियक्त किये जाने वाले - वकील ( प्रधान मन्त्री ), 
वजीर ( अर्थ विभाग का प्रधान ) , मोहतासिंव ( आचरण निरीक्षण विभाग 
का प्रधान ) , दारोग - ए - डाक चोकी ( डाक एवं गुप्तचर विभाग 
का प्रधान ) , आदि प्रमुख अधिकारी थे । प्रशासन की सुविधा की दृष्टि 
से सम्पूर्ण साम्राज्य कई प्रान्तों में विभकत था प्रत्येक आन्त का मुख्य अधिकारी 
सिपहसालार ( नाजीम ) होता था । उसका प्रमुख काई प्रान्त में शान्ति व्यवस्था 
कायम रखना , भूमि कर के रूप में फसल संग्रह में सहायता करना तथा 
राजकीय नियमों एवं आदेशों का पालन करना था । इसके अतिरिक्त प्रान्त 
में अन्य अधिकारी - दीवान ( राजस्व अधिकारी ) , बख्शी ( सैनिक अधिकारी ), 
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दीवान - ए - बयतत ( इमारत , कारखाना और सड़क सुरक्षा अधिकारी ), 
कोतवाल ( पुलिस प्रधान ) , आदि होते थे जो सिपहसालार के आधीन कार्य 
करते थे । प्रत्येक प्रान्‍्त में कई जिला ( सरकारें ) होते थे जिसका प्रधान 
प्रशासक 'फौजदार' होता था । इस शासन - व्यवस्था के अन्‍्तर्गत्‌ प्रत्येक 
जिले को अनेक पगरनों में बांद दिया गया था जिसका प्रधान अधिकारी शिकन्दर' 
कहलाता था जो शासन के प्रति शान्ति एवं सुव्यवस्था हेतु उत्तरदायी 
होता था इस शासन - व्यवस्था की सबसे छोटी एवं अन्तिम इकाई “गांव 
होती थी जिसका प्रधान 'मुकददम' कहलाता था । अत. इस विवेचन से यह 
स्पष्ट होता हैं कि मुगलकालीन शासन - व्यवस्था अत्याधिक सुदृढ़ थी जिसकी 
सहायत। से मुगल शासक अपने सम्पूर्ण साम्राज्य के समस्त राजनीतिक , सामाजिक 


. एवं आर्थिक क्रिया - कलापों का संचालन करते थे। 


उल्लिखित मुगल शासन -व्यवस्था के अन्तर्गत देश के औद्योगिक विकास 
एवं औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में कोई शाही सक्रिय भूमिका नहीं पायी 
गयी । ऐतिहासिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि तात्कालीन राजनीतिक 
परिस्थितियों विप्लवपूर्ण थीं जिनके अन्तर्गत समग्र औद्योगिक विकास के परिक्षेत्र 
में सुनियोजित शाही आर्थिक नीति का अभाव पाया गया । शाही दरबार 
और सैन्यबल की आवश्यकताओं की तुष्टि हेतु विविध वस्तुओं के निर्माण 
से सम्बन्धित शाही कारखाने थे जिनकों शाही संरक्षण प्राप्त थे । उदाहरणार्थ- 
अस्त्र - शस्त्र निर्माण , भवन निर्माण , परिवहन साधन निर्माण , आदि 
के कारखानें । ऐसे उद्योगों के विकासार्थ सीमित शाही आर्थिक नीति पायी 
गयी । इसके फलस्वरूप तात्कालीन शाही उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया , 
प्रौद्योगिकी और प्रयक्त उपकरणों में नवीकरण पाया ग्रया जिससे उत्कृष्ट किस्म 
की तोपें , तलवारें , बरछे , सैन्यवाहन , किले , मन्दिर , मस्जिद , आदि 


॑ 
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का व्यापक स्तर पर निर्माण हुआ । इससे यह स्पष्ट होता है कि शाही 
उद्योगों में शाही प्रेरित औद्योगिकीकरण हुआ । शाही प्रश्नय प्राप्त उद्योगों के 
अतिरिक्त अन्य उद्योगों में ओद्योगिकीकरण हेतु शाही आर्थिक नीति का 
अभाव रहा । अतः शाही प्रश्नय प्राप्त उद्योगों के अलावा अन्य उच्योर्ग का 
विकास एवं उनमे औद्योगिकीकरण स्वतः प्रेरित था जिसमें शासन - व्यवस्थ। 


के प्रत्यक्ष योगदान का अभाव था। 


मुगल साम्राज्य में अधिकांश उद्योग स्थानीय रूप में पाये गये जिनको 
कुटीर उद्योग की श्रेणी माना जा सकता है । कृषि पर आधारित अनेक उद्योग 
विकसित हुये जो वंशानुक्रम हस्तान्तरण के आधार पर पाये गये । कृषीय- 
कार्य पद्दति में तात्कालीन परिवर्तन होने के परिणाम-स्वरूप कृषीय- उपकरणों 
के निर्माण में नवीकरण पाया गया । यह नवीकरण की प्रक्रिया कृषीय-उपकरण 
निर्माण उद्योग के औद्योगिकीकरण को व्यक्त करती है। उदाहरणार्थ- धान 
की कुटाई , तेल पेराई , रस्सी बटाई , रेशम के कीड़े पालकर उनसे रेशम 
निकालने , कपास चुनकर उनमें से बिनौली निकालने , गुड़ वनावे , नील बनाने, 
शोरा बनाने , सूत व रेशम की कताई करने , डलिया निर्माण , आदि के उद्योग 
इन उद्योगों के अतिरिक्त सती , रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग बहत अधिक 
विकसित हुये । इन उद्योगों में शाही आर्थिक नीति के अभाव के बावजुद भी 
सूत की कताई , बुनाई , रंगाई , छपाई , कढ़ाई ,आदि प्रक्रियाओं में बहुत अधिक 


नवप्रवर्तन हुये और परिष्कृुत किस्म के उपकरणों का व्यापक स्तर पर प्रयोग 
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किया जाने लगा । विविध किस्म के व्स्त्रों के निर्माण के परिक्षेत्र में अनुसन्धान 
व विकास कार्य बड़े पेमाने पर हुआ जिसके परिणामस्वरूप सूती , रेशमी और 
ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार द्ठ आ । नये किस्म के सूती वस्त्र- 
बैरामी , शानवफ , शीरीबफ , कत्तने रूमी , आदि निर्मित हुये । ढ़ाके के 
मलमल के वस्त्र - मलमले खास , सरकारेअली , आवेरखान , शवनम , आदि 
और बंगाल एवं गुजरात के रेशम के वस्त्र विश्वविख्यात्‌ थे । काबुल, काश्मीर 
और राजस्थान के उत्कृष्ट किस्म के ऊनी बस्त्र बहुत मशहूर थे । इन तथ्यों 
से यह सुस्पष्ट होता है कि शाही आर्थिक नीति के अभाव के बावजूद भी 
सूती रेशमी और ऊनी वस्त्रों के उद्योगों में औद्योगिकीकरण विद्यमान था जिसका 
ऐतिहासिक ग्रन्थों में विस्तृत विवेचन नहीं हैं । अतः ऐसा अनुमान हैं कि 
इन उद्योगों में औद्योगिकीकरण काफी हुआ हो गया। 


गैर- कृपीय अनेक क्‍ उद्योगों के विकास के परिक्षेत्र भें शाही आर्थिक 
नीति का अभाव था फिर भी ऐसे उद्योगों का स्वत: प्रेरित कुटीर उद्योग के 
रूप म॑ वहुत अधिक विकास हुआ जिनमें धातु उद्योग का विकास अवलोकनीय 
है । लोहा एवं इस्पात , स्वर्ण , रजत , जस्ता , टिन , शीशा , ताँब। , पीतल, 
अभ्रक , आदि के उत्पादन के उद्योग बहुत अधिक विकसित हुये । इन धातुओं 
के शुद्धीशण , गलाई और ढ़लाई की प्रक्रियाओं में नवीकरण हुआ । मिश्रित 


'धातु पीतल के निर्माण में अनुसन्धान और विकास - कार्य व्यापक स्तर पर 
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पाये गये । बहुमूल्य धातु स्वर्ण , रजत , तॉबा , आदि का व्यापक स्तर पर 
प्रयोग उत्कृष्ट किस्म के अलंकृत आभूषणों , मन्दिरों और मस्जिदों के निर्माण 
में किया जाने ले । ऐतिहासिक विवेचन से यह विदित होता है कि उत्कृष्ट 
किस्म की विविध धातुओं का उत्पादन किया गया जिनका बड़े पैमाने पर सुनियोजित 
ढंग से प्रयोग करके विविध प्रकार के विश्वविख्यात उत्पादन किये गये । 
उनमें लोहे की लाट , लोहे की शहतीर , घरिया , तलवारें , वरछे , धनुष- 
बाण , कवच , ढ़ाल, कमरबन्द हथियार , तोप के गोले , बन्दक , क्रषीय 
उपकरण , घरेलू बर्तन, आदि वस्तुओं का उत्पादन विशेषरूप से उल्लेखनीय 
रहा । स्वर्ण और रजत का बड़े पेमाने पर उपयोग करके सुन्दर जड़ाऊ आभूषण 
और बर्तन उत्पादित किये गये जिन पर सुन्दर चित्रकारी होती थी | उदाहरणार्थ - 
पानदान , अबखोराज , छोटे-बड़े प्याले , हक्‍का , मोमबत्ती दान , कलमदान, 
सन्दृक , रकाबी , आदि बनाये जाते थे । ताँबे और पीतल का बड़े पेमाने पर प्रयोग 
करके शाही और घरेलू वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। उदाहरणार्थ- 
मन्दिरों , मस्जिदों को सुसज्जित करना , बन्दूक और तोपों का अलंकरण करना, 


घरेलू उपयोग के बर्तन का निर्माण , मूर्ति - निर्माण , आदि। 


इतिहासकार लईक अहमद के अनुसार शीशा उद्योग भी बहुत 
विकसित पाया गया । देश के समग्र भाग में कुटीर उद्योग के रूप में इस उद्योग 
'का विकास हुआ । गैर- मुस्लिम दक्षिणी राज्यों में यह उद्योग बहुत अधिक 


विकसित हुआ । इस उद्योग के क्षेत्र में शाही आर्थिक नीति नहीं पायी गयी 
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फिर भी उत्कृष्ट किस्म के मीनाकारी पूर्ण विविध प्रकार के उत्पादन किये 
गये जो विश्वविख्यात्‌ हुये । इसमें शीशे के निर्माण की प्रक्रिया , प्रौद्योगिकी 
और प्रयुक्त उपकरणों में बहुमुल्य अनुसन्धान कार्य किये गये जिनके फलस्वरूप 
विविध किस्म के आकर्षक अन्तिम उत्पादन सम्भव हो सके जिनकी बहुत 
अधिक ख्याति हुई । उदाहरणार्थ- मीनाकारी की गयी बोतलें , पीकदान , 
हकक्‍के के प्याले , तश्तरियों , गुलदस्ते , दर्पण , ऐनक , चुूड़ियाँ , कंगन , 

मंदिर - पान के प्याले, आदि । मन्दिरों , मस्जिदों , शाही प्रासादों , किलों, 
दुर्गों , आदि के अन्तः अलंकरण में उत्कृष्ट किस्म के आकर्पक मीनाकारी 
पूर्ण शीशे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया । इससे यह विदित्‌ होता है 
कि शाही आर्थिक नीति न होने के बावजूद शीशा उद्योग में स्वतः औद्योगिकीकरण 


बहुत अधिक हुआ । 


इतिहासकार अमीर खुसरों और चीनी यात्री माहुआन के लेख और 
अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि शाही आर्थिक नीति के अभाव 
के बावजूद कागज उद्योग में स्वतः प्रेरित औद्योगिकीकरण हुआ । उत्तम किस्म 
के शमी अथवा सीरियन कागज का निर्माण किया जाता था । व्रक्ष की छाल 
से स्वत चमकीले कागज का उत्पादन होता था जिनके मुख्य ते केन्द्र 
उत्तरी भारत में पटना , दिल्‍ली , राजगीर , अवध , अहमदाबाद , गया 


शहजादपुर ,. 'पियालकोट , आदि थे । इस उद्योग में मानसिंधी , खरपुरी.. 


तथा जहाँगीरी तीन' प्रकार के कागज बनाये जाते थे । मानसिंधी कागज में रेशमी 
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बनावट, श्वेत रंग तथा टिकाऊपन होता था जो अत्याधिक प्रसिद्ध था। लाहौर 


्चखि्ल 


और आगर। में कागज निर्माण के शाही कारखान॑ थे । काश्मीर में सर्वत्तम 
कागज निर्माण किया जाता था जिसमे प्रय॒क्त उत्पादन प्रक्रिया में कागज 
की सफाई का उत्तम तरीका प्रयोग किया जाता था। विभिन्‍न प्रकार क प्रयाजनों 
के लिये विभिन्‍न प्रकार के कागर्जा का निर्माण किया जाता था। उदाहरणार्थ- 
शाही फरमानों के लिये शोभायक्त कागज, समाचार पत्रों और लेखाँ” के 
लिये टिकाऊ कागज, आदि । इस उलद्योग में कागज निर्माण की प्रक्रिया 
बहुत अधिक विकसित हुई जिसके विकास में बहुत अधिक शाध-कार्य किय गये| 
इसके फलस्वरूप इस उद्योग का स्वतः ओऔद्योगिकीकरण बहुत अधिक पाया 


गया। 


इतिहासकार पी0एन0 चोपड़ा, बी0 एन0 पुरी एवं एम0 एन0 दास 
के अनुसार परिवहन साधन निर्माण उद्योग के रूप में जहाज निर्माण उद्योग विशेष रूप 
से विकसित हुआ जिसमें नावों, समुद्री जहाज बड़ी संख्या में निर्मित किये जाते थे।इन 
जहाजों के निर्माण में काष्ठ, लोहा, आदि का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता था। 
जहाज निर्माण के अलावा परिवहन साधन के अन्य उद्योग भी विकसित हुये जो थल ' 
परिवहन के वाहन के निर्माण से सम्बन्धित थे। इन उद्योगों में सैन्यबल एवे सामान्य 
जनता की आवश्यकता के अनुसार विविध प्रकार के वाहनों का निर्माण किया 


भर 


जाता था जिनमें पहियों का बृुहद उपयोग होता था । इसमे लोहे , लकड़ी 


रे 5 () न्‍् 


और पीतल का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था और इसकी निर्माण 
प्रक्रिय॒ः काफी उन्‍नति थी । इन तथ्यों से यह विदित्‌ होता हैं कि यह उद्योग 
भी बहुत अधिक विकसित हुआ परन्तु इसके विकास में शाही योगदान प्रशंसनीय 
नहीं था । अन्य देशों की तुलना में भारतीय परिवहन निर्माण उद्योग का विकास 
बहुत कम हुआ । इसमें निर्माण प्रक्रिय। और उसमें पयक्त प्रौद्योगिकी के नवप्रवर्तन 
की पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हे जिससे यह स्पष्ट होता है कि शाही आर्थिक 


नीति के अभाव मे इस उद्योग म॑ स्वतः प्रेरित औद्योगिकीकरण नगण्य था। 


इतिहासकार को0अ0 अन्‍्तोनोवा और हरिशचन्द्र वर्मा के अनुसार 
इस काल के दौरान अनेक अन्य उद्योग भी विकसित हुये । उदाहरणार्थ- 
चर्म उद्योग , चीनी उद्योग , मिट॒टी के बर्तन उद्योग , सुगन्धित द्रव के 
उद्योग , वास्तुकला उद्योग , खिलोने तथा गुड़िया बनाने के उद्योग , खपड़ 
उद्योग , आदि । शाही आर्थिक नीति के अभाव में इन उद्योगों का कुटीर उद्योग के 
रूप में विकास हुआ जिनमें सीमित ओद्योगिकीकरण के लक्षण पोय गये। 
ऐसे उद्योगों के विकास से मुगल कालीन सभ्यता और संस्कृति के उत्थान का 
बोध होता है| इन उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया श्रम- प्रधान 
थी । इसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों में नवीकरण से सम्बन्धित पर्याप्त 
जानकारी के अभाव में यही स्पष्ट होता है कि इनका ऑद्योग्कीकरण' बहुत 


कम हुआ किन्तु इन उद्योगों के अन्तिम उत्पादन का वाणिज्यीकरण' अत्याधिक 
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में ऐसे औद्योगिकीकरण और विस्तृत वाणिज्यीकरण का अनूठा योगदान पाया 


गया। 


उल्लिखित सल्तनत काल एवं मुगल काल के दौरान भारतीय 
आर्थिक नीति एवं ओऔद्योगिकीकरण के संप्षिण्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त 
होता हैं कि सम्पूर्ण मध्यकाल के दौरान भारत में राजनीतिक अस्थिरता का 
दौर था जिसमें सभी राज्यों में राजतान्त्रक शास-व्यवस्था विद्यमान थी । 
ऐसी शासन-व्यवस्था में सरकारी आर्थिक नीति राजस्व वसूली और शासन- व्यवस्था के 
संचालन रो सम्बन्धित व्ययों तक सीमित रही । ऐसी कोई सुनियोजित आर्थिक नीति 
नहीं थी जो समग्र औद्योगिक विकास एवँ उनमें औद्योगिकीकरण हेतु अपनायी जा 
सकती । ऐसी सरकारी आर्थिक नीति के अभाव में आमतोर पर कुटीर उद्योग के रूप 
में लोहा एवं इस्पात उद्योग, पीतल, ताँबा, स्वर्णरजत,आदि से सम्बन्धित धातु उद्योग, 
सूती,रेशमी एवं ऊनी वस्त्र उद्योग,कृषीय-उपकरण निर्माण उद्योग,शीशा उद्योग, परिवहन 
निर्माण उद्योग,चर्म उद्योग, आदि का बहुत अधिक विकास हुआ।इन उद्योगों में बहुत 
अधिक शोध-कार्य हुये जिससे इन उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली निर्माण 
प्रक्रियः और प्रौद्योगिकी में नवप्रवर्तन हुये जिनके फलस्वरूप विविध किस्म 


के उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त अन्तिम उत्पादन क्यि गये जो. विश्वविख्यात्‌ 


हुये । इस जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि सुनियांजित आर्थिक 


नीति के अभाव के बावजुंद इन उद्योगों का स्वतः प्रेरित सीमित 


औद्योगिकीकरण हुआ । 


कम _लान्‍बलब्थपरनमक हि जम जा. 'इमनममयाकन, अिाात०- तक... क्‍वाबानगरपााकाजकु. 
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2.3- ऑग्लकालीन भारत भें आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण 


इतिहासकार एस0 सी0 राय चोधरी , को0 अ0 अन्‍्तोनोवा और 
ग्रिए ग्रि0 कोतोव्सकी के अनुसार भारत में सोलहवीं सदी के उत्तरारद्ध में 
मुगल शासन का द्वुति गति से पतन हुआ ओर इस काल के दोरानू भारतीय 
राजनीतिक अस्थिरता चरम पराकाष्ठा - स्तर तक पहुँच चुकी थी । ऐसी 
राजनीति अस्थिरता के दोर में मुगल , मराठा , सिख और दक्षिणी राज्यों मे 
परस्पर वैमनस्य एवं कौटिल्यतापूर्ण राजनीति सम्बन्ध विद्यमान थे । उनमें राष्ट्रीय 
एकता के अभाव के कारण भारत में विदेशी शक्तियों को पदापषण करने का 
स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ । सतरहवीं सदी के दौरान भारत मे फ़्रान्सीसियों और 
ऑग्लकों का पदापण हुआ । भारत में आये ऑग्लकों का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक 
लाभोपार्ज तक सीमित था । ऐसे व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने 
हेतु अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में भारत में ऑग्लकों की एक व्यावसायिक कम्पनी 
की प्रस्थापना हुई जो कि ' ऑग्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ' के नाम से जानी 
गयी । भारत में इंग्लैण्ड की प्रभुसत्ता के आधीन इस कम्पनी ने व्यावसायिक 
संगठन के रूप में अपना अस्तिव स्थापित किया किन्तु बाद में इस कम्पनी 
में व्यावसायिक लाभोपार्जन महत्वाकाँक्षा के साथ-साथ राजनीतिक प्रभुसत्ता' की 
महत्वाकाँक्षी का भी अभ्युदय हुआ । इस कारण से भारत में इंग्लैण्ड की प्रभुसत्ता 


के अधीन यह कम्पनी एक स्वायत्त राजनीतिक संगठन के रूप में. परिणत 
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हो गयी । भारत के अनेक देशी शासकों के द्वारा उसको स्वायत्त शासन के 
अधिकार दिये गये जिसके फलस्वरूप उसकी अपनी सैन्य - व्यवस्था का गठन 
हुआ जिसके बल पर वह अपने व्यावसायिक एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता के 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्षेत्र में सक्रिय हो गयी । इसी काल के दौरान 
भारत में उसके प्रतिद्वन्दी के रूप में फ्रान्सीसियों ने भी अपने व्यावसायिक लाभोपार्जन 
एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता की महत्वकांक्षा की तुष्टि हेतु भारतीय शासकों 
के साथ गठबन्धन करके अपना अस्तित्व कायम किया । तात्कालीन राजनीतिक 
परिस्थितियों में ऑग्लकों , फ्रान्सीसियों और देशी शासकों के बीच बहुत से 
घमासान युद्ध हुये जिनके परिणाम स्वरूप फ़ान्सीसियों को पराजित होकर भारत 
से पलायन करना पड़ा और शैन: शैनः: भारतीय स्वतन्त्र राजाओं का पतन होता 
गया । अन्ततः ऑग्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी विजयी हुई और भारत में उसका 


विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हुआ । 


भारत में ऑग्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल के दौरान टड्वैध- 
_ शासन प्रणाली विद्यमान थी जिसके अन्तर्गत बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल और इस कम्पनी 
के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की प्रशासन -व्यवस्था था| इस शासन - व्यवस्थ। में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का गवर्नर और इस कम्पनी के मित्रवत देशी नवाब मिलकर 
शासन कार्य करते थे परन्तु दोनों के शासन का क्षेत्र प्रथक -प्रथक था | कम्पनी 


नवाबों की ओर से एक दीवान के रूप में कार्य करती थी जिसका प्रमुख कार्य 
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बाहरी खतरों से नवाब के राज्य की रक्षा करना और उसके राज्य में सभी महत्वपूर्ण 
राजस्व की वसूली करना था । नवाब राज्य में फौजदारी , दीवानी और पुलिस 
प्रशासन का कार्य करते थे । इस प्रकार से द्वेध - शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत 
कम्पनी के पास सत्ता और धन था परन्तु उसके पास कोई प्रशासनिक दायित्व 
नहीं था और नवाबों के पास केवल प्रशासनिक दायित्व था परन्तु उसके पास 
सत्ता और धन का अधिकार नहीं था । सन्‌ ।767 ई0 में इस कम्पनी के 
गवर्नर लाई क्लाइव के चले जाने के पश्चात्‌ सन ।772 में वारेन. हैस्टिंग्स 
ने इस कम्पनी के गवर्नर का पदभार ग्रहण किया और उसने इस कम्पनी की 
ड्रैघ - शासन-व्यवस्था को समाप्त कर देश में इस कम्पनी की एकाधिकारी 
शासन - व्यवस्था को कायम किया । इस शासन - व्यवस्था के अन्तर्गत 
एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात्‌ राजस्व बोर्ड स्थापित किया गया जिसके अन्तर्गत 
प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त किया जाता था और लगान की वसूली 
में उसकी सहायता हेतु भारतीय अधिकारी नियुकत होते थे । प्रत्येक जिले 
में एक सिविल कोर्ट स्थापित किया गया था जिसका अध्यक्ष कलैक्टर होता 
था और उसके सहायक भारतीय अधिकारी होते थे । इसके अतिरिक्‍त प्रत्येक 
जिले में एक अपराध अदालत भी स्थापित की गयी जिसके अध्यक्ष भारतीय 
काजी होते थे जो अपने जिले के कलैक्टर के अधीन कार्य करते थे । इस 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस कम्पनी का देश पर एकाधिकारी शासन 


विद्यमान था । इस शासन - व्यवस्था की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य 
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इंग्लैण्ड के लिये अधिकतम लाभोपार्जन करना था । इतिहासकार रजनी पामदत्त 
के अनुसार " इस कम्पनी का उद्देश्य ब्रिटिश माल के लिये मण्डियों की तलाश 
करना नहीं था बल्कि भारत के ऐसे सामान की सप्लाई पर कब्जा करता 
था जो इंग्लैण्ड और यूरोप के अन्य देशों भें आसानी से बिक सकता हों। 

इससे यह प्रतीत होता हैं कि भारत में इस कम्पनी की अपनी आर्थिक नीति 
का मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों का पतन करना और इंग्लैण्ड के उद्योगों 
का विकास करना था । उसकी भारतीय आर्थिक नीति विकासात्मकम न होकर 
शोषणात्मक थी । ऐसी आर्थिक नीति के परिणाम - स्वरूप भारतीय औद्योगिक 
क्षेत्र गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ और झस क्षेत्र में औद्योगिकीकारण के स्थान 


पर विऔद्योगिकीकरण निरन्तर वृद्धिमान हुआ । 


इतिहासकार पी0 ६0 रोबर्टस और पी0 एल0 शर्मा के अनुसार 
अठारहवीं सदी के उत्तराद तक भारत के उद्योग- धन्धे एवं कला-कोशल 
अपने चर्मोत्कर्ष पर थे । देश में अनेक प्रकार के उद्योग कुटीर उद्योग के रूप 
में विकसित प्रावस्था में विद्यमान थे । उदाहरणार्थ- वस्त्र उद्योग , कागज उद्योग, 
जूट उद्योग , चर्म उद्योग , नील उद्योग , जलपोत निर्माण उद्योग , छ्षतु बर्तन 


निर्माण उद्योग , मिट॒टी बर्तन निर्माण उद्योग एवं अन्य हल्तशिल्प कलाओं 


श् 
न्‍ाम्क'. काएए. गुममए॥. ता. राव. शबुकक.. या. ्ायाक.. रधाफक.. हक. पके. खानक.. आए. थक. कक. गए. सदा. गेम... के. ग.. कक. गाइड. कराए. कमा. जमा. गाव. मान्‍के... ओरकना. हनी... काम... ओडन+. आक.. क्‍मुक. कके.. छान. यानी. के. माझ़ा. यार. गीला... मिएम).. अकड.. चरण... लेक. मम... एल... डक. जान्‍क.. सु०.... आमप, 


॥ डॉ0 सत्या एम0 राय ( संपादित ), भारत में उपनिवेशवाद और 
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पर आधारित उद्योग , आदि । इनमें से अधिकांश उद्योग द़ाका , मुरादाबाद, 
मंद्रा , मुर्शिदाबाद , तंजौर , श्रीनगर , पूना , आगरा , बनारस , लखनऊ, 
आदि जेसे प्रसिद्ध नगरों में केन्द्रित थे । इन उद्योगों के द्वारा उत्पादित कस्तुयें 
विश्वविख्यात्‌ थे ओर उन्हें इंग्लेण्ड सहित अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात किया 
जाता था । इन्हीं ओद्योगिक' केन्द्रों से ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के एजेण्ट इन 
वस्तुओं को खरीदकर यूरोपीय बाजारों में स्वयं बेचते थे इस प्रकार से इन उद्योगों 
के द्वारा उत्पादित कस्तुयें ईस्ट - इण्डिया कम्पनी के व्यापार का प्रमुख आधार 
थीं । किन्तु बाद में कम्पनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण आर्थिक 
शोषण तथा दमनकारीपूर्ण आर्थिक नीति अपनायी जाने लगी । तात्कालीन आर्थिक 
नीति के तहत्‌ कम्पनी के द्वारा भारतीय उद्योगों को नष्ट करने एवं इंग्लेण्ड 
में बने औद्योगिक वस्तुओं को भारतीय बाजारों में बेचने. हेतु ठोस कदम उठाये 
गये । इस प्रकार से धीरे-धीरे भारतीय उद्योगों का पतन होता गया और अन्ततः 
भारत ऑग्ल उद्योगों हेतु कच्चे माल का पूर्तिकर्ता तथा उसके द्वारा उत्पादित 
औद्योगिक वस्तुओं की खपत का बाजार बन गया । अतः इस प्रकार विवेचन 
से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि इईस्ट-इण्डिया कम्पनी के कूटनीतिक प्रहार 
से भारतीय उद्योगों का द्रति गति से पतन हुआ और भारत कृषि पर आधारित 
देश बन गया । इस कम्पनी के सम्पूर्ण शासन काल के दौरान भारतीय उद्योगों 
का विकास नहीं हुआ । अपवाद स्वरूप केवल उन भारतीय उद्योगों का थोड़ा 


बहुत विकास हुआ जिसने ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होते थे । 
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इस प्रकार से तात्कालीन आर्थिक नीति के तहतू भारत में विऔद्योगिकीकरण 


की प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान्‌ रही । 


ऑग्ल ईस्ट- इण्डिया कम्पनी के शासनकाल के दौरान भारत से भेजे गये 
औद्योगिक कच्चा माल एवं पूँजी के द्वारा ब्रिटेन के उद्योगों को विकास करने 
का सुनहरा अवसर मिला । अठारहवीं सदी के उत्तर्रद्ध औरउन्नीसवीं सदी के 
पूर्वाद्ध तक अर्थात लगभग सन्‌ ।750 से सन्‌ ।850 के बीच में ब्रिटिश उद्योगों 
में महान परिवर्तन हुये । ये परिवर्तन इतने आधिक उल्लेखनीय एवं व्यापक 
थेकि उन्हें 'औद्योगिक क्रान्ति ' की संज्ञा दी गयी । इस ओद्योगिक क्रान्ति के 
तहतू ब्रिटेन में परम्परागत प्रौद्योगिकी पर आधारित कुटीर उद्योगों के स्थान 
पर आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त वरृहत्‌ काय उद्योगों का विकास हुआ । इसके 
सम्बन्ध में साउथ गैट का कथन है कि “औद्योगिक क्रान्ति औद्योगिक पद्धति 
में परिवर्त थी , इसमें दस्तकारी के स्थान पर शक्ति द्वारा चालित यन्त्रों से 
काम लिया जाने लगा तथा ओच्योगिक संगठन के अन्तर्गत घरों के बदले कारखानों 


। इस प्रकार से औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन 


मेँ होने मे 
में काम होने लगा। 
में उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ , उत्पादन कार्य बड़े - बड़े वाष्प 


चालित ईनन्‍जनों से चलने वाली मशीनों एवं उपकरणों से किया जाने लगा और 


हक. सका. कओं. धिमपद.. सडक. कमाने. धारक. आया. एव. पाए॥. पदक. समय... जाया. धमाके. सायाक.. सनी... जड़ा... चाक.. धाम... कक. कफ. इक... आरा. ॉसी. मादक... गा... कमा... ऋसक.. सककब... सबक. कुक... गा. सनी. कमाल... कीक.. कक. रोना. ही... जमे... मिमी. मेड... डे... जाके. सबक. गाव... गए... खाक... 4. धबणण... सनक, 


|. साउथ गैट , इंग्लैण्ड का आर्थिक इतिहास, प्रृष्ठ संख्या- ।23 | 


उत्पादन संगठन में व्यापक पैमाने पर बढलाव आया अर्थात्‌ उत्पादन संगठन 
गृह प्रणाली के स्थान पर कारखाना प्रणाली में परिवर्तित हो गया और औद्योगिक 
ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आया जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था 
में क्रमिक परिवर्तन हुये । ओद्योगिक क्रान्ति के पूर्व ब्रिटेन एक कृषि प्रधान 
देश था और वहाँ की अधिकांश जन संख्या कृषि पर आधारित थी । बिट्रेन 
की तात्कालीन उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में अत्यन्त्‌ु अविकसित प्रावस्था में 
विद्यमान थे । कृषकों के द्वारा कृषि - कार्यों से खाली होने के पश्चात्‌ अपने 
शेष समय में घर पर परिवार के सदस्यों के सहयोग से कुटीर उद्योग चलाये 
जाते थे । इस प्रकार से औद्योगिक क्रान्ति क॑ पूर्व व्रिटेन में कुपि और हस्तशिल्प 
उद्योग दोनों मिश्रित रूप में विद्यमान थे । ऑंद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप 

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में व्यापक पैमाने पर आमूल परिवर्तन हुये और ब्रिटेन 
कृषि प्रधान देश के स्थान पर सम्पूर्ण विश्व में एक उद्योग प्रधान देश बन 
गया । समस्त कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर वृहत्‌ काय उद्योगों में परिवर्तित 
हो गये और उनमें उत्पादन कार स्वचालित मशीनों से किया जाने लगा । ब्ितानी 
उद्योगों के उत्पादन की मात्रा में लगातार व्रद्धि होने के कारण ब्रिटेन के बाजार 
क्षेत्र में द्रतिगति से विस्तार हुआ जिसके परिणामस्वरूप वहाँ की औद्योगिक 
वरतुर्म राष्ट्रीय बाजार में ह्वी नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जाने लगीं) 
इस प्रकार से यातायात एवं संवहन के साधनों का विकास हुआ । ब्रिटेन की 


कही 


औद्योगिक क्रान्ति की प्रधान विशेषतायें इस प्रकार हैं: - 
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|. औद्योगिक क्रान्ति के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विकास हुये जिन 
में से अभियान्त्रकि का विकास इस ओद्योगिक क्रान्ति की सबसे महत्वपूर्ण 
एवं' प्रधान विशेषता है क्योंकि अभियान्त्रकी के विकास के अभाव में ओद्योगिक 
विकास नहीं हो सकता है । अभियान्त्रकी विकास के तहत ब्रिटेन में अनेक 
प्रकार के वाष्प चालित इन्जनों का निर्माण एवं उनमें सुधार का किया गया। 
सूती वस्त्र , जूट , चीनी , लोहा एवं इस्पात , कागज , कोयला , आदि व॒हत्‌ 
काय उद्योगों के विकासार्थ विविध प्रकार के मशीनों एवं स्वचालित उपकरणों 
का निर्माण किया गया । इसके साथ ही यातायात के विकास हेतु विविध प्रकार 
के यन्त्रों , रेल के ईल्जन , बैगन , रोडरोलर मशीन , मोटर गाड़िया , जलपोत 

हेतु आवश्यक वाष्प इन्जन , कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर , शक्ति चालित 
जलपम्प , आदि का भी व्यापक पैमाने पर आविष्कार , निर्माण एवं विकास 


कार्य हुआ । 


है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग से ही हुआ। 
औद्योगिक क्रान्ति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग के विकासार्थ कई प्रकार की मशीनों 
और यन्त्रों का आविष्कार एवं उनका विकास किया गया जिसके परिणामस्वरूप 
इस उद्योग का व्यापक पैमाने पर विकास हुआ और ओऔशद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
निरन्तर व्रद्धिमान रही । उदाहरणार्थ- जेम्सवाट के द्वारा बाप्प - चालित 
'ईन्‍जन , बुनाई सुविधा हेतु 'जान' के द्वारा स्वचालित फ्लाईंग शटल , तकुओं 


न 


को घुमाने. हेतु जेम्स हरगरीब्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी , आर्कराइट के द्वारा 
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जल शक्ति से चालित वाटर - फ्रेम , महीन एवं मजबूत सूत कातने हेतु 
क्राम्पटन के द्वारा म्यल , रायट्स के द्वारा शक्ति चाहित करघे , टेलर के 
द्वारा टर्करिड रंगाई की प्रौद्योगिकी , थामस वेल के द्वारा ताँवे के सिलिण्डर 
से छापने की प्रौद्योगिकी 


,. आदि । इन आविप्कारों के परिणामस्वरूप ब्रिटेन 


में सूती वस्त्र उद्योग का चरम पराकाष्ठा स्तर तक विकास हुआ । 


3. बिटेन की ओऔद्योगिकी क्रान्ति के इतिहास में कोयला उद्योग का 


| 


बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था क्यों कि कोयला उद्योग के विकास के अभाव में 
ओद्योगिक क्रान्तिकासमफल होना संभव नहीं था। अत; इस ओद्योगिक क्रान्ति 
के दोरानू सर्वप्रथम कोयला उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया ओर 
इस उद्योग से सम्बन्धित विविध प्रकार की मशीनों , स्वचालित उपकरणों एवं 
प्रौद्योगीगी का आविष्कार व उनका विकास हुआ । उदाहरणार्थ- कोयला खानों 
से पानी निकालने हैतु वाष्प- इल्जन से चालित जल पम्प , खानों में प्रकाश 

हेतु सेफ्टी लैम्प , खानों से प्रदूषित वायु निकासी पंखें , खानों से कोयला 
निकालने हेतु तारों से बने रस्से , रेल , कोयला काटने का यन्त्र , लिफ्ट, 
गेस से प्रकाश करना , गैस - चुल्हा , इनकेनडेसेण्ट मेण्टल , कोयला परत 
को गिरने से बचाने हतु 'स्तम्भ और पोल" प्रणाली , 'लागवाल' प्रणाली, 
आदि । इस प्रकार से औद्योगिक क़ान्ति के दौरान इन आविष्कारों के फलस्वरूप 
कोयला उद्योग का पूर्णतः विकास हुआ एवं उसमें ऑद्योगिकीकरण प्रक्रिया को 


प्रोत्साहन मिला । 
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4. इस औद्योगिक क्रान्ति के दौरान ब्रिटेन में रसायन उद्योग का तीव्र 
गति से विकास हुआ । इस उद्योग के विकासार्थ विविध प्रकार के अनुसंन्धान 
एवं विकास कार्य किये गये जिसके आधार पर उद्योग के अन्तर्गत विविध प्रकार 
की रासायनिक वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका ।ै 
इन विविध प्रकार के रसायनिक उत्पादों के आधार पर अन्य उद्योगों को विकसित 
होने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ उदाहरणार्थ - वस्त्र उद्योग के विकास 

हेतु वस्त्र की रंगाई , छपाई एवं धुलाई हेतु विविध प्रकार के रसायनिक 
पदार्थ ; पेण्ट एवं वानिर्श , प्लास्टिक ,कृत्रिम धागा , कृत्रिम रबड़ , 
विविध प्रकार की औपधियाँ , कीटनाशक दवाइयाँ , नाइट्रोजन यक्‍त उर्वरक 


एवं डिटर्जेण्ट , आदि । 


5. औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन में ओऔद्यागिक उत्पादन 
में व्यापक मात्रा में वृद्धि होने के कारण औद्योगिक वस्तुओं को बाजारों तक 
पहुँचाने एवं विभिन्‍न क्षेत्रों से औद्योगिक कच्चे माल को जौद्योगिक केन्द्रों तक 
लाने हेतु यातायात के साधनों का विकास किया जाना नितान्त आवश्यक 
हो गया । अतः तात्कालीन आवश्यकतानुसार रेलवे एवं जहाजरानी जैसे दो 
महत्व॒पर्ण परिवहन साधनों का विकास हुआ । इन परिवहन को चलाने 

हेतु वाष्प - चालित ईन्‍जनों का आविष्कार , निर्माण एवं उनका विकास 


हुआ । इसके पश्चात्‌ समय - समय पर रेलवे एवं जहाजरानी को आधुनिक 
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बनाने हेतु अनेक स्वचालित यन्त्रों का आविष्कार एवं उनका विकास हुआ। 
इस प्रकार से औद्योगिक क्रान्ति के दौरान्‌ रेलवे एवं जहाजरानी का चरम पराकाष्ठा 
स्तर तक विकास हुआ और -उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील 


रही । 


उल्लिखित विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि ब्रिटेन 
में औद्योगिक क्रान्ति के दौरानू औद्योगिक विकासार्थ विविध प्रकार के वाष्प 
चालित इन्जनों एवं यन्त्रों का आविष्कार , निर्माण एवं उनका विकास हुआ 
जिसके फलस्वरूप अनेक नवीन व्रृह्त] काय उद्योगों का जन्म हुआ । इस औद्योगिक 
क्रान्ति के फलस्वरूप ब्रिटेन में पूर्व स्थापित वस्त्र , लोहा एवं इस्पात , कोयला, 
आदि अनेक उद्योगों का द्वति गति से आधुनिकीकरण हुआ।नयी औद्योगिक प्रौद्योगिकी 
एवं प्रणाली का आविष्कार हुआ । ओद्योगिकी उत्पादन संगठन में आमृल परिवर्तन 
हुये और बाजार क्षेत्र का वृहद विस्तार हुआ । सरसायनिक , अभियान्त्रिकी, 
आदि जैसे हे ' उद्योगों की नींव पड़ी और अनेकों सहायक एवं पूरक उद्योगों 
का विकास हुआ । इस प्रकार से ओऔद्यागिक क्रान्ति के दौरान ब्रिटेन में 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान रही और ब्रिटेन के समस्त उद्योगों 
का चरम पराकाष्ठा स्तर तक विकास हुआ है लेकिन ईस्ट - इण्डिया कम्पनी 
के द्वारा भारतीय उद्योगों के प्रति अपनायी गयी द्वेषपूर्ण आर्थिक नीति एवं 


प्रतिशोध की भावनाओं के परिणामस्वरूप ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति का भारतीय . 
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उद्योगों के विकास एवं उनमें ओऔद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान 
का पूर्णतः: अभाव रहा । इस प्रकार से भारत में तात्कालीन ऑग्ल शासन - 
व्यवस्था की उपयक्त आर्थिक नीति के अभाव में ब्रिटेन की “औद्योगिक क्रान्ति! 

भारतीय औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेरित करने 


में विफल रही । 


इतिहासकार को0अ0 अन्तोनोवा और पार्थस्ाराथ गुप्ता के अनुसार 
सन्‌ ।॥857 के विद्रोह के पश्चातु भारत में ऑग्ल शासन काल के एक युग 
अर्थात्‌ ऑग्ल ईस्ट - इण्डिया कम्पनी के शासन काल का पतन हुआ और 
ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ ऑग्ल शासन काल के दूसरे 
युग का अभ्यदय हुआ जो कि सन्‌ ।858 से लेकर भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पूर्व सन्‌ 947 के लगभग मध्य तक विद्यमान रही । इस काल के दौरान 
भारत में ऑग्ल शासनार्थ अनेक अधिनिम लागू किये गये। उदाहरणार्थ- भारत 
सरकार अधिनियम 858, भारतीय काउन्सिल अधिनियम ।86।,  ॥892,। 909, 


भारत सरकार अधिनियम ॥99, और ॥935 । पहली नवम्बर सन ॥858 


है 


को महारानी विक्टोरिया के एक घोषणा पत्र से ऑग्ल ईस्ट - कम्पनी की 
शासन - व्यवस्था आऑग्ल ताज के हार्थों में हस्तान्तारत हो गयी । भारत में 
भारत सरकार अधिनियम ॥858 के अन्तर्गत ऑग्ल आसन - व्यवस्था में आमृल 


शी 


परिवर्त करके उसको व्यावह्वारिक रूप दिया गया । इस अधिनियम के अनुसार 


डे 0) 5 के 


भारत में ऑग्ल शासन - व्यवस्था एक नव गठित मन्त्रालय को हतस्तान्तरित 
की गयी जिसके तत्वाधान में एक पन्द्रह सदस्यों की परामर्शदात्री परिषद्‌ या 
इणिडिया काउन्सिल स्थापित्‌ की गयी । इस काउन्सिल के अध्यक्ष को ' भारत- 
सचिव' कहा जाता था जो निश्चित रूप से ऑग्ल संसद और अऑग्ल मन्त्रिमण्डल 
का सदस्य होता था । इस काउन्सिल के सदस्य ऑग्ल और भारतीय सिविल 
सेवा के उच्चाधिकारी होते थे । तात्कालीन ऑग्ल शासन - व्यवस्था के अन्तर्गत 
एक ऑग्ल गवर्नद होता था जो वाइसराय या उप शासक कहलाता था । यह 
वाइसराय देश में ऑग्ल ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में 'भारत-सचिव' 
के आधीन कार्म करता था जिसे इण्डिया काउन्सिल के तहत कार्यकारणी परिषद्‌ 
के सदस्यों को अनेक विभागों को सौंपने और महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु 
सभी अधिकार प्राप्त थे । इस प्रकार से आंग्ल शासन काल 
के इसे युग में आऑग्ल शासन - व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुये 
जिसके परिणामस्वरूप कुछ हद तक ऑग्लकों की भारतीय आर्थिक नीति में 
बदलाव आया और ब्रिटेन की अौधद्योगिकी क्रान्ति से परोक्ष रूप से अभिप्रेरित 
होकर भारतीय पैँजी--पतियों , ब्रिटेन की अनेक कम्पनियों एवं ऑग्ल ईस्ट - 
इण्डिया कम्पनी के अवकाश प्राप्त अधिकारियों के द्वारा भारत में कुछ महत्वपूर्ण 
आधुनिक उद्योगों की स्थापना हेतु कदम उठाये गये । इस काल के दौरान 
ऑग्लकों की भारतीय आधथिक नीति ऑग्लकों के आर्थिक हितों के तहत काफी ध 


उदारवादी हो गयी परन्तु भारत के समग्र औद्योगिक विकास के परिक्षेत्र में इस 
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नीति की शोषणात्मक प्रव॒त्ति भी विद्यमान थी । अतः इस आर्थिक नीति के 
अन्तर्गत केवल उन्हीं भारतीय उद्योगों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया 
गया जो ब्रितानी उद्योगों के विकास और ऑग्ल शासकों के हित के लिये आवश्यक 
थे । भारत के अन्य उद्योगों का विकास भारतीय उद्यमियों के द्वारा किये गये 
स्वतः प्रयास के फलस्वरूप हुआ। 

इतिहासकार आर0 सी0 दत्त , वी0 वी0 सिंह और आर0 मुखर्जी 
के अनुसार भारत में ऑग्ल आर्थिक नीति में नवीकरण एवं उसको व्यावहारिक 
रूप से लागू करने हेतु अनेक अधिनियम प्रस्थापितू किये गये । उदाहरणार्थ - 
कारखाना अधिनियम ।88। , नवीन कारखाना अधिनियम ॥।89। , चीनी उद्योग 
संरक्षण अधिनियम ।93। , मजदूरी भुगतान अधिनियम ।936 , बॉस कागज 
( संरक्षण ) अधिनियम ।॥925 , मजदूरी विवाद अधिनियम ॥929 , भारतीय 
मजदूरी संगठन अधिनियम ॥926 , आदि । ऐसे अधिनियम के तहत ऑग्ल 
सरकार के द्वारा अपनाये गये प्रावधानों का देश के औद्योगिक विकास एवं उममें 
औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पाया गया । संरक्षण नीति 
के अन्तर्गत सरकार के द्वारा तट-कर नीति की सहायता ली जाती थी जिसका 
मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 
तीव्र करने हेतु विदेशी आयातों पर तट-कर लगाकर विदेशी प्रतिस्पर्दधा 
से स्वदेशी उद्योगों का संरक्षण करना था । इस संरक्षण नीति को अपनाने 


से देश के अनेक उद्योगों का विकास हुआ और ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
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को बढ़ावा मिला । ऑग्ल शासन काल के दौरान ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी 
तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति के तहत्‌ भारतीय उद्योगों के सन्दर्भ में अपनायी जाने 


वाली संरक्षण नीति का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है: - 


ऐतिहासिक विवेचन से यह विदित होता है कि प्रथम विश्व 
युद्ध के पूठ काल तक भारत में ऑग्ल सरकार की आर्थिक नीति मूलतः मुक्त 
व्यापार की नीति थी जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों को विदेशी वस्तुओं 
से कठोर प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता था तथा देश में भारतीय उद्योगों 
का विकास एवं औद्योगिकीकरणक़ी प्रक्रिया अत्यन्त धीमी थी । प्रथम विश्वयुद्ध 
शुरू होने के पश्चात्‌ युद्धकाल के दौरान देशवासियों के द्वारा यह अनुभव किया 
गया कि भारतीय उद्योगों के विकास एवं उनमें ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 
तीव्र किया जाना चाहिये । अतः सन्‌ ।9।6 में औद्योगिक आयोग का गठन 
किया गया . जिसने सन्‌ ॥98 में तात्कालीन ऑग्ल सरकार के समक्ष अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस प्रतिवेदन के माध्यम से औद्योगिक आयोग वे; 
द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास हेतु कुछ सुझाव दिये गये । ऑग्ल सरकार 
की भारतीय उद्योगों के प्रति द्वेपपूर्ण भावनाओं के कारण ऑग्ल सरकार ने औद्योगिक 
आयोग के सुझावों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिये परन्तु भारतवासियों में राष्ट्रीय 
भावनायें जागृत होने एवं उनके द्वारा स्वदेशी उद्योगों के विकास की माँग किये 


जाने के परिणामस्वरूपं॑ ऑग्ल सरकार इस माँग को टाल न सकी और अन्‍न्तत: 
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उसे भारतीय उद्योगों के लिये संरक्षण नीति के रिद्वान्तों को स्वीकार करना 
पड़ा । सनू ।92। में सर इब्राहीम रहमतउल्ला की अध्यक्षता में तट - कर 
आयोग की स्थापना की गयी । सन्‌ ॥922 में तात्कालीन सरकार के समक्ष 
इस आयोग के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और यह सिफारिश 
की गयी कि सरकार के द्वारा विशिष्ट भारतीय उद्योगों के विकास एवं औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिये विवेकपूर्ण संरक्षण नीति अपनायी जानी 
चाहिये अर्थात्‌ सभी भारतीय उद्योगों को संरक्षण न देकर केवल उन उद्योगों 
के सोच - समझ कर संरक्षण दिया जाना चाहिये जो निम्नलिखित तीनों शर्तों 


को पूरा करते हैं: - 


|. संरक्षण ऐसे उद्योगों को दिया जाना चाहिये जिनमें प्रयक्त होने 


वाले प्राकृतिक साधन देश में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों; 


गो संरक्षण ऐसे उद्योगों को दिया जाना चाहिये जिनका विकास देश 
फे लिये अत्यन्त्‌ आवश्यक हो और संरक्षण के अभाव में ऐसे उद्योगों का विकास 


सम्भव न हो ; और 


3. संरक्षण ऐसे उद्योगों को दिया जाना चाहिये जो भविष्य में 
आत्गनिर्भर बन सकें अर्थात्‌ संरक्षण के अभाव में विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का सामना 


कर सकें । 


तट - कर आयोग के द्वारा उपरोक्त लिखित तीन महत्वपूर्ण सुझावों 


के अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव दिये गये जो इस प्रकार हैं :- 


() आधारभूत उद्योगों को संरक्षण निश्चित रूप से दिया जाना चाहिये; 
(।) - ऐसे उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिये जो कम लागत पर 


अधिक उत्पादन कर सकें ; 


([]) ऐसे अचद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिये जो निश्चित समय 


में देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हों ; 


(५) सरकार के द्वारा एक स्थायी 'तट - कर' बोर्ड की स्थापना की 
जानी चाहिये जो प्राथी उद्योगों की जाँच करके सरकार कों संरक्षण हेतु 
सुझाव दे सकें । 


सन्‌ ॥923 में ऑग्ल सरकार के द्वारा इस तट - कर आयोग 
की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और सन्‌ ।924 में तट - कर 
बोड की स्थापना की गयी । इस तट - कर बोर्ड के द्वारा कुल 5 भारतीय 
औद्योगिक मामलों पर विचार किया गया और उन ॥।3 उद्योगों को संरक्षण 


प्रदान किया गया जो विवेकपूर्ण संरक्षण नीति की तीनों शर्तों को पूरा करते. 
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थे,जोंकि अर्थशास्त्री तुलसी राम शर्मा एवं एस0डी0 सिंह चोहान के अनुसार वे इस 
प्रकार थ। "लोहा एवं इस्पात उद्योगसुतती वस्त्र उद्योग, भारी रसायन उद्योग, चीनी 
उद्योग, नमक उद्योग) कागज उद्योगः दियसलाई उद्योग, मेग्नशियम क्लोराइड 
उद्योग, गेहूँ उद्यांग, स्वर्ण धागा उद्योग, रेशमी कीड़ों का पालन उद्योग , 
कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग और चावल उद्योग।" ' सन्‌ ।923 से लेकर स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पूर्व काल के बीच तात्कालीनू आँगल सरकार की आर्थिक नीति 
के तहत उल्लिखित संरक्षण प्राप्त उद्योगों का अत्याधिक विकास हुआ और उनमें 
उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता सुधार ,आदि के क्षेत्रों में 
अनेक नव प्रवर्तन हुये जिनसे उद्योगों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला! 


कुछ महत्वपूर्ण तात्कालीन्‌ संरक्षण प्राप्त उद्योगों का संक्षिप्त विविचन इस प्रकार है: - 


आग्ल शासन काल के दोरान सन्‌ ॥8॥8 में भारत में आधुनिक 
पट्ठ)ति पर आधरित प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कलकत्ता के पास हुसरी नामक 
स्थान पर स्थापित किया गया लेकिन यह कारखाना सफल नहीं हो सका । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ ।854 में आधुनिक ढंग का दूसरा कारखाना बम्बई में कानजी 
डाबर द्वारा निजि क्षेत्र में स्थापित्‌ु किया गया । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे यह उद्योग 
देश के विभिन्‍न भागों में फेलने लगा । उदाहरणार्थ- अहमदाबाद, शोलापर, 


|. -तुलती राम शर्मा एवं एस0 डी0 सिंह चौहान, इण्डियन ईण्डस्ट्रीज, 
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नागपुर , मद्रास , इन्द्रीर और कानपुर आदि । प्रारम्भ में इस उद्योग के विकास 

हेतु देश में अनुकूल वातावरण का अभाव रहा परन्तु बाद में ऑग्ल सरकार 
के सक्रिय सहयोग और राष्ट्रीय भावनायें जागृत होने के फलस्वरूप इस उद्योग 
की काफी उन्नति हुई । प्रथम विश्वयुद्ध काल के दौरान इस उद्योग को विकास 
करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ किन्तु इस विश्कुद्ध के पश्चातु ॥०29 की 
विश्वव्यापी आर्थिक मन्‍्दी का इस उद्योग के विकास पर बहुत बुरा पड़ा क्योंकि 
इस मनन्‍्दी के कारण सूती वस्त्र की माँग में कमी आयी जिसके फल - स्वरूप 
सूती वस्त्र के मूल्य गिर गये और अधिकॉश कारखाने घाटे में चलने लगे । 
दूसरी ओर जापान एवं अमेरिका के सूती वस्त्र उद्योगों से भारतीय सूती वस्त्र 
उद्योग को कठोर प्रतिस्पर्दा की सामना करना पड़ा क्‍योंकि इन दोनों देशों के 
द्वारा भारत को सस्ते मुल्य पर सूती वस्त्र नियति किया जाता था । इस प्रकार 
भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति इतनी खराब थी कि इन कारखानों में 
कार्यरत्‌ श्रमिकों की मजदूरी पटानी पड़ी जिसके फल - स्वरूप श्रमिकों ने 
सामान्य हड़ताल की और अधिकाँश सूती वस्त्र कारखाने बन्द हो गये। अतः 
इन कठिन परिस्थितियों में सन्‌ ॥926 में यूती वस्त्र उद्योग के द्वारा तात्कालीन ऑग्ल 
सरकार से संरक्षण की माँग की गयी । सरकार ने इसी वर्ष इस उद्योग की स्थिति 
की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक निमित्त तट - कर बोर्ड की नियुक्ति 
की । इस बोड की सिफारिश पर ऑग्ल सरकार के द्वारा तात्कालीन आर्थिक 


नीति के तहतू सन्‌ ॥929 में इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया जिसके 
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अनुसार सूती वस्त्र के आयात पर भारी तट - कर लगाया गया । इस संरक्षण 
नीति के तहत विदेशी सूती वस्त्र के आयात में भारी कमी आयी और स्वदेशी 
सूती वस्त्र की माँग मे वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग 
को विकास करने का पुनः स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ । द्वितीय विश्व युद्ध 
के दौरान यद्यापि इस उद्योग को कच्चे माल ओर मशीनों की उपलब्धि में भारी 
कठिनाइयों का सामना करता पड़ा , परन्तु संरक्षण के कारण इस उद्योग की 
प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा । सन्‌ ।॥927 से सन्‌ ॥947 अर्थात 
20 वर्ष तक सूती वस्त्र उद्योग संरक्षण के आधीन था । इस संरक्षण काल के 
दौरानू इस उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधिक विकास हुआ । इस उद्योग के 


विकास के विषय में निम्नलिखित तालिका संख्या-। प्रस्तुत है: - 


तालिका संख्या- । 
सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति 


उसका. सब. 'एयोम.. सामयाक. राकासाााढ.. गममाक.. कक. याक्.. जगा. सके. साख. चोद... धाकत. सदए0.. सा. मा... जडय. सादके.. आधाक.. कक. साओडी.. पाता. सा. सक.. सके. सबक... आकर. उडी... सका... धाम. सी. इक. कमा. करआ$6. साामके.. साथ. साध. डरा)... सन्‍ए७.. आय. कक... सगाए-.. साझा. ७. धमा.. फरक. गए... इक. ओ.. धात.. पक. सर. समन... सीयक... फमामक. ओम... धाकक.. जाके. 


वर्ष मिलों की तकुये करघे कर्मचारियों रूई का उपभोग 

संख्या हजार (ईकाई) की संख्या ( हजार गाठें ) 
।880.. 056 ।,462 0। 3,502 044,4। 0 0308 
।885. 087 2, 46 06,537 067, 86 0597 
।890.... ॥37 3,274 023,4। 2 0972] ।,008 
।895 .._॥48 3,8।0 035, 338 | ,38, 669 | ,342 
।900.. ॥93 4,946 040,। 24 ।,6।,।89 ।,453 
!905... ॥97 5,। 63 050,। 39 | ,95,277 ।,879 
।9।40.. 263 6, 96 082,725 2,33,624 | ,935 
।905.. 272 6,849. ,08,00 2,56,00 2 
920... 253 6,773 ।,। 9000 3,। । ,000 | ,952 
925.. 337 8,5। | ।,54,00 3,68,000 2,226 
_930._ 384 9,। 25 ।,70,000 3,84,000 2,574 
।035 305 3, (55 ।, 29, ()()() 4, | 5, (0() 3, | 23 
[940.. 388 | 0,058 2,00,000 4,30,000 3,680 
945... 4॥7 । 0,238 2,02,00 5,40,00 4,900 
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उपरोक्त तालिका सं-2 से यह विविद है कि भारतीय सूती वस्त्र 
उद्योग प्रारम्भ से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पृ तक तात्कालीन ऑग्ल शासन काल 
के दौरान विकास के मार्ग पर अग़्सर रहा हैं । पहले की तुलना में बाद के 
वर्षों में इस उद्योग की मिलों , तकुओं , करधों , इस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों 
की संख्या और कच्चा माल के रूप में उपयोग किये जाने वाले रूई की मात्रा 
में लगातार वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण संरक्षण काल ( सन्‌ ॥927- 
47 ) के दोरान सूती वस्त्र मिर्ला के उत्पादन , सूत एवं वस्त्र के आयात और 


निर्याया की स्थिति के विषय में निम्न लिखित तालिका संख्या-2 प्रस्तुत है+- 
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तालिका संख्या-2 


सूती मिलों के उत्पादन की प्रगति 


समा. सामाक.. हक. साथ$. आर. था. सममाक..धाकाम0.. पड. समा... सा. समा. स्‍मयाक0.. डाक. खासा. भा. सामाक+.. डहीग).. सा. दाम... धाऐ.. साइड. से. सीडामी. कुमकन.. सीन. आमााक.. कक). जी. के. दामआ. जोडी. सड़क... कक... इक... सा $.. सादा. धान. न्‍लाक. सा. डा. छा. मीन... चर. सामुक. हक. गरम. गम... गरमाक.. सडक... धकगाफ.. समा. समान... साय. फाऔ).. सके... थीं... सका... धाक... कक... 


3 क्रमश. बाला. जाया. पेकंए.. पथ. धो... कम... डा. या... संक.. गआ). जीत. पण.. सम... धान... आड़. गम. आान्. आूुक.. गाव... बाकी... साक... सा... दम... सा. जाया... को. मु. धाबुल..धामन.. जड़... साफ... पकड़ सका... कम. सोलेक.. सममत. स.झ.. एक. एव. गए... कडा४. पे. से... जल... दाना. जान... ग॥.. भरना. सा. डी... धाय, आम. पकने. कैम... खोक॑.. कछ.. एमी. जैम्. ग्रमिण 


वर्ष वस्त्र (करोड़ गज ) सूती ( करोड़ पौण्ड ) 
उत्पादन आयात निर्यात उत्पादन आयात निर्यात 
!922-23 ॥72.5 ।57.7 न+- 069. 4 ज- -+ 
[9926-27 225-9 [75.9 08-0 080 .7 04 9 05.85 
।930-3॥।  256.। 087. 3 [8.8 086 .7 020० 03.6 
।93।-32 299. 0 076.9 20 8 09७6 - 0 2 82 8] 
92033: व) !20.3 (0$0) 8 04 ,5 0१ 
933-34. 294 -5 77:7 [6.9 092 . | 82 200 02 5 
।934-35 . 339.7 093 .3 ।5.7 | 00: । 03. 4 025. 
[935-36. 357.। 008: / ।9.। [05.9 04.5 0। ,8 
936-36  357.। 075.3 # 2 ।05.। 02.9 8॥ 6 
।937-38 408. 4 057 . 59 27 -5 ।|।. 6 09:23 03, 6 
[938-39  426.9 063. । 20.5 26 8, 03, 6 03, 4 
[0390-40 40॥-3 000 8 है, 0 क 04. | ८, 
940-4॥. 426.9 044. 0 4। ,0 [300 5) 0। .9 07.8 
94।-42. 499. 4 0।8.0 89.7 87.7 00.8 08.9 
942-43. 4॥0-9 00-0 94.3 | 53- 4 00.। 03.4 
943-44.. 487-। 000 .3 53.5 | 08. 0 00.। 0। ५० 
944-45'... 472-6 000. 5 47.6 [65. | -+ 0॥.7 
!047-48. 377.-0 002 .0 20:86 33 .0 (00.9 हल 
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उपरोक्त तालिका सं0 2 से विदित है कि प्रथम विश्व युद्ध 
के उपरान्तू सन्‌ ॥927 में तात्कालीन आंग्ल सरकार क द्वारा भारतीय सूती 
वस्त्र उद्योग को तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ संरक्षण प्रदान किये जाने 
के फलस्वरूप , इस उद्योग के वस्त्र एवं सृत के उत्पादन में लगातार 
हुई , आयात में कमी आयी और निर्यात को बढ़ावा मिला था । द्वितीय विश्वयद्ध 
समाप्त होने अर्थत सन्‌ ॥944-45 तक देश के सूती वस्त्र एवं सृत का आयात 
बन्द हो गया था और देश से पर्याप्त मात्रा में वस्त्र एवं सृत का नियति 
किया जाने लगा था । इस प्रकार से संरक्षण नीति के तहत भारतीय सूती वस्त्र 
उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ और यह उद्योग स्वतन्त्रता से पृर्व भी 


देश की आवश्यकता के पूर्ति हेतु सक्षम था। 


अर्थशास्त्री डॉ0एस0डी0सि0 चौहान के० रजत राय , एस0 डी0 मेहता, 
बुचानन और तुलसी राम के अनुसार - ऑग्ल शासन काल के दोरान्‌ प्रथम 
विश्व यद्ध काल तक तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत भारतीय उद्योगों को 
संरक्षण नहीं प्राप्त था । ऐसी स्थिति में भी भारतीय सूती बल्त्र उद्योग का 
औद्योगिकीकरण प्रगतिशील था । ग्रेट ब्रिटन से इस उद्योग के द्वारा उत्पादन 
प्रक्रिय से सम्बन्धित विविध मशीनों का आयात किया जाता था । परोक्ष रूप 
में इस उद्योग के औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में ग्रेट ब्रटिन ने आवश्यक मशीनरी 


का निर्यात करके अभूतपृर्व सहयोग प्रदान कियो । इसके अलावा इस उद्योग 


+> प्र है न 


को सस्ती दर पर उत्पादन प्रक्रिया के सभी साधन - कच्चा माल कपास , 
श्रम , विद्यत ऊर्जा , जल , रसायन , प्रोद्योगिकी , पूजी आदि सहज उपलब्ध 
थे । विपणन , वित्तियन , वितरण और परिवहन की सुविधायें उपलब्ध होने 
के कारण ओब्ोगिकीकरण प्रक्रिया को परोक्ष सहयोग प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
से यह विंदित होता है कि प्रथम विश्व युद्ध क काल तक ऑग्ल सरकार 
की आर्थिक नीति में औद्यागिक संरक्षण के अभाव के बावजूद इस उद्योग का 
पर्याप्त औद्योगिकीकरण हुआ । तत्पश्चात्‌ विश्वयद्ध और स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
के पूर्व तक उद्योग के आऔद्योगिकीकरण के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में अनेक 
परिवर्तन हुये । ऑग्ल सरकार ने प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अपनी आर्थिक 
नीति के तहत उस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, 
अमेरिका और जापान के उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के कारण देशी बाजार में उत्पन्न 
कड़ी प्रतिस्पर्द्धा , उपलब्ध उत्पादन प्रक्रिया सम्बन्धी साधनों की आपूर्ति के 
अभाव एवं मुल्य में अभिवृद्धि आदि व्यावधानों से आर्थिक परिस्थिति विषम 
हो गयी । ऐसी स्थिति में ऑग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग को जो संरक्षण 
प्रदान किया गया वह इस उद्योग के ओऔद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अत्याधिक 


सहायक हुआ । 


उपरोक्त आर्थिक वातावरण में ऑगल सरकार की आर्थिक नीति 


के तहत्‌ द्वितीय विश्वयुद्ध काल में इस उद्योग में प्रयुक्त सभी प्रकार की मशीनों 
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के विदेशी आयात का प्रतिस्थापन्‌ करने का प्रयास किया गया । स्वदेशी मशीनों 
के निर्माण में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया गया । सन्‌ ॥939 में प्रथम 
टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लि0 की स्थापना की गयी । सन्‌ ।॥943 में 
टेक्समाकों ( ग्वालियर ) लि0 की स्थापना हुई । यह कम्पनी धुनाई मशीन 
का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगी । सन्‌ ॥946 में टेक्सटाइल मशीनरी 
कारपोरेशन ने अपना मशीनरी उत्पादन प्रारम्भ किया । इन प्रयासों के अतिरिक्त 
कुछ अन्य कम्पनियों के द्वारा मशीनरी निर्माण हेतु कारखाने स्थापित किये 


गये । उदाहरणार्थ । 


(।) टैक्सटूल कम्पनी लि0 , कोयम्बदूर ( मद्रास ), ॥946 ; 
(2) नेशनल मशीनरी मैन्यूफैकचरर्स लि0, कालवे (बम्बई), ॥947 ; 
(3) मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स कारपोरेशन लि0, कलकत्ता, ।947 . 


(4) भैसूर मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लि0, बंगलौर, ॥947 . 


(5) रामकृष्ण इंडस्ट्रियल्स, कोयम्बटूर । 


उपरोवत लिखित मशीनरी निर्माण कारखानों के द्वारा सृती - चच्त्र 
उद्योग से सम्बन्धित अधिकाँश मशीनों का निर्माण किया जाता था| उदाहरणार्थ- 
| डॉ0 शिवध्यान सिह चौहान, औद्योगिक भारत, ( हि0 70. 


स0 लखनऊ ), सन्‌ 985, प्रंष्ठ संख्या-437 | 
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फूँकनी मशीनें , धुनाई ईन्‍्जन , नक्शे चौखटे , कन्धे , उड़न चौखटे , गोलाकार 


चौखटे , तानालपेटन मशीनें , ताना पराई मशीनें , सुताई अथवा सज्जीकरण 


मशीनें , सामान्य एवं स्वचालित करघे , जिगर्स छपाई मशीनों , मर्सराइजिंग 
मशीनें , विरंजन मशीनें , धुलाई मशीनें , पोलियमराइजिंग मशीनें और चिकनाई 
करने की मशीनें आदि । 

इस प्रकार से इन कारखानों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित 
इन मशीनों के निर्माण किये जाने के फल-स्वरूप तीव्र गति से मशीनीकरण 
हुआ । स्वदेशी मशीनों से आयात की जाने वाली मशीनों का. बड़े पैमाने पर 
प्रतिस्थापन हुआ । परम्परागत्‌ मशीनों के स्थान पर हस्तचालित ओर स्वचालित 
आधुनिक मशीनों का भी आविष्कार हुआ जिनसे इस उद्योग की उत्पादन -दक्षमता में 
वुद्धि हुई । ग्रेट ब्रिटेन में प्रशिक्षित प्रवन्धक , अभियान्त्रकी अभियन्ता , 
धुनाई , कताई और बुनाई विशेषज्ञों की अभिवृद्धि से इस उद्योग के औद्योगिकीकरण 
पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उत्पादन प्रक्रिया के प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता उत्पन्न 
होने के फल- स्वरूप इस उद्योग का औद्योगिकीकरण बहुत अधिक हुआ । 
इस उद्योग में रंगाई प्रसाधन और अन्य रसायन से सम्बन्धित्‌ विदेशी निर्भरता 
के समाप्त किये जानें के प्रयास किये गये । विरंजन , रंगाई और छपाई की 
प्रक्रियाओं में नव प्रवर्तन किया गया । इसके फल - स्वरूप इस उद्योग का 


' औद्योगिकीकरण बहुत अधिक प्रभावित हुआ । उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने 


पे 5 () न्‍ 


वाली ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति के क्षेत्र में टाटा हाइड्रों इलेक्ट्रिक योजना , पेकार 
हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना और मेटर बाँध निर्माण आदि से इस उद्योग की औद्योगिकीकरण 


को अत्याधिक बल प्राप्त हुआ । श्रम गृणवत्ता में सुधार , उत्पादन- क्षमता 


् 
जो 
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में अभिवद्धि , वितरण साधनों की सहज उपलब्धता , विपणन , भवि क्षेत्र में 
ऑग्ल सरकार के परोक्ष सहयोग के पल - स्वरूप इस उद्योग का निरन्तर 
औद्योगिकीकरण हुआ । इस प्रकार से अन्त में यही निष्कर्ष निकलता है कि 
तात्कालीन्‌ विषम आर्थिक स्थिति के बावजूद भी इस उद्योग का सतत्‌ ओद्योगिकीकरण 
हुआ जिसमें ऑग्ल सरकार की आर्थिक नीति का सक्रिय योगदान रहा । 
आऑग्ल शासन के दौरान हमारे देश में आधुनिक पद्धति पर आधारित 

प्रथम लोहा एवं इस्पात कारखाना सन ।87। में झरिया के निकट बाराकर 
नदी पर कुटली नामक स्थान पर ब्रिटिश फर्म द्वारा लगाया गया था लेकिन 
इस कारखाने में केवल ढ़लवा लोहा ही बनाया जाता था और इस्पात बनाने 
में यह कारखाना असफल रहा । इसकेंपश्चातु सन्‌ ॥907 में विहार राज्य के 
सिंह- भूमि नामक जिले में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नाम से दूसरा 
कारखाना निर्ि क्षेत्र में स्थापित किया गया जो आज भी कार्य कर रहा है| 
इस कारखाने में सन्‌ ।॥9।। में प्रथमबार कच्चा लोहा एवं सन्‌ ॥93 में प्रथम 
बार इस्पात तैयार किया गया था । सन्‌ ॥98 में ' इण्डियन आयरन एण्ड 


स्टील कम्पनी' नामक कारखाना बंगाल में आसनसोल के हीरापुर नामक स्थान 


हम ७ | कं 


पर लगाया गया और सन्‌ ॥923 में 'ैंसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्सा के नाम 
से मेंसूर राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर लोहा कारखाना लगाया गया । 
इस प्रकार से स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक देश में केवल 'टाटा आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी' , 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ' और मैंसूर आयरन 
एण्ड स्टील वर्क्स' ही तीन आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के कारखाने विद्यमान 
थे । ' टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ' और ' इण्डियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी ' नामक दोनों कारखानें निजि क्षेत्र में स्थापितु किये गये थे जिनके 
द्वारा लोह। एवं इस्पात का उत्पादन किया जाता था । भद्रावती का ' मैंसूर 
आयरन एण्ड सस्‍टी वर्क्स ' नामक कारखाना मैंसूर सरकार के द्वारा सार्वजनिक 
क्षेत्र में स्थापित किया गया था जिसके द्वारा केवल ढ़लवा लोहा ही तैयार किया 
जाता था । इस प्रकार से देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक ' टाटा आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी ' और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ' नामक केवल 


दो ही कारखाने थे जिनके द्वारा लोहा एवं इस्पात दोनों तैयार किया जाता था। 


प्रारम्भ में तात्कालीन ऑग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग के कोई 
विशेष आर्थिक सहायता न दिये जाने के कारण प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्वकाल 
तक यह उद्योग अपने बाल्यावस्था में था । प्रथम विश्व युद्ध काल के दौरान 
लोहा एवं इस्पात की माँग में ब्रद्धि होने के कारण इस उद्योग को विकास 


करने का अवसर मिला । युद्ध समाप्त होने के पश्चात इस उद्योग को पुनः 
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कटिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा क्योंकि विश्चव्यापी आर्थिक मनन्‍्दी 
के कारण लोहा एवं इस्पात की माँग में कमी आयी और इसके साथ ही उद्योग 
को विदेशी प्रौद्योगिकी से बने उत्कृष्ट किस्म के लोहा एवं इस्पात से कठोर 
प्रतिसस्‍्पर्शा का भी सामना करना पड़ा । अतः इस उद्योग के द्वारा संरक्षण की 
माँग की जाने लगी । संरक्षण की माँग को ध्यान में रखते हुये ऑग्ल सरकार 
के द्वारा लोहा एवं इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के विचार से प्रान्तीय आंधद्योगिक 
समितियाँ , गोला - बारूद बोर्ड और एक औद्योगिक आयोग ( ॥9।6 -।8 ) 
की नियक्ति की गयी । इन समितियों एवं आयोग के सुझावों के आधार पर 
ऑग्ल सरकार के द्वारा तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत्‌ सर्वप्रथम सनू ॥924 
में इस उद्योग को 3 वर्ष के लिये संरक्षण प्रदान किया गया लेकिन बाद में 
संरक्षण की अवधि बढ़ा दी गयी । इस प्रकार से यह उद्योग सन्‌ ॥924 से 
सन्‌ ॥949 तक संरक्षण के आधीन रहा । इस सम्पूर्ण संरक्षण कपल के दौरान 
देश में लोहा एव इस्पात उद्योग में प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी में विकास 
हुआ जिसके फलस्वरूप लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में तीव्र गति से ब्रुद्धि 


हुई जिसके विषय में निम्नलिखित तालिका संख्या -3 प्रस्तुत है; - 
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तालिका संख्या- 3 


भारत में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन 


( हजार टन ) 
वर्ष लोहा इस्पात 
।922 03।5.70 0।50. 20 
।923 0599 . 20 0।88. 00 
। 924 0872. 50 02।8: 50 
| 925 0880.40 0309 -90 
।926 0902. 40 036। . 00 
।927 ।,। 40 .0 044 . 70 
| 928 ।,05। 90 0289 . 90 
| 929 ।,39। .60 04।0.90 
[930 |, 75.30 0427 . 00 
।93। ।,058 . 30 0439 -। 0 
।932 0,93.- 30 0430 - 30 
।033 ।,057 . 80 0505 - 40 
- | 954 ।,320- 20 0597 . 00 
।935 ।,45। - 30 0627 90 


| 936 


। 937 


| 936 


[939 


।940 


।94 | 


।942 


।043 


। 944 


।945 


। 946 


।947/ 


| 946 


|949 


| 050) 


अड़ाक. पाक. के... काम. ऊ.. सदा... कमाए. गाना. धुन... ााओ.. धरा. ामाक.. पाया... शक... जाकक.. शक. झामाक.. खओबी.. अकदी.. सबक... कमाएुथ.. पक... साधातय.. उसके... ग्राम. बडी... फ्रबी.. गमया. रा... खाया. धाम. भरना. पक. धए।.. इक... साधा... आल. थक... आप. राम... फंकाक.. धारा... डोर... या". साता+..पुणमा.. ायों. पदग.. धाम). धाा#.. धााक.. साइ... धयाक. सर... खान 


स्रोत्र-डॉ0 एस0 डी0 सिंह चौहान, औद्योगिक भारत, ।985, प्रष्ठ संख्या- ।।4 व ।।5 | 
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।,540.0 
।,62। »30 
।,539 .90 
।,757. 00 
।,994.90 
2,009 . 90 
।,820.70 


|,/40 . 00) 


।,420., /0, 


।,394. 90 
।,443 . 40 
।,526 . 80 
।,455.0 
।,588 . 70 


श्र 


।,045. /0 


0663. 60 


(0080. 00 


()/।5 - 80 


0768: 00 


(096। *50 


[,)/0-40 


।,00.50 


।,029 * 60 


।,025 50 


।,003-20 


0904 - 40 


(0945 . 90 


(0942 . (00 


!,। 2-20 


0670, 40 
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उपरोक्त तालिका सं0-३3 से विदित है कि ऑग्ल सरकार के 
द्वारा तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति के तहत भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग को 
संरक्षण प्रदान किये जाने के परिणाम-स्वरूप देश म॑ लोहा एवं इस्पात के उत्पादन 
में निरत्तर वृद्धि हुई और इस लोहा एवं इस्पात उद्योग को विकास करने का 
स्वर्णण अवसर मिला । ऑग्ल सरकार के द्वारा इस संरक्षण नीति के तहत 
देश में लोहा एवं इस्पात के आयात में कमी लाने हेतु तट-कर सम्बन्धित 
उपायों को अपनाया गया । देश में लोहा एवं इस्पात के आयात पर भारी तट- 
कर लगाये गये । इसके परिणाम-स्वरूप देश में विदेशी लोहा एवं इस्पात 
के आयात में कमी आयी और स्वदेशी लोहा एवं इस्पात उद्योग को विकसित 
होने का उपयुक्त वातावरण मिला । स्वदेशी लोहा एवं इस्पात का माँग में आशातीत 
वृद्धि हुई । इस माँग की पूर्ति हेतु देश के विभिन्‍न भागों में इस उद्योग 
का बड़े पैमाने पर छोटे - छोटे कारखानें स्थापित्‌ किये गये जिनमें ढ़लवा 
लोहा , पिटवा लोहा , कार्बन इस्पात के अन्तर्गत मद इस्पात , मध्यम इस्पात 
( उदाहरणार्थ- निकिल इस्पात , क्रोम इस्पात , क्रोम वेनेंडियम इस्पात , निकिल 
क्रीमियम या स्टेनलेस स्टील भेंगनीज इस्पात , सिलिकन इस्पात , डुनयार , टंगस्टन 
इस्पात , प्लैटिनाइट ) , अधिक कार्बन यक्तत इस्पात , मिश्रधातु इस्पात , आदि 


का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा । 


उल्लिखित कारखानों. में स्वदेशी लोहा एवं इस्पात के विविध . 
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प्रकार के उत्पादन के क्षेत्र में अपनायी जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में निरन्तर अनुसंन्धान होते रहे और उनको उद्यतम बनाने का प्रयास 
निरन्तर किया जाता रहा जिसके परिणाम--स्वरूप इस उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया 
एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनेक नव प्रवर्तन हुय और उससे इस उद्योग के 


उत्पादन एवं उत्पादन-क्षमता में निरन्तर हुई । इस क्षेत्र में ऑग्ल सरकार 


(१(७] 


के द्वारा इस उद्योग को सक्रिय प्रोत्साहन दिया गया । इसके परिणाम- स्वरूप 
ऑग्ल शासनकाल के दौरान देश में इस उद्योग के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 


विद्यमान्‌ रही । 


अर्थशास्त्री के? रजत राय , डॉ0 शिवध्यान सिंह चौहान और 
डॉ0 आर0 एस0 कुलम्रेष्ठ के अनुसार इस उद्योग के द्वारा अनेक किस्म के 
लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल खनिज लोहा अर्थात लौह 
अयस्क का उपयोग किया जाता था जो देश के विभिन्‍न भागों में पर्याप्त मात्रा 
में पाया जाता था । भारत में उस समय खनिज - लोहाअर्थानली>़ अयस्क के 
प्रमुख केन्द्र - सिंहभूमि ( बिहार ) , मयुरगेज , क्योन्झर , बोनाई (उड़ीसा), 
दंग , बस्तर ( मध्य प्रदश ) , चाँदा , गोआ , रत्नागिरी ( महाराष्ट्र ) , 
कुर्नूल ( आन्ध्र प्रदेश ) , सेलम ( तामिलनाड़ ) , बाबा वृदुन॒[. कर्नाटक), 
आदि थे । इन केन्द्रों पर हेमटाइट , मेगनेटाइट , लिमोंनाइटिक और उत्तम 


किस्म के खनिज लोहा अर्थात लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाये गये जिनका 
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उत्खनन करने में इस उद्योग को आग्ल विशेषज्ञों ने विशेष प्रौद्योगिकी सहयोग 
प्रदान किया । उस समय इस उद्योग को विविध किस्म के लोहा एवं इस्पात 
के उत्पादन के प्रक्रिया में ईंधन के रूप में मुख्यतः कोयला उपलब्ध था 

जिसकी खानें देश में रानीगंज ( पश्चिमी बंगाल व बिहार ) , अझरिया , बोकारो, 
ग्रिडोह , कर्नपुरा ( बिहार ), उमरिया , मोहपानी , बीतुल ( मध्य प्रदेश ) 
चाँदा (| महाराष्ट्र ) , तालचेर ( उड़िसा ),  सिंगरेनी ( आन्ध्र प्रदेश ), 
आदि स्थानों पर पायी जाती थीं । इन खानों से मुख्य ईंधन के साधन रूप में 
कोयले का उत्खनन करने एवं उसको इस उद्योग के विभिन्‍न कारखानों में पर्याप्त 
मात्रा में वितरित करने में ऑग्ल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और ऑग्ल सरकार की 
रेल सेवा और सड़क परिवहन सेवा ने विशेष सहायोग प्रदान किया जिसके 
परिणाम - स्वरूप इन कारखानों में तात्कालीनू व्यावसायिक लोहा एवं इस्पात 
की माँग की पूर्ति करने में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक किस्म के लोहा एवं इस्पात का 
उत्पादन बढ़ती हुई दर से किया जा सका । इस कार्य क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया 
के अन्तर्गत द्रावक सामग्री , उष्मसह पदार्थ और लोहा - मिश्र धातुओं को 
पर्याप्त मात्रा में इन कारखानों को उपलब्ध कराया गया जिसके अभाव में इन 
कारखानों के द्वारा विविध किस्म के लोहा एवं इस्पात का उत्पादन किया जा 
सकना सम्भव नहीं था । द्रावक - सामग्री का प्रयोग धातु गलाते समय उसकी 
अशुद्धाा को हटाने और ताप को कम करने के लिये किया जाता 'था। द्न 


पदार्थों को खनिज लोहा अर्थात्‌ लौह अयस्क एवं कोयले के साथ भट्टियों में क्‍ 


डाल दिया जाता था जो अशुद्धता को या तो सोख लेती थी या बाहर फेंक देती 
शी । प्रयोग की जाने वाली प्रमुख द्रावक सामग्री - चूने का पत्थर , डोलोमाइट 
और फ्लोर - स्पार आदि । आवश्यक उप्मसह पदार्थ - सिलिका मिट॒टी, 
मेगनेसाइट ईटें , क्रोमाइट और डोलोमाइट आदि थे । मुख्य लौह - मिश्र धातुयें 
मैगनीज , सिलिकन , क्वार्टज , क्रोमाइट , टंगस्टन , बुलफ्रॉम , वेनेंडियम 


॥|। ॥। 


और निकिल आदि श्रे । इस प्रकार से ऑग्ल शासन काल के दौरान इस 

संरक्षण नीति केतहत्‌ आग्ल सरकार ने सम्पर्ण देश में इस उद्योग के अनेक कारखानों 
को विविध किस्म के लोहा एवं इस्पात के उत्पादन केलिय. आवश्यक कच्चा माल अर्थात्‌ 
लौह अयस्क , ईंधन के प्रमुख साधन , अन्य आवश्यक पदार्थ एवं परिवहन 
सम्बन्धित सेवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के क्षेत्र में ऑग्ल प्रौद्योगिकी 

व्यावसायिक एवं आर्थिक विशषज्ञों के द्वारा जो सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया 
उसके फलस्वरूप इस उद्योग का निरन्तर विकास हुआ एवं औशद्योगिकीकरण 
में सतत्‌ अभिवृद्धि हुई । एक विशेष बात यह भी पायी गयी कि इस उद्योग 
के अनेकः कारखानों में उत्पादन प्रक्रिया के अन्तर्गत धावन , चुम्बकीय सान्द्रण, 
प्रारम्भिक भर्जन अर्थात निस्तापन , प्रगलन , पलटनी प्रक्ृम , सीमेण्टीकरण 
प्रक्रम , बेसेमार प्रक्रम , सीमेन्स मार्टिन खुली भट॒टी प्रक्रम , इयुप्लक्स प्रक्रम, 
विद्यत प्रक्रम , इस्पात पर उचष्मा अभिक्रिया के तहत्‌ कठोरीकरण , अनीलीकरण, 
जलचढ़ाना , प्रृष्ठ कठोरीकरण , प्रष्ठ दृढ़ीकरण , नाइट्राइडीकरण और व्यावश्ञायिक 
अन्तिम उत्पादन को प्राप्त करने के लिये ढलाईकरण आदि क्षेत्रों में प्रयोग 


किये जाने वाले सनन्‍्यन्त्रों के स्वदेशी उत्पादन के क्षेत्र में ऑग्ल सरकार द्वारा. 


बे 8 0 किम 


स्वायत्ता प्रदान की गयी । जिन सनन्‍्यन्त्रों का भारत में उत्पादन किया जाना 
सम्भव नहीं था । उनको ग्रेट ब्रिटेन से आयात करने के लिये खुली छूट दी 
गयी । ऑग्ल सरकार के ऐसे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग के फल - स्वरूप 
इस उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया , उत्पादन प्रौद्योगिकी , विविध किस्म के लोहा 
एवं इस्पात के गुणवत्ता आदि में सतत्‌ उत्कृष्टता आयी जिसके परिणाम- स्वरूप 


इस उद्योग का औद्योगिकीकरण काफी अधिक हुआ । 


ऑग्ल शासन काल के दौरान भारत में व्रहत्‌ रसायन उद्योग ॥9वीं 
शताब्दी के अन्तिमवर्षों में स्थापित्‌ किया गया था । व्रहत्‌ रसायन उद्योग का 
सम्बन्ध ऐसे रसायनों से होता है जिनका अन्य निर्माणी उद्योगों की माँग की 
पूर्ति हेतु व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है । रसायन मुख्य रूप 
से दो प्रकार के होते हैं । प्रथम , कार्बनक रसायन जिसका सम्बन्ध केवल 
सजीव प्राणी से होता है जिसमें सामान्यतः फिनाइल अथवा कार्बोलिक एसिड 
मिथानाइल , सिर्के का तेजाब , एसिटेन, रंग , ऐतिहासिक एन्हीड़ाइड , औद्योगिक 
मद्यासार , आदि को सम्मिलितू किया जाता हैं । दूसरा , आकार्बनिक रसायन 
जिसका सम्बन्ध निजीव पदार्थों से होता है और जिसमें सामान्यतः कास्टिक, 
सोडा , सोडा ऐश , लीक्विड क्लोराइड , कैल्शियम कार्बाईंड , पोटेशियम क्लोरेट 
कार्बन ब्लैक, रैड फासफोरस , ऐसाटाइन ब्लैक , टिटेनियम क्‍ आक्साइड, आदि 


को सम्मिलित किया जाता है । इन दोनों वर्ग के सरसायानों में से. बृहत्‌ रसायन 


न ९) है| बे 


के अन्तर्गत निम्नलिखित रसायनों को सम्मिलित किया जाता हैं: - 


() सल्फ्यूरिक एसिड अथवा गनन्‍्धक का तेजाब ; 
(।) कास्टिक सोडा ; 


(॥]... सोडा ऐश । 


कुछ अन्य विविध प्रकार के रसायन जैसे - एलम्स , सल्यूमीनियम 
सलफेट , फेरस सलल्‍फेट , कापर सलफेट , सोडियम सल्फाइड, अत्यादि । इस 


प्रकार से वृहत्‌ रसायन उद्योग मुख्यतः दो प्रकार का होते हैं: - 


(|) सल्फ्यूरिक एसिड - निर्माण उद्योग ; 


(||) क्षार - निर्माण उद्योग 


ऑग्ल शासन काल के दौरान भारत में ।9वीं शताब्दी के अन्त 
में श्री डी0 वालडी कम्पनी बंगाल ; बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मेसियोटीकल 
वर्सस - बंगलौर ; परी एण्ड कम्पनी - मद्रास और दी इईस्टर्न कैमिकल लि0- 


बम्बई जेसे चार कम्पनियों के सहयोग से वृहतत रसायत उद्योग के रूप में सल्फ्यूरिक 


बट (9 ।- 


एसिड अथवा गन्धक का तेजाब नामक उद्योग स्थापित किया गया । औद्योगिक 
विकास के क्षेत्र में वृहत रसायनों में सल्फ्यरिक एसिड का महत्वपूर्ण योगदान 
होता है । अर्थशास्त्री डॉ0 शिवध्यान सिंह चौहान के अनुसार- "“सल्फ्यूरिक 
एसिड का प्रत्यक्ष रूप में विभिन्‍न प्रकार के तेजाब बनाने में उपयोग किया 
जाता है और अप्रत्यक्ष रूप में यह कृषि , चमड़ा बनाने , लोहा एवं इस्पात, 
तेल शोध , विस्फोटक निर्माण , हाइड्रोक्लोरिक एसिड , नाइंट्रिक एसिड , कापर 
सल्फेट , आदि के उद्योगों में व्यापक स्तर पर किया जात है । । ड्स प्रकार 
से सल्फ्यरिक एसिड निर्माण उद्योग एक अत्यन्त्‌ू महत्वपूर्ण रसायन उद्योग है 
जिसके विकास पर अधिकांश उद्योगों का विकास एवं उनमें ओऔद्योगिकीकरण 
की गतिशीलता निर्भर करती हैं । प्रारम्भ में कच्चा माल अर्थात्‌ गन्धक के 
अभाव में इस उद्योग की प्रगति काफी धीमी थी । उस समय इस उद्योग के 
लिये कच्चा माल ( गन्धक ) - सिसली , जापान , संयुकत राज्य अमेरिका, 
इटली व जावा, आदि देशों से आयात किया जाता था । विदेशों से आयात किया 
जाने वाला गन्धक निम्न कोटि एवं अत्याधिक महगा होने के कारण स्वदेशी 
कारखाने] के द्वारा उत्पादन किया गया सल्फ्यूरिक एसिड अत्याधिक महँगा 
होता था । दूसरी ओर भारत में विदेशों क द्वारा सस्ते मुल्य पर उत्तम किस्म 


का. आम. उमतत+.. खां. आाडए. धमाक. सात. साथ. चुका. इक... उआे.. परगाक.. सा. भय. साइक. कमा. कब... मना. डाक. का. धाम... आय. ४. पधाथ. आा+. गा. गाव... ओके... उमा... सका. सा. धदाए. डक. साय... बीए. डा. इफगा. डामा+.. पकका.. सके... साएकी.. गम... उमा... दमा»... खपबक,.. कान. रद... पुणा. करत... इनमे 


)- डां0 शिवध्यान सिंह चौहान, औद्योगिक भारत , 985,प्रष्ठ संख्या- 347] 
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का सल्फ्यूरिक एसिड नियति किये जाने के फलस्वरूप भारतीय सल्फ्यूरिक 
एसिड - निर्माण उद्योग को विदेशी सल्फ्यरिक एसिड - निर्माण उद्थोगों से 
कठोर प्रतिस्पर्श्ा का सामना करना पड़ रहा था । इस प्रकार से प्रथम विश्व 
युद्ध के पृ काल तक यह उद्योग अपनी बाल्यावस्था में था । प्रथम विश्व 


युद्ध काल के दौरान इस उद्योग को विकास करते का अच्छा अवसर प्राप्त 


हुआ क्योंकि युद्ध के कारण सल्फ्युयरिक एण्ड के आयात में कमी आयी और 


भ 


देश में स्वदेशी कारखानों के द्वारा उत्पादन किये गये सल्फ्यरिक एसिड की 


[। 


श्र 


मांग में आशातीत व्रद्धि हुई । देश की तात्कालीन माँग की पूर्ति. हेतु आग्ल 
सरकार के आर्थिक सहयोग से कुछ नये कारखाने स्थापित्‌ किये गये जिनमे 
टाटा लोष्दाी एवं इस्पात कम्पनी के द्वारा स्थापितु जमशेदापुर का कारखाना 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ 
इस उद्योग को पुनः कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा क्योंकि सन्‌ 
।029 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्‍्दी के कारण सल्फ्यूरिक एसिड की माँग 
में कमी आयी और दूसरी ओर इस उद्योग को विदेशी प्रोद्योगिकी से उत्पादन 
किये गये उत्तम किस्म के सस्ते सल्फ्युरिक एसिड से कठोर प्रतिस्पर्द्धा का 
सामना करना पड़ा । अतः ऐसी विषम आर्थिक परिस्थिति में इस उद्योग के 
द्वारा संरक्षण की माँग की गयी । तट - कर बोड की सिफारिश पर ऑग्ल 
सरकार के द्वारा तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहतु सन्‌ ।93। में इस उद्योग 


को संरक्षण प्रदान किया गया.। ऑग्ल सरकार के द्वारा. इस संरक्षण नीति के. 
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तहतू देश में सल्फ्युरिक एसिड के आयात में कमी लाने हेतु तट - कर 
सम्बन्धित उपायों को अपनाया गया । देश में सल्फ्यरिक एसिड के आयात 
पर भारी तट - कर लगाये गये । इसके परिणाम-स्वरूप देश में विदेशी सल्फ्यरिक 
एसिड के आयात में कमी आयी और स्वदेशी सल्फ्यरिक एसिड - निर्माण उद्योग 
को विकसित होने का उपयुक्त वातावरण मिला । भारतीय सल्फ्युरिक एसिड 
की माँग में आशातीत्‌ हुई । अतः: इस माँग की पूर्ति हेतु देश में ऑग्ल 
सरकार की सहयोग से अनेक कारखाने स्थापित्‌ु किये गये । ऑग्ल शासन 
काल के दौरान सल्फ्यूरिंक एसिड के विविध प्रकार के उत्पादन के क्षेत्र में 
अपनायी जाने वाली उत्पादन की प्रक्रिया के क्षेत्र में निरन्तर अनुसन्धान एवं 
विकास कार्य होते रहें और उनके आद्यातम बनाने का प्रयास निरन्तर किया 
जाता रहा जिसके फलस्वरूप सल्फ्युरिक एसिड की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन 
प्रौद्योगी में अनेक नव प्रवृेतन हुये और इस उद्योग की उत्पादन - क्षमता में 
निरत्तर वृद्धि हुई । ऑग्ल शासन काल के दौरान अनुसन्धान के फलस्वरूप 
अद्यतम उत्पादन . प्रक्रिया अर्थात्‌ सीस कक्ष प्रकरम और सम्पर्क प्रक्रम के द्वारा 
व्यावसायिक स्तर पर सल्फ्युरिक एसिड का उत्पादन किया जाने लाग । सीस 
कक्ष प्रक़रम के अन्तर्गत एसिड के उत्पादन हेतु सल्फरडाइ आक्साइड , उत्प्रेरक 
( जिसे सान्द्र नाइंट्रिक अम्ल या सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गरम करके 
प्राप्ति किया जाता है। ) , आक्सीजन और जल वाष्प जैसे आवश्यक पदार्थों 


को प्रयोग में लाया गया । इस प्रक्रम के अन्‍्तर्गत्‌ सल्फ्युरिक एसिड के उत्पादन 
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हेतु पाइराइट बर्नर , नाइट पात्र , ग्लोवर स्तम्भ , सीस कक्ष , गैलूसैक 
स्तम्भ , आदि उपकरणों को प्रयोग में लाया गया । सम्पर्क प्रक्रम के अन्तर्गत 
सल्फ्युरिक एसिड के उत्पादन हेतु शुद्ध व शुष्क सल्‍्फर डाईआक्साइड 
और उत्प्ररेक - [( प्लेटिनीकृत ऐस्वेस्टस , स्लेटिनीकृत मैगनीशियम सल्फेट , 
वेनेडियम पेण्टाक्साइड ) आदि पदार्थों का उपयोग किया गया । इस प्रक्रम के 
द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में पाइराइट बर्नर , धावल स्तम्भ , शीर्षक 
स्तम्भ , परीक्षण बाक्स , सम्पर्क स्तम्भ ओर शोषण स्तम्भ आदि उपकरणों 
का प्रयोग किया गया । इस प्रकार ऑग्ल शासन काल के दोरान देश में इस 
उद्योग का विकास हुआ. और ओद्यागिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला । 
इस उद्योग के लिये आवश्यक कच्चा माल अर्थात्‌ गन्धक की समस्या के समाधान 
हेतु ऑग्ल सरकार के द्वारा सक्रिय कदम उठाया गया । देश के विभिन्‍न भागों 
में गन्धक का पता लगाने एवं उसके उत्खनन हेतु आवश्यक मशीन एवं 
प्रौद्योगिकी और इससे सम्बन्धित विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने के परिक्षेत्र में 
ऑग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग को विशेष सहयोग प्रदान किया गया । इस 
उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले मशीनों एवं संयन्त्रों को देश में स्वतन्त्रता पर्वक 
बनाने हेतु ऑग्ल सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया 
गया और जिन मशीनों एवं सन्‍्यन्त्रों का देश में बनाया जाता सम्भव नहीं था 


उनको ऑग्ल सरकार के द्वारा विदेशों से आयात करने की स्वायतत्ता प्रदान 


की गयी । इस प्रकार से ऑग्ल शासन काल दौरान ऑग्ल सरकार के द्वारा 
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तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग 
प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस उद्योग का आशातीतू विकास हुआ और 


औद्योगिकीकरण प्रक्रिया विद्यमान्‌ पायी गयी । 


ऑग्ल शासन काल के दौरानू देश में सन्‌ ।॥935 में देश 
के कुछ निजि उद्योगपतियों के प्रयास के फलस्वरूप क्षार - निर्माण उद्योग 
की स्थापना हुई । इस प्रयास के तहत्‌ प्रंगंधर कैमिकल वर्बस , मीटर केमिकल 
एण्ड इण्डस्ट्रिलल कारपोरशन , टाटा कैमिकल एण्ड अलकाली और दी केमिकल 
कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, जैसे चार प्रमुख कम्पनियों के द्वारा देश में क्षार- 
निर्माण उद्योग के स्थापना हेतु द्वितीय विश्वयद्ध के पूर्व ही परियोजनायें 
तैयार की गयी थीं परन्तु इस क्षेत्र में द्वितीय विश्वयुद्ध काल के दोरानू इन 
कम्पनियों के द्वारा अपना कार्य शुरू किया गया । उस समय इस उद्योग के 
साडा ऐश और कास्टिक सोडा जेसे दो प्रमख उत्पाद थे जिनका आँग्ल शासन 
काल के दौरान तात्कालीन सरकार के द्वारा किये गये सक्रिय सहयोग एवं प्रोत्साहन 
के फलस्वरूप देश के अन्य निर्माणी उद्योगों जैसे - कॉच , काँच पदार्थ , 
कागज , लुग्दी , वस्त्र , बाइक्रोमेट, आदि की माँग की पूर्ति हेतु व्यापक 
स्तर पर उत्पादन किया गया । इस प्रकार से ऑग्ल शासन. काल के दौरान 


क्षार - निर्माण उद्योग के दो प्रमुख अंग थे प्रथम सोंडा ऐश आर द्वितीय कास्टिक 
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सोडा । इन दोनों अंगों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है :- 


ऑग्ल शासन काल के दौरान्‌ द्वितीय विश्व युद्ध काल के प्रारम्भ 
में देश में क्षार - निर्माण उद्योग के रूप में सोडा ऐश उद्योग की स्थापना हुई| 
सनू ।॥940 में इस उद्योग की प्रथम इकाई ध्रंगंधर कैमिकल वर्क्स कम्पनी के 
द्वारा सोडा ऐश का उत्पादन - कार्य प्रारम्भ किया गया । इसके पश्चात्‌ 
इस उद्योग का टाटा कैमिकल वर्क्स- मिथापर नामक दूसरी इकाई के द्वारा 
अपना उत्पादन - कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्त समय देश में सोडा ऐश का 
अन्य निर्माणी उद्योगों जैसे - सोडसिलिकेट , कागज , फास्फंट , काँच , कॉँच 
पदार्थ , लुग्दी , बाईक्रोमेट, आदि में कच्चा माल के रूप में व्यापक स्तर 
पर प्रयोग किया जाता था । इसके साथ-साम्सोडा ऐश का प्रयोग घरों में एवं 
धोबियों के द्वारा कपड़ा धोने के लिये भी किया जाता था । इस प्रकार से उस 
समय देश में सोडा ऐश उद्योग एक आधार भृत उद्योग के रूप में विद्यमान रहा 
परन्तु देश के अधिकाँश निर्माणी उद्योगों के द्वाय विदेशों से पर्याप्त मात्रा 
में सोडा एश आयात किये जाने के कारण देश में स्वेदशी उद्योग के द्वारा उत्पादन 
किये गये सोडा ऐश की माँग बहुत कम थी । इस प्रकार से स्वदेशी सोड! 
ऐश उद्योग के सामने विदेशी सोडा ऐश उद्योगों की कठोर प्रतिस्पर्द्धा विद्यमान 
होने के कारण इस उद्योग की प्रगति प्रारम्भ में बहुत धीमी रही । अत. इन 


कठिन परिस्थितियों में सोडा ऐश उद्योग के. द्वारा तात्कालीन ऑग्ल सरकार 
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से संरक्षण की माँग की गयी । तट - कर बोड की सिफारिशों के आधार 
पर ऑग्ल सरकार के द्वारा तात्कालीन आर्थिक नीति तहत इस उद्योग को संरक्षण 
प्रदान किया गया । इस संरक्षण नीति के तहतू विदेशी सोडा एश के आयात 
में भारी कमी आयी ओर देश में स्वदेशी सोडा ऐशी की माँग में आशातीत हुई 
जिसके फलस्वरूप भारतीय सोडा एश उद्योग को विकास करने का स्वर्णिम 
अवसर प्राप्त हुआ । तात्कालीन माँग की पूर्ति हेतु देश मे इस उद्योग क 
द्वारा कुछ नये कारखाने स्थापित किये गये । ऑग्ल शासन काल के दौरान 
तात्कालीनू सरकार के प्रयास के द्वारा विविध प्रकार के सांडा एश के उत्पादन 
के क्षेत्र में अपनायी जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया के क्षेत्र मे निरत्तर अनुसंन्धान 
एवं विकास कार्य होते रहे और उनको आधुनिक बनाने का सतत्‌ प्रयास किया 
जाता रहा है । इस प्रयास के फलस्वरूप देश में सोडा ऐश की उत्पादन प्रक्रिया 
एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनेक नवप्रवर्तन हुये और इत्त उद्योग की उत्पादन- 
क्षमता में लगातार वृद्धि हुई । ऑग्ल शासन काल के दौरान अनुसंन्धान के 
फलस्वरूप नवीन उत्पादन प्रक्रिया अर्थात्‌ साल्वेप्रकम या अमोनिया सोडा प्रक्रम, 
ली ब्लाक प्रक़ृम और विद्यत अपघटनी प्रक्रम के द्वारा व्यावसायिक स्तर पर 


सोडा ऐश का उत्पादन किया जाने लगा। इन विभिन्‍न प्रक्रमों के द्वारा सोडा 


(| 


ऐश का उत्पादन करने हैतु मुख्य रूप से साल्ट- केक भट॒टी , सिलेण्डराकार 
भट॒टी , प्रैशर वेसिल्स , हीट एक्सकेंजर्स , डाइयर्स , लाइड टैक्‍स, आदि मशीनों 


एवं रन्यन्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा । इस प्रकार से ऑग्ल शासन 


>+ (9) 5 घर 


काल के दौरान भारतीय सोडा ऐश उद्योग का विकास हुआ और इस उद्योग 


में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया गतिशील थी । 


ऑग्ल शासन काल के दौरान प्रारम्भ में इस उद्योग के समक्ष 
प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर , नमक और कोयले की विकट समस्या विद्यमान 
थी । कच्चे माल के अभाव में इस उद्योग की प्रगति बहुत धीमी थी । ऑग्ल 
सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में सक्रिया सहयोग प्रदान किया गया । कोयले की 
समस्या के समाधान हेतु सरकार के द्वारा दक्षिणी अफ़ीका से सस्ते दर पर 
कोयले का आयात करके इस उद्योग को उपलब्ध कराया गया । इस उद्योग 
के विभिन्‍न कारखानों को पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर और नमक वितरित 
करने में ऑग्ल सरकार की रेल सेवा व सड़क परिवहन सेवा ने विशेष सहयोग 
प्रदान किया जिसके फलस्वरूप इस उद्योग ने तात्कालीन व्यावसायिक सोडा ऐश 
की मॉग की पूर्ति करने में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक किस्मके सोडा ऐश का 


बढ़ती हुई दर से उत्पादन किया। इसके साथ-साथ ऑग्ल सरकार के द्वारा इस 


जाय 


उद्योग के लिये आवश्यक मशीनों के निर्माण हेतु मशीनरी निर्माण उद्योग को 
आर्थिक सहायता देकर अग्रोत्साइ्डित किया गया और जिन मणीनों का देश में 
निर्माण नहीं किया जा सका इनके आयात हेतु इस उद्योग को स्वायत्ता 
प्रदान की गयी । इस प्रकार से अन्त में यही निष्कर्ष निकलता हैं कि इस 


उद्योग के विकास के क्षेत्र में तत्कालीन आँगल सरकार का सक्रिय योगदान 
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रहा जिसके फलस्वरूप इस उद्योग का अत्याधिक विकास हुआ और ओऔद्योगिकीकरण 


में सतत्‌ अभिवृद्धि हुई । 


ऑग्ल शासन काल के दौरानू लगभग सन्‌ ॥940 में देश में 
निजि उद्योगपतियों के सहयोग से क्षार-निर्माण उद्योग के रूप में कास्टिक सोडा 
उद्योग की स्थापना हुई । द्वितीय विश्व युद्ध काल के दौरान इस उद्योग ने 
अपना उत्पादन - कार्य प्रारम्भ किया । उस समय देश के अन्य निर्माणी उद्योगों 
जैसे - साबुन , वस्त्र , कागज , रेयन एवं मुख्य रेशा , ऐल्यमीनियम , रसायन 
एवं रंगाई , अखबारी कागज , वनस्पति , पेट्रोल शोध , आदि में व्यापक 
पैमाने पर 'कस्टिक सोडा' कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता था । 
इस प्रकार से ऑग्ल शासन काल के दौरान देश में कास्टिक सोडा उद्योग एक 
आधारभूत उद्योग के रूप में विद्यमानू रहा जिसके विकास के साथ देश के अन्य 
महत्वपूर्ण उद्योग का विकास जुड़ा हुआ था । प्रारम्भ में इस उद्योग के समक्ष 
कठोर विदेशी प्रतिस्पर्शा विद्यमान होने के कारण इस उद्योंग की प्रर्गत्‌ अत्यन्त 
धीमी रही क्योंकि उस समय देश के अन्य निर्माणी उद्योगों के द्वारा अपनी आवश्यकता 
के अनुसार कास्टिक सोडा विदेशों से सस्ते मुल्य पर आयात किया जाता था। 
इस प्रकार से देश में स्वदेशी कारखानों के द्वारा उत्पादन किये गये कास्टिक 
सोडा की माँग बहुत कम थी । अतः इन कठिन परिस्थितियों में भारतीय कास्टिक 


सोडा उद्योग के द्वारा तात्कालीन ऑन सरकार से संरक्षण की माँग की गयी। 


5 0॥ 0) * 


तट - कर बोर्ड के सुझावों के आधार पर ऑग्ल सरकार के द्वारा तात्कालीन 
आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया । इस संरक्षण. नीति 
के अन्तर्गत आँगल सरकार के द्वारा तट - कर सम्बन्धित उपायों को अपनाया 
गया और कास्टिक सोडा के विदेशी आयात पर भारी तट - कर लगाकर आयात में 
कमी लाने का प्रयास किया गया । इस प्रयास के फलस्वरूप विदेशी कास्टिक 
सोडा के आयात में कमी आयी और देश में स्वदेशी कास्टिक सोडा की माँग 
में आशातीतू वृद्धि हुई जिससे इस उद्योग को विकास करने का स्वार्णम अवसर प्राप्त 
हुआ । आग्ल शासन काल के दौरान तात्कालीन सरकार के प्रयास के फलस्वरूप 
देश में कास्टिक सोडा के उत्पादन क क्षेत्र में अपनायी जाने वाली उत्पादन 
प्रक्रिया के क्षेत्र में निरल्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य हाते रहे और उत्पादन 
प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता रहा। आँग्ल सरकार के 
इस प्रयास के फलस्वरूप कास्टिक सोडा की उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी 
में अनेक नव प्रवतन हुये । तात्कालीनू अनुसन्धान के फलस्वरूप देश में 
आधुनिक ढंग की उत्पादन प्रक्रिया अर्थात्‌ स्रोड। लाइम प्रकृम , विद्यत अपघटनी 
प्रकरम और लोविग प्रक्रम के द्वारा व्यावसायिक स्तर पर कास्टिक सोडा का 
उत्पादन किया जाने लगा । कास्टिक सोड , सोडा लाइम प्रकरम के अन्तर्गत 
सोडियम कार्बोनेट के विलयन को चने के साथ भाप द्वारा भ्म करके प्राप्त 
किया गया , विद्युत अपघटनी प्रक्रम के अन्तर्गत सोडियम क्लोराइड विलयन 


क विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया गया और लोविग प्रक्रम के 
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के अन्तर्गत्‌ कास्टिक सोड। , सोडियम कार्बोनेंट और फंरिक आक्साइड के मिश्रण 
का भट॒टी में गम करके ठण्डा होने के पश्चात्‌ पानी में डालने पर जल पंघटन 


प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया गया । इस प्रकार स ऑग्ल शासनकाल के दांरान्‌ 


कास्टिक सोडा की उत्पादन प्रक्रिया के क्षेत्र में सुधार होने के फलस्वरूप 


४ 


यह उद्योग देश की तात्कालीन कास्टिक सो की व्यावसायिक माँग की पूर्ति करने 


कक 


में सफल हुआ ।. 

ऑग्ल शासनक काल के दौरान तात्कालीनू सरकार के द्वारा 
उद्योग के लिये आवश्यक कच्चा माल जेसे - नमक , मरकरी सैल्स 
सल्फेट , जल, आदि को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के क्षेत्र में सक्रिय 
कदम उठाये गये । जो कच्चा माल देश में आसानी से नहीं मिल पाता था 
उनको ऑग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग को विदेशी से आयात करने की खुली 
छुट दी गयी । इसके साथ-साथ भारतीय कास्टिक सोडा उद्योग के विकास 
हेतु इस क्षेत्र से सम्बन्धित ऑग्ल विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध कराया गया। 
तात्कालीनू सरकार के द्वारा भारतीय मशीनरी निर्माण उद्योग का इस उद्योग के 
लिये आवश्यक मशीनों एवं सनन्‍्यन्त्रों के 'निर्माणार्थ आर्थिक सहायता देकर 
प्रोत्साहित किया गया और जिन मशीनों एवं सन्यन्त्रों का निर्माण देश में आसानी 
से नहीं किया जा सका था उनको विदेशों से आयात करने देतु इस उद्योग 


को स्वायत्तता प्रदान की गयी। इस प्रकार से इस संक्षिप्त विवेचन से यहीं निष्कर्ष 


प्राप्त होता है आँगल शासन काल के दौरान तात्कालीन सरकार के द्वारा भारतीय 
कास्टिक सोडा उद्योग को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 
इस उद्योग का विकास हुआ और इस उद्योग में ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 


विद्यमान रहीं । 


ऑग्ल शासन काल के दौरान सन्‌ ।902 में भारत में आधुनिक 
पद्धति पर आधारित प्रथम चीनी कारखाना बिहार में ओत्तुर नामक स्थान पर 
डैविड विल्की नामक पश्चिमी द्वीप समृह के बगीचा स्वामी की प्रेरणा से इण्डिया 
डेवेलपमेण्ट कम्पनी के द्वारा स्थापित किया गया था । इसके पश्चात सन्‌ ॥903 
देश में दो और कारखाने एक , परताबप्र और दूसरा , मड़होबरा में स्थापित 
किया गया । सन्‌ ।905 में देश में तीन और नये कारखाने पुरसा , जपाहा, 
एवं बड़ा चकिया नामक स्थान पर स्थापित किये गये । इस प्रकार से देश 
में धीरे - धीरे अनेक कारखाने स्थापित होते रहे । प्रारम्भ में देश भेंऔद्योगिक 
विकास हेतु अनुकूल वातावरण का अभाव रहा जिसके फलस्वरूप इस 
उद्योग की प्रगति अत्यन्त धीमी रही । वास्तविक रूप से सन्‌ ॥93। के पश्चातु 
इस उद्योग को प्रगति करने का स्वार्णिम अवसर प्राप्त हुआ जब आँगल सरकार 
के द्वारा तात्कालीन आ्थिक नीति के तहत संरक्षण प्रदान किया गया । सन्‌ 
।93। में भारतीय चीनी उद्योग के द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्शटा से बचने के लि 


ऑग्ल सरकार से संरक्षण की माँग की गयी । अतः संरक्षण को ध्यान में रखते 


है 


सन्‌ ॥93। में आरल सरकार के द्वारा तट - कर बोर्ड के सुझावों के आधार 
पर भारतीय चीनी उद्योग संरक्षण अधिनियम ( ।93। ) पास किया गया । 
सनू ॥93। में इस अधिनियम के आधीन तात्कालीन सरकार के द्वारा इस उद्योग 
को प्रारम्भ में 7 वर्ष के लिये संरक्षण प्रदान किया गया लेकिन अन्तत'ः सन्‌ 
947 तक इस उद्योग को संरक्षण मिलता रहा । इस संरक्षण नीति के तहत 
विदेशी चीनी के आयात पर भारी तट - कर लगाये जाने के फलस्वरूप चीनी 
के आयात में कमी आयी ओर देश में स्वदेशी चीनी की माँग में आशातीत्‌ वृद्धि 
हुई । इस बढ़ती हुई तात्कालीन चीनी की माँग की पर्ति हतु भारतीय चीनी 
उद्योग के द्वारा देश में कुछ नये कारखाने रथापित्‌ किये गये । इस प्रकार 
से संरक्षण नीति के तहत भारतीय चीनी उद्योग का तीव्रगति से विकास हुआ 
और संरक्षण काल के दौरान देश; में चीनी कारखानों की संख्या , चीनी उत्पादन 
की मात्रा , गन्ने का उत्पादन एवं गन्‍ने की पेराई क्षमता , आदि में लगातार 


वृद्धि हुई जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका सं0 -4 प्रस्तुत हैं: - 
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तालिका संख्या -4 


चीनी उद्योग की प्रगति 


सात. आाभ७ सुधा. धाक. साथ». पक. कक. पी. सा. आम. ७. सका. साडा#.. साएक+. समक. साविक.. धान. सकने. डी... सार. कक. कमा. साय... धरा... डूबा... ड्रधादु।.. आकक. आाक.. कब... सडक... ओड़न.. दूध... एम. आम... जन... एक... कामुक. डाक... सा. सीचीक.. गाथा. जबा3... जा. आग... के. जबक.. सावाता..धावकी.. चने... एके... माय... सका या... काम. धाम... बा... जम... 


वर्ष गन्ने का कारखानों मिलों की गन्ना पैरा चीनी 
उत्पादन की औसत गया उत्पादन 
(लाख टन/ संख्या उत्पादन (वार्षिक,लाख 
वर्ष ) क्षमता टन) (लाख टन ] 
( टन/प्रतिदिन) 
।932-33 520 056 48। 034 02. 95 
।938-39 438 ।39 673 07! 06.6। 
।945- 46 473 ।45 769 095 09 , 59 
[946 -47 506 | 40 755 [।0 09 .35 
।947- 48 582 । 34 85 ।।0 । 0.92 


साधक. सजी. गमाक.. धाइक.. धाक. माया. सकाक,.. सबकी. आव३. एड. मिमक.. धाकाइ:. डाथा... ध्राधाए.. आप... इन्‍कक. सडक. कक. आओ". माक. कक... ड्कोकि. मा. की. सबक... एयमन.. कमान... सु... कम. #... आवक... गा. कमा. जाये... पोजढ.. धाकक.. गा. रा... मात... गोओंओ।.. कर... एहाने.. था... इक... का... समाक.. का... एक. गरम... जामक.. का. गान. धाधाक.. पन्‍क.. बोध... खाक]. 


स्रोत- डॉ0 एस0 डी0 सिंह चौहान, ओद्योगिक भारत, सन्‌ 985 , प्रष्ठ संख्या- 69। | 


उपरोक्त तालिका संख्या-4 से विदित है कि ऑग्ल शासन काल 
के दौरान तात्कालीनू सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहत्‌ संरक्षण 
प्रदान किये जाने के फलस्वरूप भारतीय चीनी उद्योग का तीव्र गति से विकास 
हुआ । संरक्षण के ठीक उपरान्त सन्‌ ॥932 -33 में देश में केवल 56 चीनी 
कारखाने थे , सन्‌ ॥938-39 तक इन कारखानों की संख्या बढ़कर ॥39 तक 
पहुँच गयी । इस प्रकार से संरक्षण काल के दौरान केवल 6 वर्षों के अन्दर 
देश में चीनी कारखानों की संख्या में लगभग ढाई गुने की वृद्धि हुई । सन्‌ 
।932-33 में समस्त भारतीय चीनी कारखानों की ओसत देनिक उत्पादन - 
क्षमता केवल 48। टन थी जो सन्‌ ॥938-39 में बढ़कर 67 टन तक पहुँच 
गयी । सन्‌ ।॥932-33 में देश में समस्त चीनी कारखानों के द्वारा 34 लाख 
टन गन्ने की पेराई की गयी थी जो सन्‌ ॥938-39 तक बढ़कर 7। लाख 
टन तक पहुँच गयी । सन्‌ ॥932-33 में समस्त भारती चीनी कारखानों के 
द्वारा केवल 2.95 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था , सन्‌ ॥938- 
39 में समस्त चीनी कारखानों का उत्पादन बढ़कर ७.6। लाख टन तक पहुँच 
गया । इस प्रकार से इस संक्षप्त विवेचन से स्पष्ट है कि आऑग्ल सरकार के 
द्वारा भारतीय चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस उद्योग 
का आशातीत विकास हुआ । संरक्षण काल के दौरानू भारतीय चीनी उद्योग 


के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई एवं देश में विदेशी चीनी के आयात में लगातार 


- 06- 


कमी आयी । सन्‌ ॥943-44 तक देश में विदेशी चीनी का आयात पृर्णतया 


से भारतीय चीनी उद्योग स्वतन्त्रता प्राप्ति के 


नी 


समाप्त हो गया । इस प्रकार 
समय तक देश की मॉग की पूर्ति हैंतु पुरूष से सक्षम था । इस सन्दर्भ 


में तालिका सं0-5 प्रस्तुत हैं: - 


।936- 37 
।937- 38 
।938- 39 - 
।939-40 
।940-4। 
।94॥। - 42 
।992- 43 
।943-44 
।944-45 


|।945-406 


सका. चोगा.. ककक.. रॉ. सबके. एमक.. पक... पान 


धी 2803 
तालिका संख्या- 5 


चीनी का उत्पादन एवं आयात 


( हजार टन ) 
चीनी का कुल उत्पादन चीनी का कुल आयात 
।237 3 
। 072 2 
0765 32 
।393 2 
। 340 3. 
0898 2। 
| 292 2। 
।374 हे 
| 034 के 


।025 हे 


सकत.. गम. उमांओ.. आडाक.. कि... धाहक.. साय. सके. साफ. इमाओ.. सम. पनवेक.. मामा. के... का)... सका... करे. धड#.. चाय. गा. सामान... पाक. पाक... कामादे.. कम... सा... सड़क. डाग३.. व... जथथी।. सा. उरी... कोर... ओके. सी... लि... सा. मे. चोही... सक... भर. 


चीनी उद्योग को जारी संरक्षण पर भारतीय तट-कर बोई का प्रतिवेदन, 


बम्बई, सन ।947 | 


अर्थशास्त्री एन0 सी0 वाकिल , वी0 दत्त , टी0 आर0 शर्मा और 
के0 रजत राय के अनुसार आँगल शासन काल के दोरानू सन्‌ ॥93। के प्रृव 
तक भारतीय चीनी उद्योग को तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहतू संरक्षण नहां 
प्राप्त था । ऐसी स्थिति में भी भारतीय चीनी उद्योग में ओबद्योगिकीकरण की 
प्रक्रियः विद्यमान रही हैं । ऑग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग को संरक्षण प्रदान 
किये जाने के पूर्व तक यह उद्योग मशीनों के सम्बन्ध में पूर्णतया विदेशी आयात 
पर निर्भर रहा अर्थात्‌ उस समय ग्रेट ब्रिटनसे भारतीय चीनी उद्योग के द्वारा 
उत्पादन प्रक्रियः से सम्बन्धित विविध मशीनों का आयात किया जाता था । 
इस प्रकार से ऑग्ल शासन काल के दोरान परोक्ष रूप से इस उद्योग के औद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन ने आवश्यक मशीनरी का निर्यात करके अभूतपूर्व सहयोग 
प्रदान किया । इसके अतिरिक्त चीनी उद्योग को सस्तीदर पर उत्पादन प्रक्रिया 
के सभी साधन- कच्चा माल गन्‍ना , श्रम , विद्यत ऊर्जा , रसायन, पुँजी, प्रौद्योगिकी, 
आदि सहज ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे । इस प्रकार से सन्‌ ॥93। तक 
ऑग्ल सरकार की आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग को संरक्षण न दिये जाने 
के बावजूद भी इस उद्योग का औद्योगिकीकरण हुआ । सन्‌ ॥929 की विश्वब्यापी 
आर्थिक मनन्‍्दी ; क्यूबा, जावा [ इण्डोनेशिया ), सुमात्रा, आदि देशों की उत्कृष्ट 
प्रौद्योकी के कारण भारतीय बाजार में उत्पन्न कड़ी प्रतिस्पर्शा ओर मुल्यों 
में अभिवृत्धि आदि व्यावधानों से आर्थिक परिस्थियाँ विषम हो गयीं) ऐसी विषम 
आर्थिक परिस्थियों में तात्कालीन सरकार के द्वारा इस उद्योग कों तात्कालीन 


आर्थिक नीति के अन्तर्गत चीनी उद्योग संरक्षण अधिनियम ( ॥93। ) क॑ आधीन 


- । (09- 


संरक्षण प्रदान किया गया जोकि इस उद्योग के ओऔद्योगिकीकरण के क्षेत्र में 
अत्याधिक सहायक सिद्ध हुआ । तात्कालीन सरकार के द्वारा इस उद्योग को 
संरक्षण प्रदान किये जाने के पश्चात्‌ चीनी उद्योग से सम्बन्धित विविध किस्म 
की मशीनों जैसे - गन्ना पेरने की मशीन अर्थात्‌ क़शर , रस को खोलाने 
की मशीन , रस को जमाने की मशीन , सेण्ट्रीफ्य्गल मशीन , रस का मैली 
काटने की मशीन , रोटरी मशीन और क्रिस्टलाईजर मशीन आदि के निर्माण 

हेतु भारतीय मशीनरी निर्माण उद्योग को स्वतन्त्रता प्रदान की गयी एवं 
ऑग्ल सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता देकर मशीनरी निमाण उद्योग को 
प्रोत्साहित किया गया । चीनी उद्योग से सम्बन्धित जिन मशीनों का निर्माण 
नहीं किया जा सका उनको विदेशों से आयात करने हेतु भारतीय चीनी 
उद्योग को स्वयत्तता प्रदान की गयी । तात्कालीन सरकार के द्वारा भारतीय 
चीनी उद्योग को विकास हेतु ऑग्ल प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञों का परामर्श 
उपलब्ध कराया गया । चोनी उत्पादन के क्ेत्र में अपनायी जाने वाली उत्पादन 
प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षत्र में ऑग्ल सरकार के सहयोग से निरन्तर 
अनुसन्धान एवं विकास कार्य होते रहे और उनको उद्यतम बनाने का प्रयास 
किया जाता रहा जिसके फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी में अनेक 
आमूल्य परिवर्तन हुये । इस प्रयास के फलस्वरूप देश में खाण्डसारी चीनी 
के स्थान पर कारखाना चीनी अर्थात्‌ राबदार चीनी के स्थान पर दानेदार चीनी 


का उत्पादन किया जाने लगा । इस प्रकार से इस संक्षिप्त विवेचन से यह 


ह। हे 


निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ऑग्ल शासन काल के दौरान तात्कालीन सरकार 
के द्वारा भारतीय चीनी उद्योग को जो प्रत्यक्ष एवं पराक्ष रूप से आर्थिया सहयाग 
प्रदान किया गया उनके फलस्वरूप इस उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया एव उत्पादन 
प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ एवं चीनी की गुणवत्ता में सतत उत्कृष्टता आयी 


जिसके फलस्वरूप इस उद्योग का बहुत अधिक औद्योगिकीकरण हुआ । 


ऑग्ल शासनकाल के दौरान सन्‌ ॥870 में भारत में आधनिक 
ढंग का प्रथम कागज कारखाना कलकत्ता में हगली नदी के निकट वाली नामक 
स्थान पर स्थापित्‌ किया गया था ; किन्तु यह कारखाना सफल नहीं हो 
सका था । इसके पश्चातु सन्‌ ।88। में देश में दूसरा आधुनिक ढंग का कारखाना 
पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ नामक स्थान पर 'टीटागढ़ कागज मिल' के नाम 
से स्थापित्‌ू किया गया । सन्‌ ।884 में इस कारखाने ने अपना उत्पादन - 
कार्य प्रारम्भ किया । तत्पश्चात्‌ धीरे - धीरे यह उद्योग देश के विभिन्‍न 
भागों में फैलने लगा । उदाहरणार्थ- लखनऊ में ' अपर इण्डिया पेपर मिल, 
रानीगंज में 'बंगाल पपर मिल' ग्वालियय [ सध्य प्रदेश ) , पुन्ता; महाराष्ट्र )। 
इस प्रकार से प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व देश में कागज उद्योग की प्रर्गात्‌ अत्यन्त 
धीमी रही और मर्याप्त मात्रा में कागज विदेशों' से आयात किया जाता था । 
प्रथम विश्वयुद्ध काल के दौरान भारतीय कागज उद्योग को विकास करने का 


स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि युद्ध के फलस्वरूप देश में विदेशी कागज 


मा 


के आयात में कमी आयी और स्वदेशी कारखानों के द्वारा उत्पादन किये गये 
कागज की माँग में वृद्धि हुई । प्रथम विश्वयद्ध काल के दौरान भारतीय कागज 
उद्योग का विस्तार किया गया जिसके फलस्वरूप अनेक नये कागज कारखाने 
स्थापित किये गये । उदाहरणार्थ - स्टार कागज मिल -सहारनपुर , श्री 
गोपाल कागज मिल -. जगाधरी , कर्नटक कागज मिल - राजमहेन्द्री, आदि । 
प्रथण विश्वयद्ध के पश्चात्‌ इस उद्योग को पनः कठिन परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा क्योंकि सन्‌ ॥929 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के कारण कागज की 
माँग में कमी आयी और इसके साथ ही इस उद्योग को विदेशी प्रौद्योगिकी से 
बने उत्कृष्ट किस्म के कागज से कठोर प्रतिस्पर्शा का भी सामना करता पढ़ा। 
अतः इस उद्योग के द्वारा ऑग्ल सरकार से संरक्षण की माँग की जाने लगी। 
सनू ।॥925 में तट - कर बोड्ड के सुझावों के आधार पर आऑग्ल सरकार के 
द्वारा तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ 'बाँत कागज उद्योग संरक्षण अधिनियम 
( ।925 ) पारित किया गया । इस अधिनियम के आधीन सन्‌ ॥925 में 
ही कुछ विशेष प्रकार के कागज ( लेखन एवं 'क्ृपाई |) 
के आयात पर भारी तट - कर लगाकर इस उद्योग को प्रारम्भ में सात वर्षों 
के लिये संरक्षण प्रदान किया गया लेंकित बाद में तट - कर बोंड करे सुझावों 
के आधार पर इस संरक्षण की अवधि अगले सात वर्ष के लिये बढ़ा दी गयी। 


इस संरक्षण काल के दौरान भारतीय कागज उद्योग का विकास हुआ क्योंकि 


हक 02 


संरक्षण नीति के तहत्‌ संरक्षण प्राप्त कागज के आयात मं कमी आयी और 
देश में स्वदेशी कारखानों के द्वारा उत्पादन किये गये कागज की माँग 


में आशातीत्‌ वृद्धि हुई । इस सन्दर्भ में ननिम्नालिखित तालिका सख्या-6 प्रस्तुत 


है 
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उपरोक्त तालिका संख्या-6 से विदित्‌ु है कि ऑग्ल शासन 
काल के दौरानू तात्कालीनू सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहत 
संरक्षण प्रदान किये जाने के फलस्वरूप भारतीय कागज उद्योग को विकास 
करने का अवसर प्राप्त हुआ । तात्कालीन संरक्षण नीति के तहत आऑग्ल 
सरकार के द्वारा कयि गये प्रयास क फलस्वरूप देश में संरक्षण प्राप्त कागज 
के उत्पादन में लगातार व्वृद्धि हुई एवं इस पकार के कागज के आयात मे 
लगातार कमी आयी । सन ॥924-25 में देश में संरक्षण प्राप्त स्वदेशी 
कारखानों के द्वारा 23,33। टन कागज की उत्पादन की गयी थी , जो सन्‌ 
।930-3। में बढ़कर 34,857 टन हो गयी । इस प्रकार से इस अरवाध के 
बीच संरक्षण प्राप्त कागज के उत्पादन में लगभग 49.40 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । सन्‌ ॥924-25 में देश में संरक्षण प्राप्त कागज का आयात 20,00 
टन थी जो सन्‌ ॥930-3। में घट कर ।॥4,।79 टन हो गयी अर्थात्‌ संरक्षण 
के फलस्वरूप इस प्रकार के कागज के आयात में लगभग 29 प्रतिशत की 
कमी आयी । इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि देश में संरक्षण प्राप्त कागज 
की तात्कालीन्‌ माँग की पूर्ति के क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त कागज कारखानों का 
विशेष योगदान रहा । सन्‌ ॥924-25 में दशा में संरक्षण प्राप्त कागज के 
उपभोग के क्षेत्र में स्वदेशी कारखानों के द्वारा उत्पादन किये गये कागज का 
योगदान लगभग 53.8 प्रतिशत थी जौ सन्‌ ॥927-28 एवं ॥930-3। में 


बढ़कर क्रमश: 62.23 प्रतिशत एवं 7।.09 प्रतिशत हो गयी । इस प्रकार 
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से इस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऑग्ल शासन काल के दौरान जिन 
कागज कारखानों को सरक्षण प्रदान किया गया था उनका तीब्र गति से विकास 
हुआ एवं ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को लगातार बढ़ावा मिला । परन्तु 
देश में तात्कालीनू सभी प्रकार के सरक्षण प्राप्त एव गैर - संरक्षण प्राप्त 
कागजों के उत्पादन एवं उनके आयात का अवलोकन द करने से यह विदितु 
होता है कि , ऑग्ल सरकार के द्वारा तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत 
भारतीय कागज उद्योग को जो सरक्षण प्रदान किया गया था उसका प्रारम्भ 
में इस उद्योग के विकास एवं औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में कोई विशेष योगदान 
नहीं रहा क्योंकि सभी प्रकार के कागज क उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई एवं 
देश में सभी प्रकार के कागज की माँग की पूर्ति हेतु व्यापक पैमाने 
पर ऐसे कागजों का आयात किया जाता रहा । सन्‌ ॥924-25 में दश 
में सभी प्रकार के कागजों के उपभोग के क्षेत्र में भारतीय कागज उद्योग का 
योगदान लगभग 24 ।3 प्रतिशत था परन्तु बाद के वर्षों में इसमें कोई बदलाव 
नहीं आया और इस योगदान का प्रतिशत लगभग स्थिर रहा । इस प्रकार 
से ऑग्ल शासन काल के दौरान द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्वकाल तक भारतीय 


कागज उद्योग की प्रगति धीमी रही । 


आग्ल शासन काल दौरान वास्तविक रूप से सन, ॥939 के 


पश्चात्‌ द्वितीय विश्वयुद्ध काल के दौरान भारतीय कागज उद्योग को विकास 
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करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि युद्ध के फलस्वरूप सभी प्रकार 
के कागर्जों के आयात में कमी आयी और देश में स्वदेशी कागज उद्योग के 
द्वारा उत्पादन किये गये कागज की मांग में आशतीत व्रद्धि हुई । इस प्रकार 
से तात्कालीन कागज की माँग की पूर्ति हेतु आँग्ल सरकार के द्वारा भारतीय 
कागज उद्योग के विकास हेतु सक्रिय कदम उठाया गया जिसके तहत देश 
में अनेक कारखाने स्थापित्‌ किये गये जिनमें से ' आयन पेपर मिल्स लिमिटेड' 
ओर 'नेशनल पेपर एण्ड बोड लिमिटेड' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । तात्कालीन सरकार के द्वारा इस उद्योग के विकासाथी इस उद्योग से 
सम्बन्धित आवश्यक मशीनों के निर्माण हेतु भारतीय मशीनरी निर्माण उद्योग 
को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया गया लेकिन आवश्यक मशीनों 
का देश में निर्माण न हो पाने के कारण तात्कालीन सरकार के द्वारा भारतीय 
कागज उद्योग को सभी प्रकार की मशीनों को विदेशों से आयात करने की 
स्वायत्ता प्रदान की गयी । इस प्रकार से ऑग्ल शासन काल क दोरान्‌ भारतीय 
कागज उद्योग का विदेशी मशीनों के सहयोग से विकास हुआ । तात्कालीनु 
सरकार के द्वारा इस उद्योग के लिये आवश्यक सभी उत्पादन साधन अर्थात्‌ 


न््ध 


कच्चा माल - [ बांस , सबाई घास , भूसा , रददी कागज , “ुग्दी 
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सलई लकड़ी , गन्‍ने की छोई , गुवड़े , आदि ) ; सभी आवश्यक रसायन 
( चूना , कास्टिक सोडा , सोडा ऐश , क्लोरीन , गन्धक , फेरिक एलूमीना, 
सोडियंग एल्फेट , एल्यूमीनियम सलल्‍फेट , राल, आदि ) ; श्रम , पूर्जी , 
विद्यत उर्जा प्रौद्योगिकी आदि सहज उपलब्ध कराये गये! । 


जल , कोयजा' 


“-। (- 


जो कच्चे माल एवं रसायन देश में उस समय उपलब्ध नहीं थ उनके आयात 

हेतु तात्कालीनू सरकार के द्वारा इस उद्योग को खुली छूट दी गयी । कागज 
उद्योग के उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग की जानी वाली उत्पादन प्रक्रिया एवं 
उत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑल सरकार के सहयोग से निरन्तर अनुसन्धान 
एवं विकास कार्य होते रहे ओर उत्पादन प्रौद्योगिकी को अद्यतम बनाने का 
प्रयास किया जाता रहा । इस काल के दौरान उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार 
होने के कारण देश में विभिन्‍न उपयोग के लिये आवश्यक विविध प्रकार 
के कागजों का उत्पादन स्वदेशी कागज उद्योग के द्वारा किया जाने लगा । 
उदाहरणार्थ-- क्राफ्ट पेपर , ब्लाटिंग पेपर , लेजर पेपर , बैंक पेपर , टिश्यू 
पेपर, पैकिंग पेपर , रेपिंग पेपर एवं विभिन्‍न प्रकार के गत्ते, आदि । इसके 
साथ-साथ तात्कालीन सरकार के द्वारा इस उद्योग के विकास को ध्यान में 
रखते हुये कागज उद्योग से सम्बन्धित ऑग्ल प्रोद्योगिकी एवं ऑग्ल विशेषज्ञों 
का परामर्श - सहज उपलब्ध कराया गया जिसके फलस्वरूप इस उद्योग का 
निर्वध विकास हुआ । इस प्रकार से इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है 
कि ऑग्ल शासन काल के दौरान तात्कालीन सरकार के द्वारा भारतीय कांगज 
उद्योग को दिये गये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग के फलस्वरूप इस उद्योग का 
तीव्र गति से विकास हुआ । उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी , कांगज 


की गृणवत्ता , आदि में सतत सुधार हुआ । इस प्रकार से इस उद्योग में 


कक 


आद्योगिकीकरण की प्रभावकारी प्रक्रिया विद्यामान रही । 


दश में ऑग्ल शासन काल के दोरान तात्कालीन सरकार की 
आर्थिक नीति के तहत तट - कर बोड के सुझावों के आधार पर ।3 उद्योगों 
को संरक्षण प्रदान किया गया था जिनमें सूती वस्त्र , लोहा एवं इस्पात, 


भारी रसायक्ष , चीनी और कागज के उद्योग प्रमुख थ जिनका निर्बाध विकास 


हुआ और जिनमें काफी अधिक औद्योगिकीकरण हुआ । इस सन्दर्भ में उल्लिखित 


हट 


हि री 


विवेचन से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती हैं । ऐसे संरक्षण प्राप्त प्रमख उद्योगों 
के अतिरिक्त अनेक अन्य उद्योग भी थे जिनको ऑग्ल सरकार के द्वारा तात्कालीन 
आर्थिक नीति के तहत्‌ संरक्षण प्रदान किया गया ताकि उनका निर्वाध विकास 
किया जा सके और उनमें औद्योगिकीकरण भी किया जा सके । विभिन्‍न 


वर्षों में ऐसे संरक्षण प्राप्त उद्योग इस प्रकार थे: - 


(पी) दियसलाई उद्योग ( सन्‌ ॥928 ) 
(2) मैग्निशियम क्लोराइड उद्योग ( सन्‌ ।93। ] 
(3) गेहूँ उद्योग ( सन्‌ ॥93। ) 
(4) स्वर्ण धागा उद्योग ( सन्‌ ॥93। ) 
(5) नमक उद्योग ([ सन्‌ ।ए ). 


(७) रेशमी कीड़ों' का पाजन उद्योग ( सन्‌ ॥णठव ). 
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(7) कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग ( सन्‌ ।934 ) 
(8) चावल उद्योग ( सन्‌ ॥935 ) 


ऑग्ल शासन काल के दोरानू उल्लिखित संरक्षण प्राप्त अन्य 


कर 


उद्योगोे के विकास एवं ओद्योगिकीकरण के विपय में संक्षिप्त विवचन इस 


वा आह 


प्रकार से हैं :- 


आगल शासन काल के दोरान सन्‌ ॥895 में देश में प्रथम दियसलाई 
कारखाना गुजरात में इसलाम मेच फक्‍टरी , अहमदाबाद को स्थापित किया 
गया । इसके पश्चात बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल में अनेक छोट- 
छोटे कारखाने लगाये गये जिनमें हस्त चालित जापानी मशीनों के द्वारा दियसलाई 
का उत्पादन किया जाने लगा । इन कारखानों के द्वारा उत्पादन की गयी 
दियसलाई निम्न कोटि का होने के कारण देश में इसकी माँग बहुत कम 
थी और इसकी तात्कालीनू माँग की पूर्ति हेतु व्यापक पमाने पर दियसलाई 
स्वीडन और जापान से आयात किया जाता रहा । इस प्रकार से प्रारम्भ में 
भारतीय दियसलाई उद्योग की प्रगति अत्यन्तु धीमी रही । प्रथम विश्वयद्ध 
काल के दौरान देश में दियसलाई के आयात में कम आयी और स्वेदेशी 
दियसलाई की माँग में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप इस उद्योग को विकास. 


करने का अच्छा अब्सर मिला । इस युद्ध काल के दौरान मुख्य रूप से बंगाल 


-“।20- 


में अनेक कारखाने स्थापित किये गये जिनमे मशीनों के द्वारा सलाई एवं काष्ठ 
परत बनाया जाने लगा । प्रथम विश्व युद्ध काल के पश्चात्‌ भी भारतीय 
दियसलाई उद्योग की निरन्तर प्रगति होती चली गयी । सन्‌ ॥922 से सन्‌ 
।920 के मध्य देश में अनेक आधुनिक ढंग के दियसलाई के कारखाने स्थापित 


किय गये जिनमें से इसावी मैच मैन्यफैक्चारिंग कम्पनी , कलकत्त। ( सन्‌ 


नि 


।923 ) ; महालक्ष्मी मैच फेक्टरी , लाहोर [| सन्‌ ॥925 ), बरेली मैच 
वक्त , बरेली ( सन्‌ ॥025-26 ), आदि के नाम विशेष रूप रो उल्लखनीय 
हैं । इस प्रकार से देश में नये दियसलाई कारखाने स्थापित होने से भारतीय 
दियसलाई उद्योग के उत्पादन में आशातीतु वृद्धि हुई । सन्‌ ॥920-27 
में भारतीय तट - कर बोड के द्वारा इस उद्योग को सरक्षण प्रदान किये जाने 
के प्रश्न पर विचार किया गया और अनिश्चित काल के लिये आयात - 
करको संरक्षण कर में बदलने के लिये आँग्ल सरकार से सिफारिश की गयी 
तट-कर बोर्ड की इन सिफारिशों को तात्कालीन ऑग्ल सरकार के द्वारा स्वीकार 
कर लिया गया और सन्‌ ।928 में ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीन 
आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग को अनिश्चित काल के लिये संरक्षण प्रदान 


किया गया । 


ऑग्ल सरकार के द्वारा भारतीय दियसलाई उद्योग को संरक्षण 


प्रदान किये जानें के फलस्वरूप इस उद्योग को विकास करने का उत्तम अवसर प्राप्त 


हुआ क्योंकि तात्कालीन्‌ संरक्षण नीति के तहतु आँग्ल सरकार के द्वारा किये 
गये उपायों के तहत दियसलाई के आयात में काफी कमी आयी और देश में 
स्वदेशी दियसलाई की माँग में बहुत अधिक वृद्धि हुई । इस प्रकार से देश 
में दियसलाई की तात्कालीन्‌ व्यापक माँग की पूर्ति हेतु इस उद्योग के 
विस्तार पर ऑग्ल सरकार केद्गागा विशेष रूप से बल दिया गया जिसके अन्तर्गत 


भारी मशीनों से युक्त - बड़े-बड़े 


(ता 


डे कारखाने स्थापित्‌ु किये गये ओर दियसलाई 
उद्योग में लिप्त छोटे एवं मध्यम आकार के कारखानों को बड़े आकार के 
कारखाने में बदलने का प्रयास किया गया । इस प्रयास के तहतू इस उद्योग 
से सम्बन्धित गशीनरी के निर्माण द्वेतु भारतीय मशीनरी निर्माण उद्यांग का 
आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया गया । इस उद्योग को फुंमफिलिंग, 
गिलुटीन , आदि मशीनों के आयात  छैेतु स्वायत्तता प्रदान की गयी । तात्कालीन 
ऑग्ल के द्वारा इस उद्योग के लिये आवश्यक उत्पादन साधन - दियसलाई 
काष्ठ , मोम , रेड आक्साइड , सरेस , काँच का पाऊंडर , मेग्निशियम आवसाइड, 
आदि को सहज उपलब्ध कराया गया । इसके अतिरिक्त इस उद्योग को आस्पेन 
काप्ठ , एमार्पास फास्फोर्स , पोरटशियम क्लोरेंट , गन्धक , आदि जेसे द्लभ 
उत्पादन साधन को आयात करने हेतु स्वतन्त्रता प्रदान की गयी । इसके साथ- 
साथ ऑग्ल शासन काल के दौरान दियसलाई उद्योग के ऑग्ल विशेषज्ञों के 


सहयोग से भारतीय दियसलाई उद्योग के उत्पादन प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार 


लाने... हेतु अनवरत पयत्न जारी रहा जिसके फलस्वरूप इस उद्योग के उत्पादन 


प्रौद्योगिकी में काफी हद तक सुधार हुआ एवं भारतीय वियसलाई के उत्पादन 


में उत्कृष्टाता आयी । इस प्रकार से स्पष्ट है कि ऑग्ल शासन काल के 


०. 


दौरानू तात्कालीनू सरकार के प्रयास से इस उद्योग का विकास हुआ एवं 


औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को काफी हृद तक बढ़ावा मिली । 


ऑग्ल शासन काल के दोरान्‌ प्रथम विश्व युद्ध के पृ्वकाल 
तक भारत मभैग्निशियम क्लोराइड जैसे महत्वप्र्ण रसायन हैंतु पूर्णतया जमनी 
पर निर्भर रहा अर्थात्‌ देश में मैग्निशियम क्लोराइड की तात्कालीनू माँग की 
पूर्ति हेतु व्यापक पैमाने पर जमनी से आयात किया जाता रहा । सन्‌ 


।94 में प्रथम विश्वयद्ध प्रारम्भ होने के फलस्वरूप मैग्निशियम क्लोराइड 


के आयात में काफी कमी आयी और देश मे इस महत्वपूर्ण 
रसायन की कमी अनुभव की गयी । अतः 


ऐसी परिस्थिति में सन्‌ ॥9॥7 में तात्कालीन ऑग्ल सरकार के आर्थिक सहायता 
एवं प्रोत्साहन से पाइनियर मैग्निशिया वर्क्स नामक निजि कम्पनी क द्वारा 
प्रथम मेग्निशियम क्लोराइड बनाने का कारखाना खाराधोदा नामक स्थान पर 
स्थापितू किया गया । इस कारखाने के द्वारा अपना उत्पादन काम इसी वर्ष 
प्रारम्भ कर दिया गया और युद्ध काल के दौरान यह उद्योग तीव्र गत से 


प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहा । प्रथम विश्व युद्ध के. समाप्त होने 


के पश्चात्‌ जमनी के द्वारा पनः बाजार क्षेत्र का विस्तार किया जाने लगा। 


अतः: ऐसी स्थिति में भारतीय मैग्नेशियम क्लोराइड उद्योग को जमनी के मेग्निशीयम 
क्लोराइड उद्योग से भारी प्रतिस्पर्शा का सामना करना पढ़ा क्योंकि जमनी 
के द्वारा भारत में सस्ते मुल्य पर उत्तम किस्म का मैग्नशियम कलोराइड 
निर्यात किया जाता था । इस प्रकार से इन विषम आर्थिक परिस्थितियों में 
सन्‌ ।॥027 में भारतीय गैग्निशियम क्लोगाइड उद्योग के द्वारा भारतीय तट- 
कर बोर्ड के समक्ष संरक्षण दतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । भारतीय 
तट - कर बोड के द्वारा प्रार्थनी पत्र पर विचार करन के पश्चात तात्कालीन 


ऑग्ल सरकार से इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने « हेतु सिफारिश की 


ढू 


गयी । सन्‌ ॥93। में तट - कर बोड के सिफारिशों के आधार ऑग्ल सरकार 
के द्वारा अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ इस उद्योग को संरक्षण प्रदान 


किया गया । 


. ऑगल सरकार के द्वारा भारतीय मैग्निशियम क्लोराइड उद्योग 


को संरक्षण प्रदान किये जाने के "फलस्वरूप इस उ्योग को 
निबोध विकास करने का अवसर मिला कक्‍्योंक तात्कालीन संरक्षण नीति 


के तहतू ऑग्ल सरकार के द्वारा विदेशी मैग्निशियम क्लोराइड पर भारी तट- 
कर लगाये जाने के कारण मैग्निशियम क्लोराइड क आयात में कमी आयी 
ओर देश में विभिन्‍न प्रकार की वस्तुएं जेसे - सूती वस्त्र उद्योग के लिय 
वार्निश ; भवन की फश , दीवारों का पलस्तर , रतये की बोगी, आदि के 


निर्माण हँतु विशेष प्रकार का आस्व्सिलोराइड सीमेण्ड ; चावल मिल के लिय 
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बा 


पिसाई मशीन के प॒ुजे ; कागज ; बियर , विविध प्रकार के मिट॒टी क 


| 


बर्तन ; अग्नि निरोधक काप्ठ और एष्सम साल्ट जेसे नशीले पदार्थ आदि 


के उत्पादन. हेतु स्वदेशी मेग्निशियम क्‍्लोराइड की माँग में आशातीत वृद्धि 


जे 


है। 


ह 
पात॑ 


इक शैए 


हुई । अतः देश में तात्कालीन माँग की प्र हतु तात्कालीन ऑग्ल सरकार 
के द्वारा इस उद्योग के विस्तार एवं विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया 
गया जिसके फलस्वरूप इस उद्योग के द्वारा ओखा साल्‍्ट वर्बसा एवं 'कृदा 
साल्ट वरक्स' नामक दो और इकाइयाँ स्थापितू की गयीं । इस प्रकार से संरक्षण 
काल के दौरानू देश में मेग्निशियम क्लोराइड के उत्पादन में आशातीत वृद्धि 
हुई| देश में तात्कालीन्‌ मैग्निशियम क्‍लोराइड के उत्पादन क विषय में निम्नलिखित 


तालिका संख्या 7 प्रस्तुत है :- 
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तालिका संख्या - 7 


भारत में मैग्निशियम क्लोराइड का उत्पादन 


( टन में ) 
वर्ष पाइनियर मेग्निशिया आखा साज्टः.. कुदा साल्ट. कुल उत्पादन 
वर्बस का उत्पादन बकस का वर्क्स का 

न नल मद मम कम मम हो यम 
।9।7 ।,। 45 - - ।,। 45 

।98 ।,845 ।,845 

।99 ।,822 | ,822 

।920 ।,477 ।,477 

।92। 0,85। 0,85। 

।922 ।,353 | ,353 

| 923 - 

[924 0,244 0,244 

।925 ,4। | ।,4। | 

[920 [,965 ।,१65 

।927 2,73 2,7। 3 

।928 2,804 2,804 

।929 3,273 3,273 
4030..._ 4,402 4,402 


।93|] 
।932 
। 233 
।934 
।935 
।936 
।937 
|938 
।939 
।940 
।94 | 
।942 
।943 
।944 


।945 
| 946 


_947 
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5,92 
(,/ 55 
5,0:260 


5,036 


0,008 
5,863 
5,833 
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4,57 
()408 


,286 
4,506 
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भैग्नशियम क्लोराइड उद्योग को जारी संरक्षण पर भारतीय तट-कर बोर्ड का प्रतिवेदन, 


बम्बद ।॥947 | 


(),202 


।,483 


2,023 


(),23/ 


3,008 


(0,522 


0,485 


कह. (07 


(069/ 


।,47/4 
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| .039 
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3, ()).2 
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0, (/29 


(00 000५2 
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(0,00७ 
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8,84। 


04200] 


0,007 
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3,367 
0,093 


0,207 
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उपरोक्त तालिका संख्या 7 झे विदित होता हैं कि ऑग्ल शासन 
काल के दौरान तात्कालीनू सरकार के द्वारा भारतीय मैग्निशियम क्लोराइड उद्योग 
को संरक्षण प्रदान किये जाने के फलस्वरूप देश म॑ मग्निशियम क्लोराइड के 


उत्पादन में व्रद्धि हुई और इस उद्योग को विकास करने का अच्छा अवसर 


हे] 


६» 


मिला । संरक्षण के पुर्वकाल तक इस उद्योग के अन्‍न्तर्गत्‌ पाइनियर मेग्निशियम 
वर्क नामक केवल एक कारखाना विद्यमान रहा जिसके द्वारा मेग्निशियम क्लोराइड 
का उत्पादन किया जाता था संरक्षण काल के दौरान देश में तात्तकालिनू ऑग्ल 
सरकार के आर्थिक सहयोग एवं प्रयास के फलस्वरूप इस उद्योग की 'अनोखा 
साल्ट वर्बस' और “कुदा साल्ट वर्बस' नामक दो ओर इकाईयाँ स्थापित हो जाने 
के कारण इस उद्योग के उत्पादन एवं उत्पादन- क्षमता में तीव्र गति से वृद्धि 
हुई और देश स्वदेशी मेग्निशियम क्लोराइड के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हों गय। 
इसके साथ - साथ इस उल्योग के द्वारा पाइनियर मेग्निशिय वर्क्स के द्वारा 
उत्पादित मैग्निशियम क्‍्लोराइड का विदेशों में निर्यात किया जाने लगा । विभिन्‍न 
वर्षो में देश से निर्यात किये गये भेग्निशियम क्लोराइड के विषय में निर्म्नीलखित 


तालिका संख्या- 8 प्रस्तुत ह#ै:-- 
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तालिका संख्या - 8 


पाइनियर मैग्निशिया वर्कस द्वारा उत्पादित्‌ 


भैग्निशियम क्लोराइड के निर्यात की स्थिति 


(505 
(06893 
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[,857 
2,206 
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|, | 30) 
।,039 
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(5,585 


(05,565 
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।942- 42 0486 0।,774 

।943- 44 777 00,577 

| 944- 45 0।50 00,556 

| 945-46 2,066 07,655 

। 946 - 47 4,76 | 5,53। 

स्रोत- भैग्निशियम क्लोराइड पर जारी संरक्षण पर भारतीय तटठ- कर 


बो्ड का प्रतिविदन, बम्बई , ।॥947 | 


| 3() - 


रा 


उपरोक्त तालिका संख्या- 8 से विदित है कि ऑग्ल शासन 
काल के दौरान देश से स्वदेशी मैग्निशियम क्लोराइड का निर्यत किया जाता 
रहा किन्तु संरक्षण से पूर्वकाल तक भारतीय मग्निशियम वलोराइड के निर्यात 
की मात्रा काफी कम रही । संरक्षण काल के दौरान स्वदेशी मग्नाशियम क्लाराइड 
के निर्यात की मात्रा मे तीज्र गत से वृद्धि हुई जिससे यह स्पप्ट होता है कि 


ध्थ्क 


तात्कालीनू ऑग्ल सरकार क द्वारा भारतीय मेग्निशियम क्लोराइड उद्योग के 


विकास एवं ओऔद्योगिकीकरण के श्ञेत्र में सक्रिय सहयाग रहा । आंग्ल सरकार 
के द्वारा इस उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में निरन्तर 
सुधार ओर प्रयोग किय जाने वाली मशीनों एवं संयन्त्रों के स्वोत्पादन 


पर विशेष बल दिया गया । जिन मशीनों एवं संयन्तों का स्वोत्पादन नहीं 
किया जा सका उनको आयात करने में इस उद्योग को स्वायत्तता प्रदान की 
गयी। तात्कालीन्‌ ऑग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग को मग्तिशियम एवं पोटेशियम 
जैसे दुर्लभ कच्चा माल को आयात करने हेतु खुली छूट दी गयी और देश 
में मैग्नशियम एवं पोटेशियम जेसे खनिज पदार्थों का पता लगाने तथ। उनके 
उत्खनन हेतु इस उद्योग को आर्थिक सहायता देकर पोत्साहित किया गया। 
इसके अतिरिक्त ऑग्ल विशेषज्ञों का सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया । इस 
प्रकार से इस संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ऑग्ल शासन काल्न के 
दौरान तात्कालीनी ऑग्ल सरकार के द्वारा भारतीय मैग्निशियम क्लोराइड 


उद्यो# को पत्मक्ष गे परोक्ष रा से सहायता पठान किसे जाने के फलस्वरूप 


इस उद्योग का आशातीतु विकास हुआ ओर ओऔशद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 


निर्बाध रूप से बढावा मिला । 


ऑग्ल शासनकाल के दोरानु सन्‌ ।933 में देश में कृत्रिम 
रेशम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया । प्रारम्भ म॑ देश में यह उद्योग परम्परागत 
हस्तकरधों से युक्त उद्योग के रूप में विद्यमान रहा जिनमे भारतीय जुलाहों 
के द्वारा कृत्रिम रेशम धागे का प्रयोग करक विभिन्‍न प्रकार की साड़ियों की 
किनारी बनायी जाती रही । इसके बाद रेशम वस्त्र बुनने वाले भारतीय कारखानों 
के द्वारा कृत्रिम रेशम धागे का प्रयोग करके कृत्रिम रेशम वस्त्र बनाया जाने 
लगा । तत्पश्चातु देश में कृतिंग रेशग बस्तर के भारतीय आयात कंतार्ओं ये 
द्वारा जापानी शक्ति चालित करधे से युक्त इस उद्योग के अनेक कारखाने स्थापितु 
किये गये जिनमें कृत्रिम रेशम वस्त्र के उत्पादन हेतु जापान , फ़ॉस और इटली 
से आयातित कृत्रिम रेशम धागे का प्रयोग किया जाता था । इस प्रकार से देश 
में धीरे - धीरे भारतीय कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग का विकास हुआ । इस उद्योग 
के विकास को ध्यान में रखते हथे भारतीय तट - कर बोड के द्वारा तात्कालीनू 


ऑग्ल सरकार से इस उद्योग को सरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गयी 


तात्कालीनू सरकार के द्वारा तठ - कर बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर 


ध्भ 


लिया गया और इस उद्योग को अपनी तात्कालीन आर्थिक नीति के तहतू सन 


, ।034 में ऐच्छिक संरक्षण प्रदान किया गया । ऑग्ल सरकार के द्वारा नव 


कट उजकमक, 


स्थापित इस उद्योग को एच्छिक संरक्षण प्रदान किये जाने का मुख्य मन्तब्य 
विदेशी कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग से उत्पन्न प्रतिस्पर्शा से रक्षा करना एवं देश 
में स्वदेशी कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग कोतीव्र गति विकास ते प्रोत्साहित करना 


था । 


तात्कालीनू ऑग्ल सरकार के द्वारा भारतीय कृत्रिम रेशम वस्त्र 
उद्योग को एच्छिक संरक्षण प्रदान किये जाने के फलस्वरूप द्वितीय विश्वयद्ध 
के पर्व काल तक इस उद्योग का निर्बाध विकास हज्ना । किन्तु सन्‌ ॥039 
में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के कारण इस उद्योग को भारी धक्का लगा 
क्योंकि युद्ध के कारण देश में कृत्रिम रेशम धागे का आयात कठिन हो गया। 
कृत्रिम रेशम धागे के अभाव में इस उद्योग में लिप्त कई कारखानें बन्द होने 
लगे । अतः: सन्‌ ।944 में आग्ल सरकार के द्वारा एक विशेष दल की नियक्ति 
की गयी एवं उस दल से कृत्रिम रेशम धागे की समस्या के समाधान हेतु 


सुझाव माँगा गया । द्वितीय विश्व बुद्ध के पूर्व काल की कृत्रिम रेशम धागे 


कक 5 


हि 


की माँग को ध्यान में रखकर इस दल ने देश में कृत्रिम रेशम धागा बनाने 

हेतु दस टन दैनिक क्षमता वाले सात कारखाने तुरन्त स्थापितू करने और 
आगामी वर्षो में इस कृत्रिम रेशम धागे की बढ़ती माँग को ध्यान भें रखकर 
कम से कम पाँच और कारखाने स्थापित्‌ करते का सुझाव दिया । इन सुझावों 


के अनुसार ऑग्ल सरकार के आर्थिक सहयोग एवं प्रयास से सन्‌ ॥946 में देश 
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में ' दी ट्रावनकोर रेयन लि0 कम्पनी' पेरामबबूर नगर ( केरल | मेँ स्थापित 
की गयी । इस कारखाने की उत्पादन क्षमता ।8 लाख किलोग्राम कृत्रिम रेशम धागा 
बनाने की वार्षिक थी किन्तु इसके द्वारा ध्रागे का उत्पादन कार्य काफी विल्म्ब 
से प्रारम्भ किये जाने के कारण ऑग्ल शासन काल के दौरान देश में कृत्रिम 
रेशम धागे की समस्या ज्यों कीत्यों बनी रही अर्थात ऑग्ल सरकार के प्रयास के बावजुद 
भी देश कृत्रिम रेशम धागे के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भः नहीं हो सका। 
अतः: ऑग्ल शासन काल के दोरानू तात्कालीन सरकार के द्वारा भारतीय क्रृत्रिम 
रेशम वस्त्र उद्योग को धागा आयात करने हेत परी स्वतन्त्रता प्रदान की गयी 
एवं तात्कालीन संरक्षण नीति के तहत्‌ कृत्रिम रशम धाग के आयात को पूर्णतया 
आयात कर से मुक्त रखा गया । इस प्रकार से इस उद्याग के विकास के क्षेत्र 
में जापान , फ्रान्स एवं इटली, आदि देशों से आयातित कृत्रिम रेशम धागे का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा । इसके अलावा कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग के लिये 
आवश्यक जिन मशीनों का निर्माण देश में नहीं हो सका उनको जापान एवं 
ग्रेट ब्रिटन से आयात हत तात्कालीन ऑग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग 
को स्वयत्तता प्रदान की गयी । तात्कालीन सरकार के द्वारा ग्रेट बिनने में 
प्रशक्षित बुनाई विशषेज्ञों का' परामर्ण सहज उपलब्ध कराया गया और इस 
उद्योग के उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने का सतत 
प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप भारतीय कृत्रिम रेशम कस्त्र के उत्पादन 


की गुणवत्ता में सतत्‌ उत्कृप्टता आयी । ऐसी स्थिति भें इस उद्योग में औद्योगिकीकरण 
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को बढ़ावा मिला. किन्तु इस उद्योग का अपेक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो 


पाया | 


कला: 


ऑग्ल शासन काल के दोरानू देश में कृषि उद्योग को सतत्‌ 

विकास के परिक्षेत्र में भारतीय तट - कर बोर्ड के सुझावों को ध्यान में रखकर 
तात्कालीन्‌ ऑग्ल सरकार ने गेहूँ एवं चावल उद्योगों को विशेष तौर पर क्रमश: 
।93। एवं सन्‌ 935 में स्वेच्छा से संरक्षण प्रदान किया ताकि देश की गेहूँ 
एवं चावल की निरन्तर वृद्धिमान माँग की प्रभावकारी पूर्ति की जा सके और 
गेट ब्रिटेन को भी गेहूँ एवं चावल का निर्यात किया जा सके । आग्ल सरकार 
के प्रभावकारी संरक्षण ओर सक्रिय सहयोग के फलस्वरूप गेहूँ एवं चावल उद्योग 
को विकास करने का अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ । फसल के उत्पादन 
के क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी में प्रयोगकी जाने वाली मशीनों और 
तौर तरीकों के नवीकरण पर विशेष बल दिया गया । मद्यतम कृषीय मशीनों 
और उपकरणों के स्वोत्पादन को विशेष प्रेरणा दी गयी और जिन कृषीय मशीनों 
एवं उपकरणों का स्वोत्पादन सम्भव नहीं था जैसे - ट्रैक्टर , असर , बुलडोजर, 
कम्बाइण्डड्रिल , कम्बाइण्ड हारवेस्टर , एक्सपेरीमेण्टल प्लाण्टर , काटन पिकर, 
ईख हारवेस्टर , शक्ति चालित हल ( पावर टिलर )। ,आदि को आयात करने 
ट्ैतु प्रोत्साहन दिया गया । एसी परिस्थितियों में कृपीय उद्योग के रूप 


में गेहूँ एवं चावल उद्योगों में आशातीतू विकास हुआ । ऑग्ल सरकार के द्वारा 
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इन उद्योगों के विकास हेतु शक्ति चालित पम्पों के निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय 
कदम उठाया गया जिसके आर्थिक सहयोग एवं प्रयास के फलस्वरूप देश में 
इन पम्पों के निर्माण हंतु सर्वप्रथम किरलोस्कर ब्रादर्स लिए कम्पनी स्थापित 
की गयी जिसके द्वारा सन्‌ ॥925 में पम्पों का उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया 
गया । इन शक्ति चालित पम्पों का व्यापक्र स्तर पर प्रयोग कृषि एवं उद्योग 
दोनों क्षेत्रों में किया जाता था अर्थत्‌ बायलर में झोंका देना ,मल पम्प करना 
एवं ग्रामीण क्षेत्र में खेतों को पानी देना उल्यांदि । शक्ति चालित पर्म्पों का 
गेहूँ एवं चावल उद्योगों के विकास के परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण 
इनकी माँग में आशातीत वृद्धि हुई अतः तात्कालीनु माँग की पूर्ति हतु आंग्ल 
सरकार के आर्थिक सहयोग से पूर्व स्थापित किरलोस्कर ब्रादर्स लि0 कम्पनी 
के द्वारा अपनी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की गयी और देश में कुछ और कम्पनियाँ 
स्थापित की गयीं जिनमें महेन्द्र एण्ड महेन्द्र , कूपर इन्जीनियरिंग कम्पनी, 
दण्डपाणि कभ्पनी कोयम्बटर , आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं 
उसने, साथ-साथ तात्काज़ीन आंग्ल सरकार के प्रयास से देशा में डीजल इन्जन 
उद्योग के रूप में कृपर इंजीनियरिंग लि0 कम्पनी , सतारा की स्थापना की 
गयी । सन्‌ ।932 से इस कम्पनी के द्वारा अन्तदहन डीजल इंजन ( 7 अश्वर्शक्ति 
से 20 अश्वशक्ति तक | का उत्पादन आरम्भा किया गया । ईने डीबला इन्जनों 
का कृषि और कृपीय उद्योग के रूप में गेहूँ एवं चावल उद्यागों 'के विकास 


में महत्वपूर्ण योगदान रहा । इन उद्योगों के विकास देतु देश में उवरक एवं 
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एवं रसायन के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया । सेन ।०७38 मे देश मे 
तात्कालीन्‌ू ऑग्ल सरकार के प्रयास से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन 

हेतु प्रथम अमोनिया सल्फंट कारखाना मेयर राज्य ( कर्नाटक । कर बलागुला 
नामक स्थान पर स्थापित कियः गया । इसके पष्चातु अमोनिया सल्फंट का 
दूसरा कारखाना 'फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल लि0 [ फेक्टरी लि0 )। के नाम 
से करल में स्थापित किया गया । इन उर्वरक कारखानों के द्वारा देश में विविध 
प्रकार की नाइट्रोजज युक्त उर्वरक जैसे - अमोनियम सल्फट , यूरिया , सी0ए0एन0 
( किसान खाद ) , आदि का उत्पादन किया जाने जगा । इस पकार से आग्ल 
शासन काल के दौरान अद्यतम कृषीय मशीर्नों एवं उपकरणों और विविध प्रकार 
की उर्वरकों का प्रयोग किये जाने के फलस्वरूप देश मे गेहूँ एव चावल के 
उत्पादन में व्रद्धि हुई एवं इन पर आधरित उद्योगों का तीव्र गति से विकास 
हुआ । अतः: इस संक्षिप्त्‌ विवचन से यह स्पष्ट होता हैं कि इन उद्योर्गों के 
विकास एवं इनमें ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में तात्कालीन 
आंग्ल सरकार का विशेष योगदान रहे। जिसके फलस्वरूप इन उद्योर्गा में औद्योगिकीकरण 


की प्रक्रिया निरन्तर गतिशील पायी गयी । 


उल्लिखित विवेचन से यह विंदित्‌ु होता है कि देश में आग्ल 


शासनकाल के दौरान तात्कालीन ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति 


हट 


के तहत भारतीय तट - कर बाड के सुझावों के आधार पर अनेक प्रमुख भारतीय 
उद्योगों को निर्वाध विकास हत संरक्षण पदान किया गया जिसके फलस्वरूप 
इन उद्योगों का काफी विकास हुआ और उनमें ओद्योगिकीकरण की प्रकिया 
सक्रिय पायी गया । ऐसे संरक्षण प्राप्त उद्यागंं के अतिरिक्त अन॑क प्रमख ऐसे 
भी उद्योग थे जिनको अग्ल सरकार की तात्कालीनू आर्थिक नीति के अन्तर्गत 


संरक्षण प्रदान नहीं किया गया । ऐसे गैर - संरक्षण प्राप्त अनेक पंख उद्योगों 


ने आत्मबल पर आशतीत विकास किया और उनमे ओभद्योगिकीकरण भी 


जप 


आ 


जिनका जंक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है :- 


आँगल शासनकाल के दौरान गैर - सरक्षण प्राप्त प्रमुख उद्योगों 
में से सीमण्ट उद्योग का अत्याधिक महत्वपर्ण स्थान था । आऑग्ल सरकार की 
तात्कालीनू आर्थिक नीति क तहत इस उद्योग के प्रति अभि््च के अभाव 


के बावजूद यह उद्यांग आत्मबल पर काफी अधिक विकसित हुआ एवं इसमें 


भू 


73 


प्रभावकारी ओद्योगिकीकरण भी पायी गयी | सन ।॥904 में देश में प्रथम सीमण्ट 
कारखाना साउथ इण्डिया इण्डस्ट्रित्त लिमिटड ' द्वारा मद्रास में स्थापित किया 
गया लेकिन यह कारखाना सीमण्ट बनाने में असफल रहा । अतः प्रथम विश्वयद्ध 
के पत्र काल तक देश सीमण्ट हेतु पूर्णतया विदेशों पर निर्भर रहा और 


देश में सीमेण्ट की तात्कालीन माँग की पूर्ति हेतु व्यापक पैमाने पर उसका 


आयात किया जाता रहा । सन ॥9।4 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के 


-“39-“ 


लस्वरूप ट्स यद्ध क्या न ॥ बह - द्ीरान गनत्न्क -+्किल्न का क गया ब्मन्न ७०| शक अब ई तल कारिये 
फलस्वरूप इस युद्ध काल क ढारानू सामणए्ट का आयात किया जाना काट 


हो गया । अतः देश में इस उद्योग के विकास योजनाओं पर विचार किय! 


हब । 


जाने लगा । इस प्रकार स॑ प्रथम विश्वयुद्ध काल के दौरानू देश में निजि उद्यागपतियों 
के द्वारा इण्डियन सीमेण्ट कम्पनी लिमिटेड | एजेण्टस - टाटा सन्‍्स एण्ड 
कम्पनी , पोरबन्दर ) , कटनी सीमेण्ट एण्ड इण्ड्रस्ट्रियल कम्पनी ([ कटनी ै 
और बूँदी पोर्टलेण्ड सीमेण्ट कम्पनी ( लखरी । नामक तीन सीमेण्ट कारखाने 
स्थापित किये गये । इन सीमेण्ट कारखानों को स्थापित किय जाने के फलस्वरूप 
प्रथणथ विश्वयद्ध काल के दोरानू देश में सीमेण्ट की मांग 
की पूर्ति में काफी सहायता मिली । प्रथम विश्व युद्ध क्र पश्चात्‌ गुजरात , 
मध्य प्रदेश , और विहार में तीन नवीन सीमेण्ट कारखानों की स्थापना की 
गयी तथा पृव स्थापित तीनों कारखानों के द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि 
की गयी । इस प्रकार से धीरे - धीर भारतीय सीमेण्ट उद्योग का विकास प्रारम्भ 
हुआ किन्तु इस उद्योग को युद्धोत्तरः काल के दौरान विदेशी प्रोद्योगिकी से 
बने सस्ते एवं उत्कृष्ट किस्म के सीमेण्ट से कठोर प्रतिस्पर्धा 
का सामना करना पड़ा । भारतीय सीमेणा उद्योग विदेशी सीमण्ट उद्योर्ग की 
प्रतिस्‍्पर्शा का सामना करने में विफल होने के कारण देश में इस उद्योग 

लिप्त विभिन्‍न भारतीय सीमेण्ट कारखानों के बीच परस्पर मुल्य कम करने 
की प्रतिस्पर्दा उत्पन्न हां गयी जिसके फलस्वरूप अनेक सीमेण्ट कारखानों 


को भारी हानि हुई और ये कारखाने बन्द होने लगे । अत: ऐसी परिस्थिति 


5 


में भारतीय सीमण्ट उद्योग के द्वारा भारतीय तंट - कर बाड के समक्ष संरक्षण 

हत्‌ आवेदन प्रस्तुत किया गया । बोड को दिये गये आवदन में यह कहा 
गया कि विदेशों से आयात किये जाने वाले सीमेण्ट पर सरकार क द्वारा भारी 
तट - कर लगाया जाना चाहिये , किन्तु बोर्ड के द्वारा इस उद्योग के समस्त 
स्थितियों पर विचार करने के बावजूद तात्कालीन आग्ल सरकार से भारीय सीमेण्ट 
उद्योग को संरक्षण दिये जाने की सिफारिश नहीं की गयी । इस प्रकार से 
ओग्ल सरकार के द्वारा इस उद्योग को संरक्षण नहीं प्रदान किया गया और यह 


गया कि "इस उद्योग को जिस प्रस्पिद्धां का सामना करना पड़ रहा है 


5 
/॥ 


वह आन्तरिक हे अन्तराष्ट्रीय नहीं ; अतः इस प्रतिस्पर्शा को समाप्त करने 
हेत भारतीय सीमेण्ट कारखानों को पारस्परिक सहयोग एवं समझाते का 


न चॉहियी | 
रास्ता अपनाना चाहिय। 


संरक्षण की मांग अग्ल सरकार के द्वारा ठुकरा दिये 
जाने के बाद भारतीय सीमेण्ट उद्योग को पारस्परिक सहयोग एवं समझोतों क 
माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा और व्यावत्तायिक संयोजन का सहारा 
लेकर उद्योग में उत्पन्न पारस्परिक प्रतिस्पर्टा का समाप्त करने का पयास 


लिया गगा। 


इस प्रयास के फलस्वरूप सन ॥925 में भारतीम सीमेण्ट निर्माता 
डॉ0 शिवध्यान सिंह चौहान, . औद्योगिक भारत, सन 985, 


प्रष्ठ संखया - 45। | 


“।4%9०” 


सं ४ ध ब्की ज्ल्क था की रु गण जिसका 8 प्मस्त्र की की जम सीम आम किन कल. पर ; नियन्त्र 
संध का स्थापना का गया जिसका प्रमख्थ काय सीमणट का मलया पर त्त्रण 
[ पॉरशा रियो 5 प्रतिस्पर्डा जा || क्रम ह लो 5 था क्र प्‌ जो ही गे 
रखना था अर्थात्‌ रस्पारक ज्रतिस्पड्ठधा का कम करनताथा। इलेंके पररचात सन्त्‌ 
/) १ 5 भारतीय बुक पं कक > क्कड " सध व्कका भर गाज डिक जिम नमन एाएजजा कराने ४ सदस्य “- कर हम. 88०० पु 
।927 में भारताय ककड़ संध का गठन हुआ जिसका प्रमख काय सदस्य सामएट 


ही 


कम्पनियों का विज्ञापन एवं वितरण करना था । सन्‌ |) में इन दाना संगठनों 
का एकीकरण करके 'सीमेण्ट मार्केटिंग कम्पती' की स्थापना की गयी जिसका 
मुख्य मन्तव्य विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करना अर्थात्‌ नियन्द्रि। कीमत पर 
सीमेण्ट की ब्रिकी तथा वितरण को पोत्साहित करना था । इस कम्पनी के 
गठन के फलस्वरूप काफी हद तक पारस्परिक पत्िस्पर्शा का कम करने में 
सहायता मिली । इसके पश्चात्‌ देश की कई सीमण्ट करम्पनियाँ के द्वारा आपस 
में मिलकर 'एसोसिएटड सीमेण्ट कम्पनी ( ए0सी0सी0 ) का गठत किया गया 
जिसके फलस्वरूप भारतीय सीमेण्ट उद्योग ए0सीएसी0 और डालमिया नामक 
दो समूहों में विभाजित हो गया । सन्‌ ॥938 में डालमिया समृह की कम्पनियों 
ने ए0सीएसी0 समृह की कम्पनियों से प्रतिस्पर्शा करना प्रारम्भ कर दिया । 
इस प्रकार भारतीय गीमेण्ट उद्योग के समक्ष पुन; संकट उत्पत्न हो गया ढ। 
अत: सन्‌ ।॥940 में इन दोनों समुहों अर्थात एश्सीएसी0 समृह एवं डालमिया 
समूह आपसी समझौता के द्वारा दोनों समृहों को आपस में मिलाकर ' सीमण्ट मार्केटिंग 
कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ' की स्थापना की गयी जिसे इन दोनों समुहों 
ने सीमेण्ट की विपणन व्यवस्था का कार्य सौंप दिया । इस प्रकार से भारतीय 


सीमेण्ट उद्योग के द्वा। अपना विपणन व्यवस्था उल्लिखित कम्पनी के  हार्थों 


में साँप जाने के फलस्वरूप उद्योग में व्याप्त निरर्थक पारस्परिक भाव - कटोेती 
की प्रतिस्पर्दा में काफी हद तक कमी आयी एवं इसे एक संगठित उद्योग के 
ख्प में विदेशी सीमेण्ट उद्योगों से उत्पन्न प्रतिस्पर्टा का सामना करन का उत्तम 


अवसर प्राप्त हुआ । 


तात्कालीनू ऑग्ल सरकार के द्वारा भारतीय सीमेण्ट उद्याग को 
अपनी तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति के तहत संरक्षण प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप 
द्वितीय विश्व युद्ध के प्रव काल तक इस उद्यांग की प्रगति अत्यन्त थरीमी रही। 
सनू ।॥०40 में जब सीमेण्ट मार्केटिंग कम्पनी ऑफ ्ण्डया लिमिटड की स्थापना 
की गयी तब वास्तविक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध काल के दौरान स्वदेशी 
सीमेण्ट उद्योग को विकास का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ । इस कम्पनी के 
प्रयास के फलस्वरूप देश में सीमेण्ट उद्योग मे लिप्त सभी कम्पनियों की पारस्परिक 


प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो गयी एवं इसे विदेशी प्रतिस्पर्शा की सामना करते 


4) है 


हेतु बल मिला । इस प्रकार से द्वितीय विश्व ग्रृद्ध काझ के 


दौरान सीमण्ट 


के आयात में कर्मी आयी और देश में स्वदेशी सीमण्ट की माँग में 'जआशातीत 


वृद्धि हुई । देश में सीमेण्ट की तात्कालीन व्यापक माँग की पूर्ति. हेतु 


इस उद्योग के द्वारा आत्मबज़ पर प्रयास किया गया । इस प्रयास के तहत छाीएगी0 


एवं डालमिया दोनों समूद्दी के द्वारा देश के विभिन्‍न क्षेत्रों जैसें- विद्वार , मध्यप्रदेश, 


- 2: 


राजस्थान , मद्रास , मैसूर हृदराबाद ,आदि में पर्याप्त मात्र। में उपलब्ध 


कच्चा माल एवं ईंधन के साधन को ध्यान में रखते हुये अनेक सीमेण्ट के 
कारखाने स्थापित किये गये जिसके फलस्वरूप भारतीय सीमेण्ट उद्योग की उत्पादन 
क्षमता में आशातीत वृद्धि हुई । देश में तात्कालीन सीमेण्ट उद्योग का अत्रीय 


वितरण अर्थात्‌ उद्योग में संस्थापित क्षमता का प्रतिशत एवं भोतिक उत्पादन- 


क्षमता क विषय में निम्नलिखित तालिका स॑ंख्या- 9 प्रस्तुत है :- 
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तालिका संख्या -9 


सीमेण्ट उद्योग का क्षेत्रीय वितरण 
(संस्थापित क्षमता का प्रतिशत ) एवं सीमेण्ट 
का भौतिक उत्पादन-क्षमता 


कम... पाक. पा. सास. साय... आइक,.. सरक.. से. गगाएन.. व... मि+. परम. सडक. न. यू. सद. सा. समय. जय. सा. सडक. साया. सा... डक... सतत... मानो... उन... सास +. कक... ३... सा. सस्‍यझक. कया. स्‍ोओ... सबक. कक. कक. सोोध0. डक. खाओं... स२.. पके. कब... डएक७. इाा३. छुक.. पक... परम... सका 


राज्य अथवा क्षेत्र सन्‌ ॥925 सन्‌ ॥93। सन ॥947 

बिहार 09. 20 ।4. 30 6 कह 

मध्य प्रदेश 20.60 ।9. ५() ।7. 40 

राजस्थान ।2. 00 ।7.60 07.70 

कुल प्रतिशत(अ) 50.6 5।.7 44 - 30 
उत्तरी - पश्चिमी 

सीमा प्रान्त 06.70 08.50 05.80 

पंजाब हु ह 05 . 40 

सिन्ध - - (09 . 40 
काठियावाड़ . 24.00 ।5.40 07.80 


। 30.07 24 . 20 33.80 
हैदराबाद - ।3.40 07 .30 
मैसूर (कनटिक) - - 00.70 
मद्रास ।8.50 |।.0 3.90 
कुल प्रतिशत(स। [8.50 24 .0 2। .90 


ऊना 3. डक». 3. पक. कक. .3. नाक... मे... कक. डक... सा. कम. सा. सा. डक... डाक. पाक... आने... धागा). जकक.. का... सा... उर्फ. सात... गे... सके... का... कमा... उा... डमा.. सा... का... चमक... कम, व... धाम. पमाक. डक. रह. कक... डाुथ. डक... मा. सात... सम 


खाक. सकक . गायक. कब. कक 3». पका». दा. सम. ओक.3. सम... काम... मा. रा... सम... का... स्‍को. डामक... सा. सकक..आड३. के... काका. सा... ाा+... सा. डाक. डा; रो... काका... पक. के... काम... सा... साफ... सम... धारक अत. थक... डाछ.. डक... इक... इक... एम... सा 


भौतिक उत्पादन- 5,॥4,00 0 टन 9, | (), (0) टन 20003 % 00005 7] 


क्षमता 


का.» उन्‍न्‍क . परे... साथ. पक... कम... के. पक. रा. परकाक. कक. कमा. समा. सनी. सा... माह. के. गा). गरमाक. डा. सा... सराक.. दा... समा... मकर... से. फेस. से... समा... सो... गाडी. सा... पाक... के... साओग.. का. उन. कक... रथ. खा)... सका)... 6. डा. गा... सा... चर... 


स्रोत डा न गा 4, के चौष जल न शमी #॥ म्ज मु हे रत गन पु ध् है #क | । ्द्र्य श्ज | 
ग्रोत- डॉ0 एस0 डी0 सिंह चौहान, औद्यागिक भारत, सन।५०५5, प्रष्ठ सख्या 447 | 


उपरोक्त तालिका संख्या -9से विदित हैं कि आऑग्ल शासन 
काल के दौरान भारतीय सीमेण्ट उद्योग का देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में तत्परता 
से प्रसार हुआ जिनमें से अधिकांश ग्रीमेण्ट कारखाने बिहार , मध्य प्रदेश 


मद्रास एवं राजस्थान में स्थापित किये गये क्योंकि इन क्षेत्रों में इस उद्योग के 


लिये आवश्यक कच्चा माल जेसे - चूना पत्थर , कॉयला जिप्सम या खड़िया 
मिट्टी, ईंधन के प्रमेख साधन कोयला , आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे 


सन्‌ ॥925 में स्वदेशी सीमेण्ट उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता 5,।4,000 टन 
थी जो सन्‌ ॥93। एवं सन्‌ ।947 मे बढ़कर क्रमशः 9,।0,000 टन एवं 28,67,00 
टन पहुँच गयी अर्थत सन्‌ ।॥925 की तुलना में सन्‌ ॥93। एवं सन्‌ ।०47 
में इस उद्योग की उत्पादन- क्षमता में ॥77 एवं 557.80 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । अतः यह स्पष्ट हैं कि इस उद्योग के विकास के परिक्षेत्र में तात्कालीन 
ऑग्ल सरकार के सक्रिय सहयोग के अभाव के बावजूद इस उद्योग का आत्मबल 
पर विकास हुआ और उसकी उत्पादन- क्षमता में आशातीतू वृद्धि हुई । आग्ल 
शासन काल के दोरान्‌ देश में सीमण्ट उत्पादन के क्षेत्र भें अपनायी जाने वाली 
उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी उद्योग क स्वतः 
प्रयास के द्वारा निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य होते रहे और उनकों अद्यतम 
बनाने का प्रयास किया जाता रहा । इस प्रयास के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया 
एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनेक आमूल परिवर्तन हुए । देश में आधुनिक 


ढंग की उत्पादन प्रक्रिया अर्थात शुष्क प्रक़॒म , अभिक्रिया प्रकरम और आदर 
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प्रकरम के द्वारा व्यावसायिक स्तर पर विविध प्रकार के सीमेण्ट का उत्पादन 
किया जाने लगा । उदाहरणार्थ - साधारण सीमेण्ट , प्लास्टः आफ पेरिस नामक 
सीमेण्ट , पोर्टलैण्ड सीमेण्ट , अक्सिक्लोराइड सीमेण्ट , आदि । साक्ष्यों से 
यह पता चलता है कि थआग्ल शासनकाल के दौरान देश में सीमेण्ट उद्योग 
के लिये आवश्यक उत्पादन साधन - कच्चा माल जेसे - चूना पत्थर , कोयला 
और खड़िया मिट॒टी या जिप्सम ; आवश्यक रसायन ( मैग्निशियम क्लोराइड 
सिलिका , एलुमिना , आयरन आक्साइड ), आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे 
किन्तु देश में सीमेण्ट उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली मशीनों का 
अभाव रहा । कुछ कारखानों के द्वारा अपनी निजि आवश्यकताओं की पूर्ति 

हेतु आवश्यक साज - सामान जैसे घूर्णन भट॒टी , वात्या भट॒टी और पुनर्योजी 
भट॒टी का निर्माण किया जाता था । जिन मशीर्नों एवं सन्यन्त्रों का स्वोत्पादन 
सम्भव नहीं था उनको इस उद्योग के द्वारा आयात किया जाता रहा । उदाहरणार्थ- 
बायलर , पत्थर एवं कोयल। पीसने की मशीन, आदि । इसके साथ - साथ 
स्वदेशी सीमण्ट की गृणवत्ता में सुधार लाने एवं उत्पादन प्रक्रिया का उत्कृष्ट 
बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर इस उद्योग के द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी 
एवं इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का परामश आयात किया जाता रहा । इस प्रकार 
उस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऑग्ल शासन काल के दौरान _तात्कालीन 


ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत भारतीय सीमेण्ट 
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उद्योग का संरक्षण प्रदान न किय जाने के बावजुद भी इस उद्योग का आत्मबल 
पर तीव्रगति से विकास हुआ एवं इसमें ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर 


करा 


वृद्धिमान पायी गयी । 


ऑग्ल शासन काल के दौरान गेर - संरक्षण प्राप्त उद्योगों 
म॑ से एक प्रमुख उद्योग ' जुट उद्योग' था । अग्ल सरकार ने अपनी तात्कालीन 
आर्थिक नीति तहत इस उद्योग के विकास क्षेत्र में कोई अभिर्तच नहीं ली 


गैर इस उद्योग के विकास के प्रति उपश्षापर्ण व्यवहार अपनाया गया । ऐसी 


८) 


स्थिति में भी यह उद्यांग आत्मवबल्ल पर संस्थापित होकर कार्फी अधिक विकसित 
हुआ और इसमें औद्योगिकीकरण भी पाया गया । सन्‌ ।855 में देश में आधुनिक 
पद्धति पर आधरित जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कलकत्ता क॑ निकट रिशरा 
नामक स्थान पर स्काटलैण्ड के उद्योगपति जाज आकलैण्ड कै द्वारा स्थापित 
किया गया था । इसके पूर्व देश में यह उद्यांग परम्परागत हस्तकरधों से युक्त 
कुटीर उद्योग के रूप में गाँव - गांव मैं फैला हुआ था जिनमे भारतीय जुलाहों 
, बौरा, आदि व्यापक पैमाने पर बनाया जाता रहा । 


के द्वारा सुतली , टाट 


सन्‌ ।855 के पश्चात जैसे - जैसे कलकत्ता के निकट हुगली नदीं के किनारों 
पर आधुनिक जुट उद्योग के कारखाने स्थापित होने लगे, वैसे - कैसे कुटीर 
उद्योग के रूप में पूर्व स्थापित जूट उद्योग समाप्त होता गया । इस प्रकार से 


आँग्ल शासन काल के दौरान देश में धीरे - धीरे भारतीय जूट का उद्योग का 
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विकास होता रहा । प्रथम विश्व युद्ध के प्रव॑ काल तक इस उद्योग के विकास 
की गति अत्यन्तू धीमी रही । प्रथम विश्व युद्ध काल के दोरानु इस उद्योग 
को विकास करने का अवसर मिला क्योंकि युद्ध के कारण जुट वस्तुओं की 
सैनिक माँग में तीव्र गति से वृद्धि हुई । अतः तात्कालीन वृद्धिमान्‌ माँग की 
प्रभावकारी पूर्ति हेतु भारतीय जूट उद्योग क द्वारा स्वतः प्रयास किया 
गया जिसके फलस्वरूप इस उद्योग के विकास को अत्याधिक बढ़ावा मिला और 
इस युद्ध एवं युद्धोत्त काल क दोरानु इस उद्योग का निरन्तर निर्वाध विकास 
होता रहा परन्तु सन्‌ ॥929 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्‍्दी का इस उद्योग 
के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि इस मन्दी के कारण। स्वदेशी 
जूट वस्तुओं की माँग में काफी कमी आयी और इनके मुल्य गिर गये । जूट 
उद्योग के समक्ष अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो गयी । इस स्थिति का 
सामना करने हेतु जूट कारखानों के द्वारा स्वेच्छा परवक कम घण्टे कार्य 
करके उत्पादन को सीमित करने का प्रयास किया गया लेकिन इस स्थिति में 
कोई आशापूर्ण सुधार नहीं हों सका । इसके साथ - साथ इस उद्योग को 
विदेशी व्यापार की अनिश्चिता एवं स्वदेशी जुट कारखानों की पारस्परिक प्रतिस्पर्डा 
जैसे भीषण संकट का भी सामना करना पड़ा । इस प्रकार से इस आर्थिक मन्दी 
के कारण इस उद्योग की स्थिति अत्यन्त शौचनीय हो गयी और अधिकांश 


जूट कारखानें बन्द हानें लगे । ऐसी संकटकालीन परिस्थिति में तात्कालीन 
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आँगल सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत भारतीय जूट 
उद्योग के विकास के परिक्षेत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अर्थात्‌ तात्कालीन्‌ 
ऑग्ल सरकार के सक्रिय सहयोग का अभाव पाया गया । वास्तविक रूप से 
सनू ॥939 के पश्चात अर्थात्‌ द्वितीय विश्वयुद्ध काल के दौरानू इस उद्योग 
को विकास करने का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ । इस यद्ध काल के दौरान्‌ 
सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जूट वस्तुओं की माँग अत्याधिक बढ़ 
गयी जिससे इनके मुल्य में अप्रत्याशित बुद्धि हुई जिसके फलस्वरूप उत्पादन 
एवं निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई और जूट वस्तुओं के विदेशी व्यापार 
में काफी ह॒दू तक सुधार हुआ । स्वदेशी जूट कारखानों में व्याप्त पारस्परिक 
प्रतिस्पर्दा समाप्त हो गयी ओर इस उद्योग के द्वारा एक संगठित उद्योग के 
रूप में आत्मबल पर विकास करने का प्रयास की गयी । इस प्रयास के तहत 
ऑग्ल शासन काल के दोरानू इस उद्योग का आशुनुकूल विकास हुआ । जूट 
कारखानों की संख्या एवं विनियोजित अधिकृत पुँजी की मात्रा आदि में निरन्तर 


वृद्धि हुई । जिसके विषय में निम्नलिखित तालिका संख्या- ॥0 प्रस्तुत हैं 


तालिका संख्या- ।0 
जुट उद्योग की प्रगति 


ही] रथ ब्कका अल, कक. सान्‍क, ऋष्कक, काम. ससक, सा... गन... जला खाक... ड्ानड.. पाक अब. विषम, सा... की. क्म्म्क सकवी, अक्था समन आंच... चुम्मा का. कमा... पाचन... जंग कम... पंसिका, खाक आल सका. बात... पमाह हक कम अक मफ्म अस्क, खाक. ला मा ब्म्यक बाकी अयडक, धमक कक अमान 


अर्वाध कारखानों अधिकृत. करधोंकी . तकुआँकी 
की संख्या पुजी संख्या संख्या 


( करोड़ रू0) (हजार में) (हजार म) 


का... धाम. सम... दम. पबरोन.. सकी... पाक. ऋोओ।.. समकड.. आन... सा). डरा. समाद. सके. चेन. सक..सातादा. बता. सबके. ढक. फेस. पके... गिके.. सडक... जइकक.. सा. धा.. डाक. सवा... मा... दमा. कक... धाबक,. धन... सडक... घाडह.. ए9... का). धमाए.. वो. साधक... बा... कमी... सबक. धागम.. बाइक. थक... आय... लधवा... सनक 
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उपरोक्त तालिका संख्या- ।0 से विंदित होता है कि आऑँग्ल 
शासन काल के दोरानू भारतीय जूट उद्योग में कारखानों , करधों ओर तकुओं 


को संख्या एवं इस उद्योग में विनियोजित अधिकृत पुजी की मात्रा में निरन्तर 


गीर यह उद्योग आत्मबल पर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा। 


(३ 


सन्‌ ॥879 से सन्‌ ।884 तक स्वदेशी जूट उद्योग में लगभग 2। कारखाने 
लगे हुये थे ओर इस उद्योग में विनियोजित कुल अधिकृत पुँजी की मात्रा लगभग 
2.7। करोड़ रूपये थी , सन्‌ ॥94 तक इन कारखानों की संख्या एवं विनियोजित 
अधिकृत पूँजी की मात्रा बढ़कर क्रमशः 60 ( इकाई ) एवं ।॥2.90 करोड़ 
रूपय तक पहुँच गयी । इस प्रकार से कारखानों की संख्या एवं विनियोजित 


अधिकृत एुजी की मात्रा में लगभग 3 एवं 5 गुने की वृद्धि हुई । प्रथम विश्वयद्ध के 


दौरान और युद्धोत्तर काल में भी जूट कारखानों की संख्या एवं विनियोजित 
अधिकृति ऐजी की मात्रा में निरनतर वृद्धि होती रही । सन्‌ ॥879 से सन्‌ 


|984 तक इस उद्योग में कार्यरत करधों एवं तकुओं की संख्या 550 
हजार एवं 88 हजार रही जा सन्‌ ॥930-3। में बढ़कर क्रमश; 6।.80 हजार 
एवं ।225 तक पहुँच गयी । इस प्रकार से इस काल के दोरान्‌ करों 
एवं तकुओं की संख्या में क्रमश: लगभग ।। एवं ।4 गुने की लृद्धि हुई । 


प्रस्तुत तालिका के अनुसार सन्‌ ॥937-38 में करधों एवं तकुओं की संख्यामेँ 


कमी हुई ; किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध काल के दोरानू इसमें प्रनः वृद्धि हो 
गयी । इस प्रकार से स्वदेशी जूट उद्योग में लगे कारखानों , करधों और तकुओं 
की संख्या एवं इसमें विनियोजित अधिकृत पूँजी की मात्रा के लगातार वृद्धि 
होने से इस बात का संकेत मिलता हैं कि ऑग्ल शासन काल के दौरान तात्कालीन 


ऑग्ल सरकार के सक्रिय सहयोग के अभाव के बाबजद भी भारतीय जुट उद्योग 


विकास की ओर निरन्तर गतिशील रहा । 


अर्थशास्त्री रूद्र दत्त के0पी0 एम0 सुन्दम आर डॉ0 शिवध्यान 

सिंह चौहान के अनुसार ऑग्ल शासन काल के दौरान देश में जूट उद्योग 

के उत्पादन प्रक्रिया के सभी साधन-कच्चा माल अर्थात जूट , श्रम, पूँजी , 

जल, उत्पादन प्रौद्योगिकी, आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे । विविध प्रकार 
की सामान्य एवं स्वचालित आधुनिक मशीनों जैसे - नकशे चौखटे , स्लिवर 
कताई चौखटे , उड़न चौखट , गोलाकार चौखटे , बुनाई मशीनों में ताना लपेटन 
मशीनें , अण्टी लपेटन मशीनें , ताना पुराई मणीन , सज्जाकरण अथवा सुताई 
मशीनें , करधे , कन्धे , परिष्करण मशीनें , छपाई मशीनें, . पोलियमााईप्निंग 
मशीनें , आदि की सहायता से अनेक प्रकार की जूट वस्तुओं जैसे - टाट, 
बोरा , कालीन , सूती थेले , किरमिच , तिरपाल , गृदिदयाँ , पर्दे, आदि 
का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जाता रहा।| द्वितीय विश्व ग्रद्ध एवं यद्धोत्तर 


काल के दौरान जूट उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली 


हल 


अनेकों प्रकार की मशीनों का देश में उत्पादन होने लगा था । जिन मशीनों 
का स्वोत्पादन सम्भव नहीं था जैसे - ल्लिवर कताई चोखट , नकशें या 
रेखाचित्र चौखटे , कताई मशीनों , आदि को इस उद्योग के द्वारा आयात किया 
जाता रहा | ऑग्ल शासन काल के दौरानू जुट उद्योग के उत्पादन के शक्षोत्र में 
अपनायी जाने वार्ली उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रोद्योगिकी क क्षेत्र में सुधार 
लाने के उद्देश्य से इस उद्योग के आत्म-प्रयास के द्वारा निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास- 
कार्य होते रहे और उनको उद्यतम बनाने का प्रयास किया जाता रहा जिसके 
फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनेक नव प्रवर्तन 
हुये । जूट को कपास , ऊन, कृत्रिम रेशमी धागे, आदि के साथ मिलाकर 
अनेकों प्रकार की कसतुयें जैसे आकर्षक पर्दे , उत्तम किस्म की कालीन , 
सूती भैले , किर्मिच एवं उत्कृष्ट किस्म की चटाईयां , आदि का व्यावसायिक 
स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा । इसके साथ - साथ जूट कस्तुओं के 
उत्पादन में उत्कृष्टा लाने हेतु इस उद्योग के द्वारा समय-समय पर इस 
क्षेत्र के विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार विदेशी प्रौद्योगिकी का भी 
प्रयोग किया जाता रहा । इस प्रकार इस संक्षिप्त विवेचन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ऑग्ल शासन काल के दौरान भारतीय जूट उद्योग का आत्मबल 
पर आशातीतू विकास हुआ एवं इस उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 


, निरन्तर गतिशील पायी गयी । 


- ।54 - 


ऑग्ल शासन काल के दौरान गैर - संरक्षण प्राप्त अनेक 
प्रमुख उद्योगों में से भारतीय काँच उद्योग का अपना एक अनूठा स्थान था| 
तात्कालीनू ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग 
के विकास के क्षेत्र में कोई सक्रिय प्रयास न किये जाने बावजुद क्री यह 
उद्योग आत्मबल पर स्थापितहोकरअत्याधिक विकसित हुआ एवं इसमें ओद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया भी विद्यमान पायी गयी । सन्‌ ॥870 में देश में आधुनिक पद्धति 
पर आधारित काँच की बोतलें बनाने का प्रथम कारखाना झेलम नगर ([ जां 
अब पाकिस्तान में है ) में जमन कारीगरों की सहायता से 'पंजाब ग्लास वर्बस' 
नामक कम्पनी के प्रयास से स्थापित किया गया था किन्तु यह कारखाना सफल 
नहीं हो सका था । इसके पश्चात्‌ सन ।890 में दूसरा काँच का कारखाना 
टीटागढ़ नामक स्थान पर आस्ट्रियन विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया 
गया । यह कारखाना प्रारम्भ में सफल रहा किन्तु बाद में दक्ष श्रमिकों के 
अभाव में बन्द हो गया । तत्पश्चात्‌ु सन्‌ 908 में भारतीय जनता के अंशदान 
( प्रति व्यक्ति एक पैसे | से पूना के निकट तेली गाँव में पैसा फण्ड 
ग्लास वर्बेस! नामक सफल काँच का कारखाना स्थापित किया गया । इस 
प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठ काल तक देश मेँ काँच उद्योग की प्रगति 
अत्यन्त धीमी रही और तात्कालीनू काँच की वस्तुओं की आवश्यकताओं की 


पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में इन्हें विदेशों से आयात किया जाता रहा । 


प्रथण विश्व युद्ध काल के दोरान भारतीय काँच उद्याग को विकास करने का 
अवसर मिला क्‍योंकि युद्ध के कारण काँच की वस्तुओं के आयात में कमी 
आयी ओर स्वदेशी कारखाना के द्वारा उत्पादन की गयी काँच की वस्तुओं 
की माँग में आशातीत वृद्धि हुई । अतः देश में अनेक काँच के कारखान 
स्थापित किये गये । प्रथम विश्व युद्ध के अन्त तक स्वदेशी काँच कारखानों 
की सरांख्या बढ़कर 20 तक पहुँच गयी । इनमें स॒ 7 कारखाने फिरोजाबाद 
( उ0प्र0 ) में क्‍ चूड़ी निर्माण हेतु स्थापित किये गये थे । प्रथम विश्वयद्ध 
काल के दौरानू इस उद्योग का विकास होता रहा किन्तु यद्धोत्तर काल 
में स्वदेशी काँच उद्योग के विकास के मार्ग में अनेक बाधायें आयी । उदाहरणार्थ - 
सनू ॥०29 की विश्व व्यापी आर्थिक मन्‍्दी , विदेशी काँच उद्योग की कड़ी 
प्रतिस्पद्धां, आदि । अतः ऐसी विषम आर्थिक परिस्थितियों में इस उद्योग के 
द्वारा सन्‌ ।930 में ऑग्ल सरकार स॑ संरक्षण की माँग की जाने लगी । तात्कातीन 
ऑग्ल सरकार के द्वारा भारतीय तट - कर बोड के सुझावों के आधार पर 
अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ भारतीय काँच उद्योग को पूर्ण संरक्षण 
न प्रदान करके अल्पकालीन सीमित संरक्षण प्रदान किया गया । सरकार के 
द्वारा इस उद्योग के विकास एवं ज्ौद्योगकीकरण की प्रक्रिया को गति देने 
के उद्देश्य से भारी आयात- कर लगाकर विदेशी प्रतिस्पर्दी क्‍ अनकों प्रकार 
की काँच की दस्तुओं ( जैसे - काँच की चुूड़िया , मैँगें , कृत्रिम मोतियों, 


काँच भण्ड आदि ) के आयात में कगी लाने का प्रयाश किया गया । इस 


क 


प्रयास के फलस्वरूप स्वंदशी काँच उद्योग को प्रनु विकास करने का अवसर 
मिला और सन्‌ ॥923 से सन्‌ ॥932 की अवधि में देश के विभिन्‍न भागों- 
उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल , पूना , भड़ौच व पंचमहल , नागपुर व भण्डार, 
कटक , ओऑंध , अमोखी , हैदराबाद , बंगलौर , इन्दांर , आदि में अनेक 
नये कारखाने स्थापित किये गये । इस प्रकार से यह उद्योग विकास के मार्ग 
पर निरन्तर आगे बढ़ता रहा और सन्‌ ॥938-39 तक स्वदेशी काँच कारखानों 
की संख्या बढ़कर ॥0। हो गयी । वास्तविक रूप से सन्‌ ॥939 के पश्चात 
द्वितीय विश्व युद्ध काल के दौरान भारतीय काँच उद्योग को निबधि विकास 
करने का सर्वोत्तम अवसर मिला क्यों कि इस युद्ध के कारण कॉाँच की वस्तुओं 
का आयात लगभग पूर्णतया समाप्त हो गयी ओर देश में स्वदेशी काँच की 
वस्तुओं की माँग मेंअत्याधिकवृद्धि हुई । अतः इस वृद्धिमान माँग की प्रभावकारी 
पूर्त हेतु इस उद्योग के द्वारा आत्मबल पर प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप 
उद्योग के उत्पादन एवं उत्पादन-क्षमता दोनों में आशानुकूल वृद्धि हुई । सन्‌ 
।945 तक कॉच के कारखानों ( चूड़ी कारखाना सहित ) की संख्या ।॥74 
हो गयी ; और इस उद्योग के द्वारा देश की तात्कालीन्‌ माँग की पूर्ति के 
अतिरिक्त श्रीलंका , मलाया , अदन , ब्रह्मा, श्याम ( थाईलैण्ड ), इरान, 

अरब , आदि देशों को विभिन्‍न प्रकार की काँच वस्तुओं का निर्यात किया 


जाने लगा । 


आग्ल शासन काल के दोरानू देश में काँच उद्योग के उत्पादन 
के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रोद्योगिकी 
के क्षेत्र में इस उद्योग के स्वतः प्रयास से निरन्तर अनुसंन्धान एवं विकास 
कारय होते रहे और उनकों अद्यतम बनाने का सतत्‌ प्रयास किया जाता रहा! 
इस प्रयास के फलस्वरूप देश में विविध प्रकार के काँच का व्यापक पैमाने 
पर उत्पादन किया जाने लगा था । उदाहरणार्थ - " मुद काँच या सोडा 


३... 


काँच , कठोर काँच या पोठाश कॉच, फ्लिण्ट काँच , जेना कांच , पाइरक्स 
काँच , सिलिका काँच , ग्राउण्ड काँच , क्राउन काँच , क्रुक्स काँच, आदि |" 

साक्ष्यों से पता चलता है कि ऑग्ल शासन काल के दौरान देश में काँच की 
वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की जाने वाली स्वचालित एवं आधुनिक 
ढंग की मशीनों का अभाव रहा और इस उद्योग के द्वारा अधिकांश मशीनों 
को जापान एवं जम॑नी आदि देशों से समय-समय पर आयात किया जाता रहा। 
इस प्रकार से भारतीय कॉच उद्योग के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की 
प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्षेत्र में आयातित शशीनों का विशेष योगदान रहा। 
इन मशीनों की सहायता से देश में आधुनिक एवं उत्कृष्ट ढंग की विविध 
प्रकार की काँच की वक्स्तुओं का व्यावज्ञायिक स्तर पर उत्पादन किया जाने 
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लगा था । उदाहरणार्थ - कॉच की चूड़ियाँ , नकली, मैँगे , कृत्रिम मोतियाँ , 
कॉच की बोतलें एवं शीशियाँ , वॉध भाण्ठ , दीप भाण्ड , दीप खोल 

दपण , चश्में, काँच के गिलास, तश्तरियाँ , डोगे , जल पात्र , फूलदान, काँच 
के डिब्बे , चादर काँच , कांच की नलिकाय , कुप्पियाँ , फ्लास्क , बीकर, 
परीक्षण नलिकायें , यन्त्रदावित भाण्ड ७. थर्मस फ्लास्क, आदि । एक विशेष 
बात यह भी पायी गयी कि आँगल शासन काल के दोरानू भारतीय कॉँच 
उद्योग के द्वारा आत्मबल पर विदेशी प्रोद्योगिकी एवं इस क्षेत्र के ऑग्ल विशपज्ञों 
के परामर्श आयात से न्यूनतम उत्पादन लागत पर अभ्रति आकर्षक एवं उत्कृष्ट 
किस्म की काँच की वस्तुओं का उत्पादन करने का निरन्तर प्रयास किया 
गया ताकि विदेशी काँच उद्योगोंफकी कठोर प्रतिस्पर््धा का आसानी से सामना 
किया जा सके । इस प्रकार से इस संक्षिप्त विवचन से यह निष्कर्ष निकलता 
हैं कि ऑग्ल शासन के दोरान्‌ भारतीय काँच उद्योग का आत्मबल पर आशातीत 
विकास हुआ ओर इस उद्योग में औद्योगकीकरण को बढ़ावा मिला किन्तु स्वदेशी 


मशीनों के अभाव में अपेक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो सका । 


उल्लिखत गैर - संरक्षण प्राप्त प्रमुख उद्योगों के अतिरिक्‍त 
आँगल शासन काल के दौरान दश में गैर - संरक्षण प्राप्त अनेक अन्य उद्योग 
भी थे जिनकी प्रगति के क्षेत्र में तात्कालीन आँग्ल सरकार के द्वारा अपनी 


आर्थिक नीति के तहतू कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया एवं इन उद्योगों 
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के विकास के प्रति भी उपेक्षा पूर्ण व्यवहार अपनाया गया । ऐसी परिस्थितियों 
में थे समरत उद्योग आत्मबल पर संस्थापित्‌ु होकर अत्याधिक विकसित हुये 
एवं इनमें से अधिकाश उद्योगों में कार्फी अधिक औद्योगिकीकरण हुआ । ऐसे 


श्र 


गैर - संरक्षण प्राप्त कुछ अन्य उद्योग इस प्रकार से थ- 


एल्यूमीनियम उद्याग ( सन्‌ 937 । , आऔध्यागिकी मणीन निर्माण 
उद्योग ( द्वितीय विश्व युद्ध काल के दौरान ) , स्वचालित वाहन अथवा मोटरगाडी 
निर्माण उद्योग ( सन्‌ ॥928 ), शक्तिचालित पम्प निर्माण उद्योग ( सन्‌ ॥925), 
डीजल इंजन निर्माण उद्योग ( सन्‌ ॥932 ) , बाइसिकिल निर्माण उद्योग 
( सन्‌ ॥938 ) , सिलाई मशीन निर्माण उद्योग ( सनू ॥936 ) , घड़ी निर्माण 
उद्योग ( सन्‌ ॥926 ) , विद्यत मोटर निर्माण उद्योग ( सनू ॥939 ) , 
विद्यत केबिल एवं तार निर्माण उद्योग ( सनू ॥922 ) , विद्यत पंखा निर्माण 
उद्योग ( सन्‌ ।92। ) , रेंडियों निर्माण उद्याग [ सन ॥927 ) , उर्वरक 
निर्माण उद्योग ( लगभग सन्‌ ॥939 ) , ओर्षपधि निर्माण उद्याग | बीसवी 
शताब्दी के प्रारम्भ में ) , प्लास्टिक उद्योग ( सन्‌ ।926 ) , चल- चित्र 
निर्माण उद्योग ( सन्‌ ॥0।2-3 ) , रंग-रोगन ( पेण्ट एवं वार्निश ) 
उद्योग ( सनू ॥902 ) , साबुन निर्माण उद्योग ( सन्‌ ॥89 ) , रबड़ उद्योग 


( सन्‌ ।॥920 ) , तेल शोध उद्योग ( सन्‌ 893 ) , चर्म उद्योग ( लगभग 
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सन्‌ ।4939 ) , उनी वस्त्र उद्योग [ सन्‌ 876 ) , वनर्स्पत तेल उद्योग 
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( लगभग सन्‌ ॥98. )ै), घलाइ बड़ उद्योग (| सन्‌ ॥9॥7 ।) 


हि 


घी उद्योग ( सन्‌ ।930 ), जलपोत उद्योग ( सन्‌ ॥920 ), आदि । 

उल्लिखित गेर - संरक्षण प्राप्त अन्य उद्योगा में आँग्ल शासन 
काल के दोरान आत्मबल पर स्थापित एल्यूमीनियम उद्याग एक अत्यन्त आधारभूत 
उद्योग था । सन्‌ 937 में देश में आधुनिक पद्धति पर आधारित ऐल्यूमीनियम 
उद्योग ' दी ऐल्यूमीनियम कारपौरेशन ऑफ इण्डिया लिए ' के नाम से आसन- 
सोल के निकट जयकरन नगर में निजि क्षेत्र में स्थापित किया गया था जिसके 
द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध काल के दोरानू सन्‌ ॥944 से निर्यामत रूप से अपना 
उत्पादन - कार्य शुरू किया गया । इसके पश्चात्‌ सन्‌ ॥938 में ' कनाडा 
ऐल्यूमीनियम लि0 विदेशी कम्पनी की सहायता से ' इण्डियन ऐल्यूमीनियम 
कम्पनी' , बम्बई नामक दूसरी कम्पनी निजि क्षेत्रमें स्थापित की गयी, किन्तु सन्‌ 
944 में ऑग्ल सरकार की तात्कालीनू आर्थिक नीति की तहत इस कम्पनी 
को एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । इस प्रकार 
से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्वकाल तक देश में ' दि ऐल्यूमीनियम कारपोरेशन 
ऑफ इण्डिया लि0' और 'दी इण्डयन ऐल्यूमीनियम कम्पनी ' नामक केवल 
दो ही कम्पनियाँ थी जिनके द्वारा ऐल्यूमीनियम एवं ऐल्यूमीनियम की उपभोग 


की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था । इन दोनों कम्पनियों के द्वारा अपना 


के ॥ 0) 25 


उत्पादन - कार्य द्वितीय विश्ववद्ध काल के दौरान शुरू किये जाने के फलस्वरूप 
प्रारम्भ में इस उद्योग के समक्ष विदेशी ऐल्यमीनियम उद्योगों से प्रतिस्पर्शा की 
कोई समस्या नहीं थी किन्तु सन ॥945 में द्वितीय विश्व यद्ध समाप्त हो जाने 
के पश्चात्‌ इस उद्योग को विदेशी ऐल्यूमीनियम उद्योग से कठोर प्रतिस्पर्दा की 
सामना करना पड़ा।अतः: इस उद्योग के द्वारा आँगल सरकार से संरक्षण की माँग 
की गयी किन्तु ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के 
तहत भारतीय ऐल्यूमीनियम उद्योग को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया । ऐसी 


स्थिति में भी यह उद्योग स्वतः प्रयास के द्वारा अत्याधिक विकसित हुआ । 


एल्यूमीनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल वाक्साइट है लो ऑग्ल 
शासन के दौरानू देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था । 
उदाहरणार्थ - बिहार ( रॉची पालामऊ ) , उड़ीसा ( कोरापुट , कालीहाँडी, 
सम्भलपुर )- , मध्य प्रदेश ( सरगुजा , बालाघाट , रायगढ़ , विलासपर 
भोपाल , मण्डला , कटनी , रीवा, आदि ) , गुजरात ( घाघरवाड़ी , खेरा 
राजगीपली ) , महाराष्ट्र ( थाना , पूना , खोड़ा , कोल्हापुर ) , तमिलनाड़ द 
( शिवराय की पहाड़ियाँ ) , कर्नाटक | बाबाबृदून) , आदि । बाक्साइट 
को गलाकार और उसको साफ करके एल्यमीनियम प्राप्त किया जाता है । 
अतः एल्यूमीनियम उद्योग के अन्‍्तर्गत्‌ उत्पादन पअ्रक्रिया को मुख्य रूप से चार 


प्रावस्थाओं से गुजरना पड़ता है । प्रथम प्रावस्थ। मे बावसाइट का उत्खनन करना 
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द्वितीय प्रावस्था में बाक्साइट को गलाकर एवं साफ करके एल्यमीनियम प्राप्त 
करना , तृतीय प्रावस्था मे एल्यूमीनियम का स्मेल्टर मे गलाकर एल्यूमीनियम 
धातु प्राप्त करना ओर चतुर्थ एवं अन्तिम प्रावस्था मे एल्युमीनियम धातु स विविध 
प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना सम्मिलित किया जाता 
हैं । ऑग्ल शासन काल के दौरान इस उद्योग के उत्पादन के क्षेत्र में उल्लिखित 
समस्त प्रावस्था में प्रयोग की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य होते रहे ओर उनको अद्यतम 
बनाने का प्रयास किया जाता रहा । इस प्रयास के फलस्वरूप इस उद्योग के 
उत्पादन एवं उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हुई एवं आधुनिक ्नौद्योगिकी की सहायता 
से उत्कृष्ट किस्म की विविध प्रकार की कस्तुओं - बर्तन , विद्यत उपकरण, 
विद्यत के केबिल एवं तार , रेलवे वैगन , इमारती साज - सज्जा का सामना, 
आदि का व्यावसंयिक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा । इस प्रकार से इस 
संक्षित्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऑग्ल शासन काल के दौरान भारतीय 
एल्यूमीनियम उद्योग का आत्मबल् पर आशातीत विकास हुआ एवं इसमें 


औशद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी सतत गतिशील पार्यी गयी । 


आऑग्ल शासन काल के दौरान गैर - संरक्षण प्राप्त एवं. आत्मबल 
पर संस्थापित अनेक अन्य उद्योगों में से भौद्योगिक मशीन निर्माण उद्योग बहुत 


अधिक महत्वपूर्ण उद्योग था जिसके तीब्र विकास के ऊपर ही देश में समुचित 


- ।63- 

ओद्योगिकीकरण निर्भर था । आंग्ल सरकार क द्वारा अपनी तात्कालीन आर्थिक 
नीति के तहतु इस उद्योग के विकास के क्षेत्र में काई विशेष प्रयास न किये 
जाने के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के पृ्ष काल तक भारतीय आद्यांगिक 
मशीन - निर्माण उद्योग की प्रगति अत्यन्त धीमी रही एवं उस समय देश 
में अधिकांश स्वदेशी उद्योगों के द्वारा अपनी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की 
जाने वाली मशीनों को ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों से आयात किया जाता था । 
सन्‌ 939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ । इस युद्ध के कारण दश 
में विदेशी मशीनों का आयात किया जाना कठिन हों गया । अतः ऐसी कठिन 
परिस्थिति में निजि उद्योगपतिया के द्वारा देश के आधारभृत उद्योगां-सू्ती वस्त्र, 
लोहा एवं इस्पात , चीनी , भारी रसायन , कागज जुट , सीमण्ट, 
एल्यूमीनियम , आदि के उत्पादन प्रक्रिया में प्रयांग की जाने वाली आधुनिक 
ढंग की विविध प्रकार की मशीनों के निर्माण हेतु आत्मबल पर सतत्‌ प्रयास किया 
गया । इस प्रयास के फलस्वरूप देश में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया के क्षेत्र 
में प्रयोग की जाने वाली अनेक मशीनों धुनाई ईनजन , फुँकनी मशीनें , नकशें 
चौखटे , कन्धे , उड़न चोखटे , गोलाकार चौखट , ताना लपेटन मीन , ताना 
पुराई मशीनें , सुताई तथा सज्जीकरण मशीनें , सामान्य एवं स्वचालित करध, 
जिगर्स एवं छपाई की मशीनें , मर्सेराईजिंग मशीनें , पोलियमराईणजिंग मशीनें, 


चिकनाई करने की मशीन , आदि ; लोहा एवं इस्पात उद्योग के 
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उत्पादन के कझ्ेत्र में प्रयोग की जाने बाली | लोह अयस्क के उत्खनन , अयस्क 
की गलाई ह टेलाई एवं गढ़ाई से सम्बन्धित मशीन गव॑ सन्‍्यन्त्र ) मशीनें , बायलर, 
आदि ; चीनी उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली मशीनों 
एवं सन्यन्त्रों - गन्ना पेरने की मशीन अथति क्रशर , रस को खोलाने की 
मशीन , रस को जमाने की मशीन , रोटरी मशीन , क्रिस्टलाईजर मशीन , 
सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन , बायरलर ,आदि ; भारी रसायन उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया 
के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली मशीनों एवं सन्यन्त्रों प्रेशर वेसिल्स , हीट 
एक्सकेन्जर्स , ड्राइयर्स , लाइंड टेंक्स , विशेष पम्प , सल्फ्यरिक एसिड संयन्त्र, 
सुपर फास्फेट सन्यन्त्र, वाटर ट्रीटमैण्ट सन्‍्यन्त्र , ग्ोलवेण्ट एक्टाट्रेकसन सन्यन्त्र, 
आदि; कृषीय उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया के क्षेत्र में प्रयोग जानी वाली मशीनों 
एवं सन्यन्त्रों - शक्ति चालित पम्प , कम्बाइण्ड ड्रितल , शक्ति चालित हल 
( पावर टिलर ) , डीजल ईल्जन, आदि; जूट उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया के 
क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली मशीनों एवं सन्यन्त्रों-स्लिवर कताई चौखटे , रेखाचित्र 
मशीनें बुनाई गशीनों में ताना लगेटन गशीनें, स्ववालित करभे , आदि ; सीगेण्ट 
उद्योग के! उत्पादन अक़रिया ने; क्षेत्र में अयोग की जाने वाली मशीनों एवं सन्यन्त्रों- 
चूना पत्थर एवं कोयले की पीसने के लिये ग्राहण्डर , पत्थर को पीसने के 
लिय कशर ,बायलर , विभिन्‍न प्रकार की भटटीयाँ ( घूर्णी भट्टी , वात्या भट॒दी) 


आदि ओर इन उद्योगों के अतिरित अनेक अन्य - साइन निर्माण उद्योग 


रबड़ उद्योग , विद्यत इन्जीनियरिंग उद्योग , चर्म उद्योग , काँच उद्योग , वनस्पति 


के 205 


तेल उद्योग , आदि के उत्पादन प्रक्रिया क द्चोत्र में प्रयोग की जानी वाली विविध 
प्रकार मशीनों एवं सन्‍्यन्त्रों का निर्माण किया जाने लगा । ऑग्ल शासन काल 
के दोरानु स्वदेशी मशीनों एवं सन्यन्त्रों म आधुनिकता लाने के उददेश्य से भारतीय 
औद्योगिकी मशीन निर्माण उद्योग में लिप्त निजि उद्योगार्पतियों के द्वारा आत्मबल 
पर निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य होता रहा और उनको अद्यतम बनाने 
का प्रयास किया जाता रहा । इस प्रकार से इस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट 
होता है कि ऑग्ल शासन काल के दोरान तात्कालीन ऑग्ल सरकार के द्वारा 
इस न के विकास क्षेत्र में अभिरूच नहीं लिये जाने के बावजुद भी इस 
उद्योग का आशातीत्‌ विकास हुआ एवं इस उद्योग में ओद्योगिकीकरण की 
प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान पायी गयी किन्तु उत्तम प्रौद्योगिकी एवं पूँजी के अभाव 
में भारतीय औद्योगिक मशीन- निर्माण उद्योग का अपेक्षित ओऔद्योगिकीकरण 


नहीं हो पाया । 


ऑग्ल शासन काल के दोरानु आत्मबल पर संस्थापित्‌ गैर- 
संरक्षण अनेक अन्य उद्योगों में से भारतीय रेडियों उद्योग का अपना एक अद्वितीय 
स्थान था । सन्‌ ॥927 में देश में निजि उद्योगपतियों के प्रयास से बम्बई एवं 
कलकत्ता में गैर-सरकारी प्रसारण यन्त्र लगाये गये थे । सन्‌ ॥930 मेँ आंग्ल 


सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहतु गैर - सरकारी प्रसारण 
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यन्त्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उनका भारतीय प्रसारण सेवा के नाम 
से संचालन किया जाने लगा एबं सन ॥936 में इस सेवा का नाम बदल कर 
'आल इण्डिया रेडियों सर्विस' कर दिया गया । आँग्ल सरकार के द्वारा अपनी 
तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत निजि उद्योगापतियों के हार्थों से केवल प्रसारण 
सेवा सम्बन्धित अधिकार छीना गया. किन्तु इस उद्योग के विकास ह्त्‌ 
कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। अतः द्विताय विश्वयुद्ध के पूर्व काल तक 
देश में इस उद्योग से सम्बन्धित सभी मशीनों एवं उपकरणों को विदेशों से आयात 
किया जाता रहा । द्वितीय विश्ववुद्ध के कारण इनका आयात किया जाना 
कठिन हो गया । ऐसी कठिन परिस्थिति में देशमें निजि उद्योगापतियों के द्वारा 
भारतीय रेडियों उद्योग से सम्बन्धित विविध प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों 
के निर्माण हेतु प्रयास किया जाने लगा । इस प्रयास के अन्तर्गत सन्‌ ॥940 
में बम्बई की 'नेशनल रेडियों एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी” स्थापित्‌ु हुई जिसके 
द्वारा ब्रिटन के सर्वश्री ६0 के0 कोल एण्ड कम्पनी से प्रौद्योगिकी परामर्श लेकर 
नेशनल इको रेडियों एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिंटंड” के नाम से रेडियो 
संभाग बनानें एवं रेडियो सेट जड़ाई का काम प्रारम्भ किया गया । इसके अतिरिक्त 
' इण्डियन प्लास्टिक लिमिटेड , बम्बई एवं 'रेंडियों एण्ड एलेक्ट्रिकल्स मनृषैक्चरिंग 
कम्पनी' , बंगलौर के द्वारा क्रमशः 'लेलेण्ड इन्स्ट्रमग्ट लिमिटेड' , लनन्‍्दन एवं 
_'इल्टरनेशनल जनरल इलेकिट्रक कम्पनी' , न्यूयार्क की प्रौद्योगिकी परामर्श से 


रेडियों संभाग ओर रेडियों सेट के निर्माण. का कार्य प्रारम्भ किया गया । इसके 


पश्चात्‌ इस युद्ध काल के दौरान ही देश में 'मरफी रडियो ऑफ इण्डिया लिमिटेड: 
बम्बई नामक रेडियो जड़ाई कारखाना स्थापितु किया गया जिसके द्वारा व्यापक 


, 


पैमाने पर रेडियों जड़ाई का कार्य किया जाने लग। । इस प्रकार से आग्ल शासन 


नी 


काल के दौरानू भारतीय रेडियो उद्योग का आत्मबल पर विकास हुआ एवं देश 
भ॑ इस उद्योग से सम्बन्धित विविध प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों- रेडियो 
संभाग , रेडियो रिसीवर्स , रेंडियों सेट , रंडियो अंग - उपांग , बेतार का 
तार ( वायर लेस ), आदि का व्यावत्तायिक स्तर पर निर्माण किया जाने लगा 
जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि ऑग्ल शासन काल के दौरान भारतीय 


रेडियो उद्योग के क्षेत्र में ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया गतिशील रही । 


ऑगल शासन काल के दोरानु गैर - संरक्षण प्राप्त अनेक 
अन्य उद्योगों में से स्वचालित वाहन या मोटर-गाड़ी निर्माण उद्योग का देश 
की तात्कालीनू अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था । 
सन्‌ ।928 में देश में मोटरगाड़ी निर्माण उद्योग का प्रथम कारखाना वम्बई में 
'जनरल मोटर कम्पनी” के द्वारा निजि क्षेत्र में स्थापित किया गया था । इसके 
पुृथ काल तक देश स्वचालित वाहन. द्तु पूर्णतया विदेशों पर निर्भर था। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ ॥930-3। में मोटर-गाड़ी के निर्माण हेतु तीन और 
कारखानें वम्बई , कलकत्ता एवं मद्रास में फोईड मोटर कम्पनी के द्वारा स्थापित 


किये गये । इस प्रकार से धीरे - धीरे स्वदेशी मोटर-गाड़ी निर्माण उद्योग का 
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विकास प्रारम्भ हुआ किन्तु आँगल सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीनू आर्थिक 
नीति के तहतूु इस उद्योग के विकास के प्रति रूचि न लिय जान एवं विदेशी 
मोटर -गाड़ी निर्माण उद्योगों की कठोर प्रतिस्पर्श्ा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध 
के पूर्व काल तक भारतीय मौटर--गाड़ी निर्माण उद्योग का आशातीतू विकास 
नहीं हो सका । द्वितीय विश्व युद्ध काल के दौरानू विदेशी मोटर- गाड़ी के 
आयात में काफी हद तक कमी आयी एवं सैनिक गाड़ियों की माँग में तीत्र गति 
से वृद्धि हु । अतः तात्कालीन वृद्धिमान माँग की प्रभावकारी पूर्ति हेतु 
इस उद्योग के द्वारा आत्मबत पर निरन्तर प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप 
देश के विभिन्‍न भागों ( कलकत्ता , मद्रास , दिल्‍ली , आदि ) में अनेक 
नवीन कारखानों की स्थापना की गयी तथा पूर्व स्थापित्‌ कारखानों के द्वारा अपनी 
उत्पादन - क्षमता में वृद्धि की गयी । मोटर-गाड़ी निर्माण के क्षेत्र में प्रयोग 
की जाने वाली निर्माण प्राक्रिया. एवे निर्माण प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्र में इस उद्योग के स्वतः प्रयास से निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य 
होते रहे और उनको अद्यतम बनाने का सतत्‌ प्रयास किया जाता रहा । इस 
प्रयास के फलस्वरूप देश में स्वदेशी माटरगाड़ी उद्योग के द्वारा देश में विविध 
क्‍ प्रकार की मोटरगाड़ियों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा 
था । उदाहरणार्थ - मोटर बस , मोटर टैक्सी , मोटर ठेला , मोटर कार , 
जीप , विविध प्रकार की सैनिक गाड़ियाँ, आदि । इस प्रकार से इस संक्षिप्त 


विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि आँग्ल शासन्‌ कालके दौरान अऑग्ल 
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सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग के विकास के क्षेत्र 
में कोई सक्रिय प्रयास नहीं किये जाने के बावजुद भी इस उद्योग का आत्मबल 
पर आशातीतू विकास हुआ एवं इस उद्योग में ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया विद्यमान 
रही किन्तु देश में स्वदेशी मोटरगाड़ी संभाग ( इन्जन , चौखटा , आवश्यक 
कल - पूर्ज ) के अभाव में भारतीय मोटर--गाड़ी निर्माण उद्योग का अपेक्षित 


औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । 


ऑग्ल शासन के दौरान गेर - संरक्षण प्राप्त अनेका अन्य 
उद्योगों में से भारतीय विद्यत मोटर निर्माण उद्योग का' अपना एक विशिष्ट स्थान 
था जिसके विकास के अभाव में देश में तात्कालीनू अनेक अन्य उद्रोर्गों का 
सहजता पूर्वक तीव्र विकास नहीं हो सकता था । अतः भारतीय औद्योगिक 
विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस उद्योग का विकास किया 
जाना नितान्तु आवश्यक था किन्तु तात्कालीन आँग्ल सरकार अपनी आर्थिक 
नीति के तहत इस उद्योग के विकास के क्षेत्र में कोई अभिर्तच नहीं ली 
एवं इस उद्योग के विकास के प्रति उपक्षापर्ण व्यवहार अपनाया गया । ऐसी 
परिस्थिति भें भी यह उद्योग निजि उद्योगर्पतियों के प्रयास से संस्थापित्‌॒ होकर 
अत्याधिक विकसित हुआ एवं इसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी प्रगतिशील 
पायी गयी । सन्‌ ॥939 के प्रव काल तक देश में भारतीय विद्यत मोटर निर्माण 


उद्योग के कुछ कारखाने निजि क्षेत्र में स्थापित किये जा चुके थे जिनमें से 
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'पी0 एस0 जी0 सन्‍्स चैरिटी इण्डस्टियल इन्स्टीट्यूट' - .. कॉयम्बट्र 
'क्रम्पटन पार्किन्सन वर्बल लिमिटेड” - बम्बई एवं 'कि्लेस्कर ब्रादर्स लिमिंटेड' के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिनके द्वारा सीमित मात्रा में विद्यता मोटर का निर्माण 
किया जाता था ओर देश की तात्कालीनू आवश्यकताओं की पूर्ति 
हेतु विदेशों से विद्यता मोटर का आयात किया जाता था । इस 
प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के पर्व काल तक कठोर. विदेशी प्रतिस्पर्द्ध 
के कारण इस उद्योग के विकास की गति अत्यन्त धीमी थी । द्वितीय विश्व 
युद्ध काल के दौरान इस उद्योग को विकास करने का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ 
क्योंकि युद्ध के कारण विद्यत मोटर के आयात में कमी आयी एवं देश मेँ 


| 


रवेशी विद्यत मोटर निर्माण उद्योग के द्वाग निर्मत बिद्यता मोटर की माँग में 


का 
बम 


के 
की 


अत्याधिक वृद्धि हुई।अतः इस यद्धकालीनू माँग की पूर्ति दैतु इस उद्योग के द्वारा 
आत्मबल पर निरन्तर प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप देश में  एशोशिएटेड 
इलेक्ट्रिक इण्टस्ट्रीज मैन्युफैक्चयरिंग कम्पनी लिमिंटेड- कलकत्ता तथा 'ब्रिटिश 
इण्डिया इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रकशन कम्पनी लिमिटेड - कलकत्ता नामक दो नये 
कारखाने और स्थापित किये गये । इस उद्याग के द्वारा स्वतः प्रयास से स्वदेशी 
विद्यत मोटर निर्माण के क्षेत्र में अपनायी जाने वाली निर्माण प्रक्रिया एवं निर्माण 
प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में संधार लाने के उद्देश्य से निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास 
कार्य होते रहे ओर उनको अधद्यतमु बनाने का सतत्‌ प्रयास किया जाता रहा. 
जिसके फलस्वरूप. अनेक अमूल परिवर्तन हुये एवं देश में विभिन्‍न क्षमता पु 
( अधिकतम 75 अश्व शक्ति ) वाली विद्यत मोटरों का व्यावसायिक स्तर 


ड़ 
] 
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] 
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पर निर्माण किया जाने लगा । इस प्रकार से इस संक्षिप्त विवचेन से यह विदित 


/ची. 


होता हैं कि ऑग्ल शासन काल के दोरान तात्कालीनू ऑग्ल सरकार के द्वारा 
अपनी आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग के विकास क्षेत्र में कोई सक्रिय प्रयास 
नहीं किये जाने के बावजूद भी भारतीय विद्यत मोटर निर्माण उद्योग का आशातीतु 


विकास हुआ इसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर गतिशील रही । 


है / 


ऑग्ल शासन काल क दौरानू गेर - संरक्षण प्राप्त अनेक 
अन्य उद्योगों में से रबड़ उद्योग जिसका देश में तातल्कालीन औद्योगिक अर्थव्यवस्था 
के विकास के क्षोत्र में महत्वपृर्ण यागदान था , निजि क्षेत्र मे संस्थापित हांकर 
अत्याधिक विकसित हुआ एवं इस उद्योग के द्वारा विविध प्रकार की वस्तुओं, 
रबड़ के टायर ट्यूब , जल सह, रबड़ वस्त्र , जूते, आदि का व्यापक पैमाने 
पर उत्पादन किया जाने लगा था : तेल शोध उद्योग के अन्तर्ग सफल भारतीय 
तेल शोध कारखाना , डिग्बोई ( असम ) के द्वारा आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं 
के आधार पर - मोटर स्पिरिंट , मिट॒टी का तेल, डीजल , तारपीन , पेरापीन, 
मोम , इत्यादि पेट्रोलियम पदार्थों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता 
रहा 3 चर्म उद्योग भी काफी अधिक विकसित प्रावस्था में था. । इस उद्योग 
में चमड़ा कमाने के क्षेत्र में प्रयोग की जानी वाली प्रक्रिया एवं प्रोद्योगिकी के 


क्षेत्र मे स्वत: से निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य होते रहे और उनको. 


अद्यतम बनाने का प्रयास किया जाता रहा जिसके फलस्वरूप इनमें अनेक आमृुल 


परितवन हुये और इस उद्योग की उत्पादन क्षमता में निरन्तर वृद्धि हुई । आऑग्ल 


शासन काल के दौरान मशीनों की सहायता से चमड़ा कमाने की अश्वुनिक प्रक्रम 
अर्थत्‌ वनस्पतीय ... प्रक़म व क्रोम प्रक्रम करे द्वारा 


साज चमड़ा , यान्त्रिक चमड़ा , तड़े का चमड़ा , क्रम चमड़ा, 
आदि विविध प्रकार के चमड़े बनाय जात थे झोर इन चमड़ों से अनेक प्रकार 
की वस्तुयें - यात्रा सामान , जलगति यन्त्र , धुलाई मशीन ,जृत , आदि का व्यावसायिक 
स्तर पर उत्पादन किया जाता रहा ; वनस्पति तेल उद्योग की उत्पादन पद्धति 
में अत्याधिक सुधार हुआ और बैल चालित घाती जैसी परम्परागत तेल उत्पादन 
पद्धति के स्थान पर स्वचालित आधुनिक दैग की विविध पकार की मशीनों 


एवं सन्यन्त्रों - रोटेरीव हाईड्रालिक प्रेस , रैिक्सरेलर , ग्रोलवण्ट यन्त्र, आदि 


्भ 


रे 


की सहायता से बड़े - बड़े कारखानों में मुगफली , सरसों , अलसी , तिल , आदि 
से व्यावसायिक स्तर पर वनस्पति तेल का उत्पादन किया जाने लगा । इसी 
प्रकार से ऑआऑग्ल शासन काल के दोरानू देश में गेर - संरक्षण प्राप्त अनंक 
अन्य उद्योगों में से शेष गैर - संरक्षण प्राप्त अन्य उद्योग भी आत्माबल पर 
संस्थापितू होकर अत्याधिक विकसित हुये एवं इन उद्योगों में भी औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया विद्यमान रही किन्तु तात्कालीन ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक 


नीति के तहत इन उद्योगों के विकास के क्षेत्र में कोई सक्रिय प्रयास नहीं किये 


जाने के कारण इन उद्योगों में प्रभावकारी ओद्योगिकीकरण नहीं हो सका । 


आँगल शासन काल के दौरान उल्लिखित संरक्षण प्राप्त व 
गैर - संरक्षण प्राप्त उद्योगों के अतिरिक्त ऑग्ल सरकार के द्वारा सार्वजनिक 
क्षेत्र में कुछ उद्योगों की स्थापना की गयी जिनमें से रेल परिवहन उद्योग विशेषरूप 
से उल्लेखनी हैं । इस उद्योग की स्थापना के सन्दर्भ ऑग्ल सरकार का मुख्य 
उद्देश्य ब्रिटिश निर्यत को भारतीय बन्दरगाहों से देश के विभिन्‍न भागों में 
विक्रय. करने. द्वेतु वितरित करना अर्थात्‌ देश में बिटिश उत्पादन का व्यापक 
विपणन द्ोत्र उत्पन्न करना था । इसके अलावा देश के विभिन्‍न क्षेत्रों से भारतीय 
बन्दरगाहों तक ब्रिटिश उद्योगों के लिये उपयोगी कच्चे माल का परिवहन 
करना भी सरकार का एक प्रमुख प्रयोजन था । इस सरकार ने रेल परिवहन 
उद्योग की स्थापना करने में भारतीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक हितों की उपेक्षा 
की किन्तु परोक्ष रूप में इस उद्योग के विकास एवं उसके औद्यागिकीकरण का 
सम्पूर्ण देश को लाभ मिला । आग्ल सरकार ने अपनी आर्थिक नीति के तहत 
इस उद्योग के अन्तर्गत अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास 
प्र भी ध्यान दिया जिनमें से प्रमुख उद्योग- रेल इन्जन निर्माण उद्योग , माल 
डिब्बा निर्माण उद्योग , पथिक यान निर्माण उद्योग और रेल कल- पूर्जा निर्माण 


उद्योग आदि थे । 


अर्थशास्त्री एस0के0? चौधरी , एल0 ए0 नाटेशन एवं 
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डॉ0 शिव ध्यान सिंह चोहान के अनुसार ऋग्ल शासन काल के दौरान देश 
में तात्कालीन ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहत किये गये 
प्रयास के फलस्वरूप स्वदेशी रेल सामाग्री के अभाव के बावजुद भी आयातित 
रेल इनजन , माल - डिब्बों , पार्थिक यानों , पटरियाँ , कल पूर्ज और प्रौद्योगिकी 
परामर्श आदि की सहायता से भारतीय रेल परिवहन उद्योग का आशातीतु विकास 
हुआ एवं उसमें औद्योगिकीकरण को बढावा मिला । उस समय देश में भारतीय 
रेलें सर्व प्रथम वाष्प इन्जनों की सहायता से चलायी जाती थीं । बाद में स्वदेशी 
रेलें विद्यता इन्जनों की सहायता से भी चलायी जाने लगी किन्तु इनकी संख्या 
बहुत कम थी और अधिकांश रेलें वाप्प इल्जनों की सहायता से चलायी जाती 
थीं । स्वतन्त्रता के पृवैेकाल तक देश में किसी भी प्रकारकेरंल - इन्जन का 
निर्माण नहींकिया जाता था बल्कि समय - समय पर आवश्यकतानुसार ग्रेट ब्रिटेन 
से इस उद्योग के द्वारा इन इन्जनों का आयात 'किया जाता रहा जिसके लिये 
ऑग्ल सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग 
को खुली छूट दी गयी थी । इस प्रकार से भारतीय रल परिवहन उद्योग के 
विकास एवं ओऔद्योगिकीकरण के क्षेत्र मे ग्रेंट ब्रिटन सरकार ने विविध प्रकार 
के इन्जनों को नियत करके परोक्ष रूप से अध्ृतप्रथ सहयोग प्रदान किया । 
द्वितीय विश्वय॒ुद्ध के पश्चात्‌ देश में आँग्ल सरकार के सहयोग से रेल इन्जन 
के निर्माण का प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप सन्‌ ।947 के प्रारम्भ 


में पश्चिम बंगाल में मिहीजम नामक स्थान पर स्वदेशी रेल - इन्जन कारखाना 


स्थापितू किया गया ओर जिसका नाम देशबन्धु चित्तरन्‍ज्जन दास के नाम से 
'चित्तरन्‍्जन लोकोमोटिव वर्बस' रखा गया । जनवरी सन्‌ ।॥५७50 से इस कारखानें 
में रेल इनजन के कलपूुर्जे बनने लगे थे और नवम्बर सन्‌ 950 में इस कारखानें 
ने प्रथम वाष्प रेल हु इन्जन का निर्माण किया । इस प्रकार से इस संक्षिप्त 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ऑग्ल शासन काल के दोरान देश में स्वदेशी 


रेल - इन्जनों का पूर्णतया अभाव था । 


साक्ष्यों से यह विदित होता है कि आग्ल शासन काल के 
दौरानू देश में प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठ काल तक माल डिब्बा ग्रेट ब्रिटिन से 
आयात किया जाता था । सन्‌ ॥94 मे प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के 
कारण गाल डिब्बे का आयात किया जाना कठिन हो गया । अतः सी कठिन 
परिस्थिति में भारतीय रेल उद्योग के लिये माल - डिब्बा बनाने की ओर 
भारतीय निजि उद्योग“पतियों एवं भारतीय रेल कम्पनियों का ध्यान आकर्षित 
हुआ । देश में रेल कम्पनियों के कार्यशाल्राओं में माल - डिब्बे का निर्माण 
किया जानें लगा । इसके साथ - साथ देश के निजि उद्योग पतियों के द्वारा 
भी रेल उद्योग के लिये माल - डिब्बों के निर्माण के क्षेत्र में विशेष अभिरूचि 
ली गयी एवं इनके द्वारा माल डिब्बों के निर्माण हेतु अनेक - कारखाने 
स्थापित किये गये जिनमें से ईण्डयन स्टैण्ड्ड वैगन्स लिमिटेड ,. बर्नपुर क्‍ $ 


सर्वश्री जैसलप एण्ड कम्पनी/ , कलकत्ता ; 'बर्न एण्ड कम्पनी' , हाबड़ा और 
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ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी' , कलकत्ता के नाम विशेष रूप मे उल्लेखनीय हैं । 
इन कारखानों के द्वारा देश में तात्कालीन माल डिब्बों की परभावकारी माँग की 
पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता रहा । ऑग्ल सरकार के द्वारा भी अपनी आर्थिक 
नीति के तहत भारतीय रेल परिवहन उद्योग के विकास को ध्यान में रखते 
हुय माल - डिब्बा निर्माण उद्योग को आर्थिक सहायता देकर विकास के क्षेत्र 
मे प्रोत्साहित किया गया एवं औद्यागिकीकरण की प्रक्रिय। म॑ उत्कृष्टता लाने 


पर्जे और इस क्षेत्र के 


के 


के उद्देश्य से इस उद्योग को उत्तम किस्म के कल 
ऑग्ल विशेषज्ञों के प्रोद्योगिकी परामर्श भी सहज उपलब्ध कराये गये जिसके 
फलस्वरूप इस उद्योग के उत्पादन- क्षमता में निरनतर व्रट्ठि हुई । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ तक भारतीय माल - डिब्बा निर्माण उद्योग में लिप्त समस्त 
कारखानों की कुल वार्षिक उत्पादन- क्षमता लगभग 6,000 डिब्बे तक पहुँच 
चुकी थी । इस प्रकार से इस संक्षिप्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि ऑग्ल शासन काल के दौरान स्वदेशी रेल कम्पनियों एवं निजि क्षेत्र के उद्योग - 
पतियों के प्रयास और ऑग्ल सरकार के आर्थिक सहयोग से इस उद्योग का आशातीतु 


विकास्हुआ तथा उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी निरन्तर वृद्धिमान रही। 


ऑग्ल शासन काल के दौरान बीगवी शताब्दी के प्रारम्भ में 


भारतीय रेल परिवहन उद्योग... हैतु स्वदेश पर्थिक यान निर्माण उद्यांग 


हाल 


के द्वारा पथिक यान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था । इसके पृव॒ काल 
तक देश में प्रयोग की जाने वाली समस्त पथिन यान ग्रेट ब्रिटेन से आयात किये 
जाते थे जो कि तात्कालीन माँग की तुलना में बहुत कम थे । अतः ऐसी स्थिति 
में भारतीय रेल कार्यशलाओं में पथिन यान के निर्माण हेतु प्रयास किया गया 
किन्तु इस प्रयास के क्षेत्र में रेल कार्यशालाओं को पूर्णतः: सफलता नहीं 
मिल सकी क्योंकि पथिन यान में प्रयोग किये जाने वाले अनेक प्रकार के कल- 
पूर्ज-पहिये , धुरे , ढांचे और विद्यत उपकरण इत्यादि का देश में अभाव था 
जिनको आयात किया जाता रहा । द्वितीय विश्व युद्ध काल के दोरानू इन 
कल- पुर्जों का आयात किया जाना कठिन हो गया जिसका भारतीय पथिक यान 
निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल पड़ा अतः इस उद्योग के विकास को ध्यान में रखते 
हुये तात्कालीन्‌ ऑआग्ल सरकार के द्वारा पथिक यान हेतु विविध प्रकार के 
कल-पर्ज को देश में निर्मित करने का विशेष प्रयास किया गया । इसी समय 
ऑग्ल सरकार के आर्थिक सहयोग से सरकारी व गेर - सरकार क्षेत्रों में पथिन 
यान के निर्माण हेतु - हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट लिमिटेड कम्पनी , बंगलौर 
( सरकारी कम्पनी ) ; इग्डियन स्टैण्डड बेगन्स कम्पनी , 'स्वश्री ब्रेथवेट एण्ड 
कम्पनी लिमिटेड' और 'रेल कार्यशालायें स्थापित किये गये । इन कारखानों के 
द्वारा देश में तात्कालीनू पथिकयानों की माँग को पूरा करने हेतु निरन्तर 
प्रया। किया जाता रहा. जिसके फलस्वरूप इस उद्योग का अत्याधिक विकाञ क्‍ 


हुआ एवं उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला । भारतीय पथिक 


यान निर्माण उद्योग के द्वारा पथिकयानों के निर्माण के क्षेत्र में प्रयोग की जाने 
वाली निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास 
कार्य होते रहे और उनको अद्यतम बनाने का सतत प्रयास किया जाता रहा 
जिसके फलस्वरूप पथित यान के निर्माण प्रक्रिया में अनेक आमृल परिवर्तन हुये 
तथा देश में रेल यात्रियों के लिये यात्रा के दौरान पीनी हेतु पानी , विद्यत 
प्रकाश और शौचालय आदि जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं को ध्यान में रखते 

आधुनिक ढंग के पथिक यान. का निर्माण किया जाने लगा । भृतपुर्व भारतीय 
रेल प्रवन्धक श्री एम0ए0 राव अनुसार ” आऑँग्ल शासन काल के दोरानू ।9रवीं 
शताब्दी के अन्त तक देश में भारतीय रेल परिवहन उद्योग में मुख्य रूप से 
तृतीय श्रेणी के पथिक यान प्रयोग में लाये जाते थे । इन पथिक यातनों में रेल 
यात्रियों. हेतु शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तेल से दीपक जलाकर पथिक 
यानों में प्रकाश किया जाता था और विद्यत प्रकाश का अभाव रहा । बीशर्वी 
शताब्दी के प्रारम्भ में पथिक यान में शौचालय , विद्युत प्रकाश, आदि जैसे 
सुविधाओं हेतु उत्तम व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया जिसके फलस्वरूप 
इन में काफी हद तक सुधार हुआ । सन्‌ ॥936 के पश्चात्‌ से देश में भारतीय 


रेल कार्यशाला मैतुन्गा, बम्बई में वातानुकूलित पथिक यान का भी निर्माण किया 
| 


जाने लाग।" इस प्रकार से इस संक्षिप्त विविचन से यह विदित होता है कि 
[ इण्डियन रेलवे, एम0 ए0 राव - भूतपूर्व भारतीय रेल महा 


प्रबन्धक, ।978 पृष्ठ संख्या- ।52-55. | 


- | 7५- 
ऑग्ल शासन काल के दौरान ताकालीनू सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति 
के तहत्‌ किये गये प्रयास के फलस्वरूप पथिकयान निर्माण उद्योग का आशातीत्‌ 
विकास हुआ एवं उसमें ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी निरन्तर गतिशील रही 
किन्तु उत्तम किस्म के स्वदेशी कल - पुर्जे क अभाव में इस उद्याग का 


संतोषजनक औद्योगिकीकरण नहीं हो सका था | 


“ 


भारतीय आर्थिक नीति एवं ओघ्योगिकीकरण के उल्लिखित 
विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि ऑग्ल शासन काल के दोरान्‌ देश 
में प्रारम्भ में ईस्ट - इण्डिया कम्पनी की एकाधिकारी शासन विद्यमान था जिसकी 
तात्कालीन आर्थिक नीति विकासात्मम न होकर शाषणात्मकप़्व्त्ति की थी । 
ऐसी आर्थिक नीति के परिणाम-स्वरूप भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था गम्भीर 
रूप से प्रभावित हुयी । उस समय देंश में अनेक प्रकार के उद्योग कुटीर उद्योग 
के रूप में विकसित प्रावस्था में विद्यमान थे जिनका ईस्ट - इण्डिया कम्पनी 
की कृटनीति क्‍ प्रहार से तीव्र गति से पतन हुआ और भारत एक कृषि पर आधरित 
देश बन गया । ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के सम्पूर्ण शासन काल क दोरान्‌ देश 
में अपवाद स्वरूप केवल उन उद्योगों का थोड़ा - बहुत विकास हुआ जिनसे विधिश 
उद्योगों को कच्चा माल मिलने की सम्भावना थी । इस प्रकार से. यह स्पष्ट 
होता है कि ऑग्ल शासन काल के दोरानू देश में इस कम्पनी की आर्थिक क्‍ 


'. शोषण एवं दमनकारीपूर्ण आर्थिक नीति के तहत भारतीय उद्योगों में विऔद्योगिकीकरण 
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की प्रक्रिया निरन्तर विद्यमानू रही । सन्‌ ॥857 के विद्राह के पश्चात्‌ देश 


में ईस्ट - इण्डिया कम्पनी के शासन के पतन के 
साथ आग्ल - शासन के दुसरे यूग क्र अभ्युदव हुआ 


जी भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पृष सन्‌ ॥947 के लगभग मध्य तक विद्यमान 
रहा । ऑग्ल शासन काल के इस दूसरे युग के दोरानू तात्कालीन सरकार की 
शासन-व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुये और आर्थिक नीति में भी बदलाव आया 
अर्थात ऑग्ल सरकार के द्वारा उदारवादी आर्थिक नीति अपनायी गयी । इस 
काल के दोरान्‌ -तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत देश में ऑग्ल सरकार के 
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजि क्षेत्र दोनोँ में अनेक 
उद्योग स्थापित हुये किन्तु सार्वजनिक उद्योगों की संख्या , निजि उद्योगों की 
संख्या की तुलना में बहुत कम थी जिनको तात्कालीनू ऑग्ल सरकार के. 
द्वारा अपनी निजि आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुये स्थापित किया गया 
था । इस सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीन आर्थिक नीति क॑ तहतू किये गये 
सक्रिय प्रयास के फलस्वरूप उन सार्वजनिक उद्योगों का आशातीत विकास हुआ 
एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी निरनतर वृद्धिमान रही । सार्वजनिक 
उद्योगों के अतिरिक्त जो उद्योग निजि उद्योगपतियों के प्रयास से निजि क्षेत्र में 
स्थापित किये गये थे . उनके विकास एवं औधद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में 
तात्कालीनू ऑग्ल सरकार की कोई विशिष्ट आर्थिक नीति नहीं थी । प्रथम. 


विश्व युद्ध के पश्चात्‌ ऐसे भारतीय उद्योगों के विकास एवं उनमेँ ओद्योगिकीकरण 
की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये तात्कालीनू सरकार के द्वारा अपनी 
आर्थिक नीति के तहत्‌ संरक्षण नीति को अपनाया ग्रया जिसका तात्कालीन्‌ संरक्षण 
प्राप्त उद्योगों को निश्चित रूप से लाभ पहुँचा और इन उद्योगों का विकास 
हुआ एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को काफी हदु बढ़ावा मिला किन्तु 
ऐसे संरक्षण प्राप्त उद्योगों की संख्या बहुत कम थी क्‍योंकि तात्कालीन्‌ संरक्षण 
नीति की शर्तें इतनी कठोर थीं कि निजि क्षेत्र के अधिकांश भारतीय उद्योग संरक्षण 

पाने से वंचित रह गये । अतः: शेष गैर - संरक्षण प्राप्त समस्त भारतीय उद्योग 
आत्मबल पर संस्थापितू होकर एक संगठित उद्योगों के रूप में विकसित हुये 
एवं उनमें भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर गतिशील रहा । अतः अन्त 
में यही कह्लजा सकता है कि ऑग्ल शासन के दूसरे यंग के दौरान देश 
में तात्कालीन ऑग्ल सरकार की आर्थिक नीति के तहत्‌ सार्वजनिक एवं 
निजि दोनों' क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित्‌ किये गये थे “जिनका आशातीतु 
विकास हुआ एवं उनमें ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान रही 
किन्तु सुनियोजित आर्थिक नीति के अभाव में उन उद्योगों का अपेक्षित औद्योगिकीकरण 
नहीं हो सका था|फिर भी इसको भारत में औद्योगिकीकरण की बाल्या अवस्था 


के रूप में विचार किया जा सकता है । 


अध्याय- ३ 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतीय आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण ' 


3.। “प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूववेकाल ( ॥5 अगस्त सन्‌ ॥947 


से 3। मार्च सन्‌ ।95। तक ) 


!5 अगस्त सन्‌ ।947 की स्वतन्त्र भारत का अभ्युदय हुआ। 
देश में प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था अपनायी गयी । ऐसी शासन- व्यवस्था 
के अन्तर्गत स्वतन्त्र भारतीय सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को ऐच्छिक स्वरूप 
प्रदान करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ किन्तु देश- विभाजन के फलस्वरूप 
उत्पन्न राजनैतिक विप्लव के कारण देश को इस अवसर का तुरन्त लाभ 
नहीं मिल सका। विभाजन के कारण देश में भारतीय उद्योगों के समक्ष कच्चे माल, 
कुशल श्रमिक, प्रैजी ओर श्रम-अशान्ति जैसे गम्भीर समस्‍यायें उत्पन्न 
हो गयीं । देश की ओद्योगिक अर्थव्यवस्था छिन्‍न-भिनन हों गयी और आंध्योगिक 
विकास कार्य अवरुद्ध हो गया । अतः देश-विभाजन से उत्पन्न इन कठिनाइयों 
के निवारण और तात्काल्ीन उद्योगों के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण को 
ध्यान में रखते हुये तात्कालीनू भारतीय सरकार ने 6 दिसम्बर सन्‌ ॥947 को 
एक त्रिपक्षीय ओद्योगिक सम्मेलन बुलाया जिसमें केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकारों 
और भारतीय उद्योगपतियों के. प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारतीय 
उद्योग के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के .. 


उद्देश्य से ग्रम्भीरतापूवक विचार किया गया और सरकार को देश में परिवहन 


| 0 


सुविधाओं में अभिवृद्धि करने , अभावपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल का उचित 
रूप में उत्पादन करने व आवश्यकतानुसार उनका आयात करने , देश में प्रौद्योगिकी 
शिक्षा व वैज्ञानिक अनुसन्धान की सुविधायें बढ़ानें , औद्योगिकी शान्ति बनाये 
रखने एवं सार्वजनिक और निजि क्षेत्रों के बीच उद्योगों का स्पष्ट विभाजन करने 
हेतु सुझाव दिया गया । सम्मेलन में यह भी कहा गया कि सरकार को 
यथाशीध्र अपनी आर्थिक नीति के तहत एक औद्योगिक नीति की घोषणा करनी 
चाहिये । इन समस्त सुझावों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया । 
6 अप्रैल ।॥948 को देश के त्वरित औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्र भारत के प्रथम एवं तात्कालीन 
उद्योगमन्त्री डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखजी के द्वारा भारतीय संसद में प्रथम औद्योगिक 
नीति के प्रस्तावों की घोषणा की गयी जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया । इस औद्योगिक नीति 
की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थीं : - 
|. इस ओद्योगिक नीति के अन्तर्गत देश के समस्त उद्योगों को 
निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया गया :- 
(।) प्रथम वर्ग में अस्त्र - शस्त्र और युद्ध सामागरी का निर्माण, 
परमाणु शक्ति, रेल परिवहन , डाक - तार , जे के क्‍ 
महत्वपूर्ण उद्योगों को सम्मिलित किया गया तथा इन उद्योग 


के स्वामित्व एवं प्रबन्ध को पृणत: केन्द्र सरकार के एकाधिकार 


(।) 
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में रखा गया । इस औद्योगिक नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह 
स्पष्ट किया गया कि केन्द्र सरकार इन उद्योगों के अतिरिक्‍त 
संकटकालीन परिस्थितियों में किसी भी उद्योग को अपने हाथ 
में ले सकती है । 


द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत लोहा एवं इस्पात , कोयला , वायुयान 
निर्माण , जलयान निर्माण , टेलीफोन , तार व बेतार यन्त्र 
निर्माण , खनिज तेल , आदि उद्योगों को सम्मिलित 
किया गया । इस वर्ग के उद्योगों के विषय में यह निर्णय 
लिया गया कि अब इन उद्योगों की नवीन इकाइयों की स्थापना 
एवं विकास दायित्व राज्य के ऊपर होगा । पहले से इन 
उद्योगों में लिप्त निजि क्षेत्र के कारखाने अगले दस वर्षों 
तक कार्य करते रहेंगे और उनका राष्ट्रीयकररण नहीं किया 
जायेगा किन्तु दस वर्ष के पश्चात्‌ इन कारखानों के 'राष्ट्रीयकाण 
का विचार किया जा सकता है और यदि इन कारखानों का 
राष्ट्रीयकीरण किया जायेगा तो उद्योगपतियों को उचित मुआवजा 


दिया जायेगा । 


तृतीय वर्ग के अन्तर्गत द्वितीय वर्ग में उल्लिखित उद्योगों के 


अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के उन अठ्ठारह आधारभूत और 


(५४) 


ही 5 


उपभोक्तागत्‌ उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिनकी स्थापना 
एवं उनके विकास हेतु बड़ी मात्रा में पूजी निवेश और 
उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है । इस 
औद्योगिक नीति के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया कि ये 
समस्त उद्योग निजि क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे किन्तु इन 
पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होगा । इस वर्ग के उद्योगों 
में नमक , मोटर बाड़ियाँ , ट्रैक्टर , विद्यत अभियान्त्रिकी, 
भारी मशीनें , मशीनी औजार , भारी रसायन व उर्वरक , 
विद्यतः रसायन उद्योग , अलौह धातु उद्योग , रबड़ विनिर्मित 
माल , सूती व ऊनी कपड़ा , सीमेण्ट , चीनी , कागज तथा 
अखबारी कागज , वायु तथा समुद्री पविहन , खनिज व सुरक्षा 


से सम्बन्धि उद्योग सम्मिलित थे । 


चतुर्थ वर्ग के अन्तर्गत्‌ प्रथम , द्वितीय व तृतीय वर्ग में उल्लिखित 
समस्त उद्योगों के अतिरिक्त शेष उद्योगों को रखा गया । 
औद्योगिक नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह निश्चित किया 
गया कि इन उद्योगों को निजि एवं सहकारी दोनों क्षेत्रों द में 


स्थापितू किया जायेगा किन्तु आवश्यकतानुसार मे उद्योग सार्वजनिक 


क्षेत्र में भी स्थापित किये जा सकते हैं । 
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० देश की प्रथम औद्योगिक नीति के अन्तर्गत्‌ लघु एवं कुटीर 
उद्योग के महत्व पर भी विचार किया गया और राष्ट्रीय हित में इनके विकास 
पर विशेष बल दिया गया । इसके साथ - साथ सरकार के द्वारा इस औद्योगिक 
नीति के तहत्‌ स्वदेशी उद्योगों के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण के क्षेत्र 
में उन्‍नतशील प्रौद्योगिकी व प्रबन्धकीय ज्ञान , विदेशी प्रैजी एवं प्रौद्योगिकी, 
श्रमिकों व प्रबन्धकों के बीच सोहार्दपर्ण सह - सम्बन्ध और भारतीय उद्योगों 
को विदेशी प्रतिस्पर्दा से संरक्षित करने हेतु उचित तट - कर नीति की 


आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया । 


उल्लिखित औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ देश की तात्कालीन्‌ 
छिनन - भिन्‍न औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय 
सरकार के द्वारा अपने कदम को आगे बढ़ाया गया । औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
में तीव्रता लाना हेतु सरकार ने तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहतू कुछ अन्य 
प्रयास भी किये जैसे - सन्‌ ॥948-49 के वित्तीय बजट में उद्योगों को करों 
में छूट दी गयी , बिल पारित करके सनू ॥948 में औद्योगिक वित्त निगम 
की स्थापना की गयी , । अप्रैल सन्‌ ॥949 से कारखाना अधिनियम ॥948 
को लागू किया गया , सनू ॥948 में कोयला खान प्राविडेण्ट तथा बोनस योजना 
अधिनियम पारित किया गया , सन्‌ ॥949 में श्री टी0 टी0 कृष्णमाचारी क्‍ की 


अध्यक्षता में द्वितीय तट - कर आयोग की स्थापना की गयी , 6 अक्टूबर सन्‌ 


509/४ 


।948 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उद्घाटन किया गया , आदि । 
अत: इस से यह विदित होता है कि स्वतन्त्रता के तुरन्त पश्चात्‌ भारतीय 
उद्योगों के पुन्ररुत्थान के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सम्मेलन के सुझावों को ध्यान में रखते 
हुये सरकार ने यथासम्भव प्रयास किये जिनका देश के ओद्योगिक विकास एवं 
औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव पड़ा और अवरूद्ध औद्यागिक विकास- 


जनक और ओऔशद्योगिकीकरण की प्रक्रियायें पुन: सक्रिय हो गयीं। 


सन्‌ ॥947 से 3। मार्च सन्‌ ॥95। के बीच देश में स्थापित 
प्रमुख उद्योगों की उत्पादन - क्षमता एवं उनके वास्तविक उत्पादन के आधार 
पर स्वतन्त्र भारत की तात्कालीन औद्योगिक नीति के तहत देश में हुये 
औद्योगिकीकरण की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है । इस सन्दर्भ 
में निम्नलिखित तालिका संख्या- ।। प्रस्तुत हैः 
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तालिका संख्या- ।। 
भारत के उद्योग, उत्पादन- क्षमता एवं 


वास्तविक उत्पादन की स्थिति ( 946-5॥ ) 


सात. कनक 3. सा. सम... सा. पक. पके. गम. गा.क्‍डआक. डा. खाये... सा... काबू. पा. सा. सके. ओके... साएक. हक. सकी. खत. डम. जमा. पड... कक. कक... स्‍कक. सम... सबक. सका. गा. डाक... डम... सा. वा... सक.. डाक. सके... आम... ०४"... रा... सम. 2... 839... समा बा डाक - कक, . # 


उद्योग इकाई उत्पादन - क्षमता वास्तविक उत्पादन 


कक. अं  भाजे. उमाओे... ला. ॉाए.. लकबूड:. करमा. धार. सासाह. परम). हा. समा. सरगड.. पा. सदा. समकीह.. साककीं.. धाम. स्‍ामत. भाओ.. धाकाक. फबाम. घमाए.आए$. में... पदक... रा. 9. गुड. कक. सडक. साझा. धाएक... सह. धाहाई.... मी... साहा. धााओ.. राम... आए. सका. गा. सडी.. मा. आओ. डा. ओके... डा... धन. बा. आढ.. थक... बक..।. 


असाके... दा. साथ. 63.3. 63.33. जक 3. सके. दे. काममह... छा. ताक. हम... सओं।. खाक. सा. एक. आम. दम. लगा. काम. गो... डाक... डा. डाक. मे. समन... सनक. क्‍या. गिक. न. कक. पर... धममुड़.. काम... डाका. सके... डाक. सम. धरा... एक. चाक. 9. 26. डक. डाक. न... सास... सी... सम जि 


(क) धातु उद्योग- 


(।) लोहा एवं इस्पात. 000टन ।,850 ।,572 
तैयार इस्पात का 0,975, 0,976 
(2) ऐल्यमीनियम टन 4,000 3,677 
(ख) यान्त्रिक अभियान्त्रिकी 
उद्योग:- 
3. कृषि मशीनें -पम्प संख्या 33,460 34,30 
डीजल इंजन 6,320 5,540 
(4)मोटर गाड़ियी 30,000 4,077 
( निर्माण) 
(5) रेल चलयान न - न 
(इन्जन) 
(6) मशीनरी हे 3,000. ॥,0। 


औजार 


(7) धुनाई इन्जन 
कताई मशीनें 


करधे 


(8) गोली व बेलन 


बेयरिंग 


(9) बाइसिकिलें 


(।0) सिलाई मशीन 
(।।) तूफानी लालटेन 
(।2) चक्‍की मशीन 
(ग) विबुत अभियान्त्रिकी 


उद्योग : - 


(3) शुष्क बैटरी 


(।4) संचायक बैटरी 


(।5) विद्यत तार व 


केबिल 
(।6) विद्युत पंखे 
(।7) विद्यत लैम्प 


(8) विद्वत की मोटरें 


(।9) ट्रान्सफार्मर 


(20) रियो 
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संख्या 


000 संख्या 
सख्या 
हजार 


ट्न 


लाख 


8 


ट्नें 


हजार 
लाख 
000 अश्व शक्ति 


हजार 


क््डं 


0,000 


0,396 


3,000 


0,000 


0, 20 


37,500 


4,200 


0,360 


2,050 
0,446 


2, रे) () 0 


0,288 
0,239 
0, | 50 


0,3/0 


(),(0 /7 


अप्राम्य 
(), 20) 


,894 


(),087 
(, | | 
३2,905 
3,240 


0,23। 


।,265 
0,200 


।,6/4 


0,। 94 
0,50 
0,0५५ 
0,79 


0,044 


(घ)रसायन एवं सम्बन्धित 

उद्योग- 

(2।) उर्वरक- 
अमोनिया 
सुपरफास्फेट 

(22) भारी रसायन - 

क्‍ सल्फ्युरिक एसिड 
सोडाऐश 
कास्टिक सोड 

(23) भैषज- औषधि 

(24) रंग व रोगन 

(25) साबुन 

(26) चमड़ा रंगाई व 

जूता 

(27) कागज और पटठा 

(28) सीमेण्ट 

(29) काँच व बर्तन 

(30) पेट्रोल पदार्थ 


(3।) पावर अलकोहल 


हजार टन 


है ई १) 


हजार टन 


लाख जोड़ी 
हजार टन 


82. 5) 


डक हे 


लाख गैलन 


| 0005 


(0,079 


0, 4 2.3 


0,। 50 


0,254 


(,(0| 3) 


() | () 6 5 


0,205 


0, 85 


3,94 


0.283.. 


0,280 


0,460 


(), 2460 


0,055 


(0,099 


0,(045 


(),()। | 


0,029 


0, 06 
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(ड.) बुनाई उद्योग-: 


(32) सूती वस्त्र-सूत. करोड़ पौंड 0,67 0,।8 
मिल कपड़ा करोड़ गज 0,474 0,372 
हस्थ करधा कपड़ा " ह 0,300 0,08। 
(33) जूट हजार टन ।,200 0,892 
(34) रेयन लाख पौण्ड 0,040 0,00 
(35) ऊनी करोड़ पौण्ड 0,202 0,।80 
(च) अन्य उद्योग-: 
(36) नमक हजार टन 2,270 ।,920 
(37) चीनी हजार टन ।,540 ।,। ।6 
(38) वनस्पति तेल गा - [,। । 8 
(39) वनस्पति धी .. क ,330 0,। 53 


(40) दिया सलाई लाख ग्रौस वाकस॒ 0,350 0,29। 


का... साबभ.. आवक. सारिक.. सका. बा. पाक. साख... समिक'. थक. धधाक. मु... खत. सहके.. पाप... सडक... सीमुथा.. क्‍याथ. धा+.. धरा. ध.. सं... व. सास... सामाडे।.. पके. 22... साय. मा. बा... बाक.. आग... बमनर.. पाने... धथ.. सका. डक. धरे. समर... पक... बमीके.. खिक.. धडक.. क्रमश. यार. पी... इुलके.. कोड... चहल. धान. आयकर. खाने... स्थाक 


स्रोत-: प्रोग्राम ऑफ इण्डस्ट्रिल डैवैलयमेण्ट, सन्‌ ॥95। -56, प्रष्ट संखया- 8-0 
श् रद ; 
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उल्लिखित तालिका संख्या - ।। के अवलोकन से यह विदित्‌ 
होता है कि सन्‌ ॥947 से 3। मार्च सन्‌ ।॥95। के बीच देश में अनेक 
उद्योग स्थापित किये जा चुके थे । इन उद्योगों का वाल्ताविक उत्पादन-स्तर 
अपनी उत्पादन- क्षमता के आस-पास विद्यमानू रहा किन्तु प्रस्तुत तालिका में 
उल्लिखित सम॑स्त उद्योगों में से अधिकांश उद्योग स्वतन्त्रता से पृष्ठ आँग्ल शासन 
के दौरान ही स्थापित किये गये थे और इनमें ऐसे उद्योगों की संख्या बहुत 
कम है जो स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ स्थापित हुये । इससे यह स्पष्ट है कि 
उस काल के दोरान देश कोओद्योगिकीकरण के क्षेत्र में तात्कालीनू औद्योगिक नीति 
के तहत कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी । इस नीति का देश के निजि 
क्षेत्र के उद्योग-पतियों के उत्साह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया प्रभावित हुई क्‍योंकि नीति के प्रस्तावों की घोषणा के अनुसार द्वितीय 
वर्ग में उल्लिखित समस्त निजि क्षेत्र के उद्योगों का दस वर्ष के पश्चात्‌ राष्ट्रीयकरण 
किये जाने 'का भय था ।इससे निजि क्षेत्र के उद्योगिपतियों का औद्योगिकीकरण के 
प्रति उत्साह कम हो गया । तृतीय वर्ग में उल्लिखित ( द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत 
सम्मिलित उद्योगों के अतिरिक्त ) देश के अनेक आधाराभूत उद्योगों की स्थापना 
एवं उनके विकास का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर न लेकर निजि 
क्षेत्र के उद्योगपतियों के कन्धों पर डाल दिया जिसके लिये काफी अधिक पूँजी 
और उच्चस्तरीय औद्योगिक प्रोद्योगिकी ज्ञान की आवश्यकता थी । अतः नियोजन 
से पूर्वकाल तक इन सुविधाओं के अभाव में निजि क्‍ क्षेत्र में ऐसे उद्योगों का आशातीत्‌ 
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विकास नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त उस समय तक देश में उद्योगों के 
समक्ष विविध प्रकार के कच्चे माल , पुरानी मशीनों का नवीकरण , औद्योगिक 
अनुसन्धान एवं विकास कार्य हेतु आवश्यक सुविधायें और प्रौद्योगिकी ज्ञान 
का अभाव , आदि अनेक समस्‍यायें विद्यमान थीं जिसके निवारण हेतु 
देश की प्रथम. ओद्योगिक नीति के अन्तर्गत कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। 
अत: इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश की 
औद्योगिकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा तात्कालीन्‌ 
आर्थिक नीति केतहत्‌ औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ प्रयास तो प्रारम्भ 
किया गया किन्तु पंचवर्षीय योजना से पृर्व काल तक देश में इस नीति के 
तहत्‌ औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिल सकी । फिर भी 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रथम ओद्योगिक नीति ने भारत 
के औद्योगिकीकरण को नयी दिशा दी तथा सार्वजनिक और निजि क्षेत्र की 
सुस्पष्ट सीमांए - निर्धारित करके दोनों क्षेत्रों को राष्ट्र के औद्योगिकीकरण 


हेतु कार्य करने का पूरा अक्सर प्रदान किया । 


जुम.. नयके।. किम. सावाका. मेनन... आए... आय. चांकग. काम. 
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3.2 - प्रथम पंचवर्षीय योजना काल ( । अप्रैल सन्‌ ॥95। से 3। मार्च 


सन्‌ 956 तक ) 


26 जनवरी सनू ।॥950 को स्वतन्त्र गणराज्य भारत में नये 
संविधान के लागू होने से एक अभूतपूर्व नव प्रवर्तन हुआ । इस संविधान के 
तहत मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त राजकीय नीति के अनेक निदेशक 
सिद्धान्तों को समावेशित किया गया जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास 
के परिक्षेत्र में एक आधारशिला के रूप में सिद्ध हुये । ये सिद्धान्त विधायिका 

हेतु निर्देशों के रूप में प्रतिपादित हुये जिनकी अदालतों में विशेष रूप 
में अहम भूमिका पायी गयी । इन सिद्धान्तों के तहत आर्थिक महत्व की 
नीति निर्देशक प्रावधान भी प्रस्तुत किये गये । इन प्रस्तावों को भारतीय सरकार 
ने विशेष रूप से ध्यान में रखकर ।5 मार्च सन्‌ ॥950 को योजना आयोग 
की प्रस्थापना की जो कि देश के आर्थिक विकास हेतु नितान्त आवश्यक 
थी । इस आयोग के गठन के सन्दर्भ में यह सुनिश्चित किया गया कि इस 
आयोग का अध्यक्ष देश का तात्कालीन्‌ प्रधान मन्‍्त्री होगा । इस अध्यक्ष के 
अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष और कृषि , वित्त , सुरक्षा , मानव संसाधन , ग्रह 
एवं नियोजन के कैबिनेट मन्त्री इसके स्थायी समदस्य होंगे । उनके अतिरिक्त 
इस आयोग के अन्य सदस्य भी नियुक्त किये जायेंगे जो कुछ विशिष्ट वर्गो 
के व्यक्ति होंगे । उदाहरणार्थ- वैज्ञानिक , अर्थशास्त्री , इन्जीनियर , समाजशास्त्री, 
प्रबन्ध विशेषज्ञ एवं राजनीतिज्ञ, आदि । इस निश्चयन के आधार पर योजना 


आयोग का गठन निरन्तर कार्य करता रहा ।. 


जा 2 


सरकार ने देश के समग्र आर्थिक विकास के परिक्षेत्र में इस 
योजना आयोग को अपनी अहम भूमिका को निभाने का महत्वपूर्ण दायित्व 
सौंपा है ताकि राष्ट्रीय हितों को सर्वोर्परि ध्यान देते हुये उपयुक्त साम्यिक 
आर्थिक नीति एवं नीतिक उपायों का निर्धारण किया जा सके और उनको 
व्यवहार में अपनाया जा सके । सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्य को करने 
के क्षेत्र में योजना आयोग बहुत सहयोग प्रदान किया है । यह आयोग, योजना 
को तैयार करता रहाहैएवं उसकी साम्यिक प्रवुत्ति का समय - समय पर मुल्योकन 
करता रहा हैं । इसके अतिरिक्त यह आयोग नियोजन के अन्‍्तर्गत्‌ अर्थव्यवस्था 
के विभिन्‍न क्षेत्रों में विकास के लिये प्राथमिक्ताओं का निधरिण करता रहा 
है , देश के संसाधनों का विनिधान करता रहा है , सरकार को विविध आर्थिक 
सुझाव देता रहा है और ऐसे संभाव्य अवरोधों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित 
करता रहा है जो आर्थिक विकास के मार्ग में विद्यमान होते हैं अथवा उनकी 
संभावनाएँ होती | हैं । इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि यह आयोग देश 
के आर्थिक नियाजन की एक स्वतन्त्र केन्द्रीय नियोजन सत्ता के रूप में विद्यमान्‌ 
रहा है और उसके सुझावों के आधार पर सरकार ने देश के आर्थिक विकास 


की अनेक परियोजनाओं को समय - समय पर क्रियान्वय्रित किया है । 


योजना आयोग ने देश के आर्थिक विकासार्थ जुलाई सन्‌. 


है| 5 


।95। में प्रथम पंचवर्षीय योजना की एक रूप - रेखाका प्रकाशन किया। 
इस योजना की अवधि । अप्रैल सन्‌ 95। से 3। मार्च सन्‌ ॥956 तक निर्धारित 
की गयी । दिसम्बर सनू ॥952 में इस आयोग ने संसद के समक्ष इस पंचवर्षीय 
योजना के अन्तिम प्रारूप को प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन होने के पश्चात्‌ 
इसको पुनः प्रकाशित किया गया । योजना आयोग ने भारत सरकार की सन्‌ 
948 में घोषित आर्थिक नीति के तहत्‌ प्रथम औद्योगिक नीति के प्रस्तावों 
के प्रति विश्वास अभिव्यक्त करते हुये यह कहा कि "हमारा विश्वास है 
कि इस नीति के ढांचे के अन्तर्गत ही औद्योगिक विकास के उस कार्यक्रम 
का बनाना संभव है जो देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पुरा कर सकता 
है!" । आयोग के इस कथन से यह संकेत मिलता हैं कि योजना आयोग के 
द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाये जाने पर बल दिया गया और आयोग 
ने यह स्पष्ट किया कि "निजि तथा सार्वजनिक क्षेत्र भें अन्तर का सम्बन्ध 
केवल संचालंन विधि से है न कि अन्तिम उद्देश्यों की पूर्ति से हैं । निजि 
उपक्रमों को भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी 
है परन्तु उन्हें वैध लाभ की आशा ही रखनी चाहिये तथा प्राप्त साधनों का 
समुचित उपयोग करना होगा । देश के विकास का क्षेत्र और उसकी आवश्यकता 
|. -: भारत सरकार , प्रथम पंचवर्षीय योजन हू योजना आयोग , 


।95। में प्रकाशित , प्रृष्ठ संख्या - 44 | 


-97- 


इतनी अधिक है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हीं उद्योगों का विकास करना अच्छा होगा 
जिन्हें निजि उपक्रम स्थापित नहीं करना चाहते हों , या जिसमें जोखिम अधिक 
हो । इस प्रकार से शेष क्षेत्रों को निजि उपक्रमों के लिये स्वतन्त्र छोड़ देना 
चाहिये ।। इस वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि योजना आयोग के द्वारा 
देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 
सार्वजनिक और निजि दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया । अतः 
देश की प्रथम पंचवषीय योजना के अर्न्तगत्‌ सरकार की तात्कालीन आर्थिक 
नीति के तहत्‌ सार्वजनिक एवं निजि दोनों क्षेत्रों की सहायता से औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने. हेतु योजनाओं का निर्धारण किया गया । 


देश की अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय 
योजना पहली कदम थी । अतः अर्थव्यवस्था के विकास हेतु विभिन्‍न क्षेत्रों 
के बीच प्राथमिकता क्रम का निर्धारण करते हुये योजना आयोग के द्वारा यह 
उल्लेख किया गया कि “पहले पाँच वर्षों के लिये हमारे विचार से , कृषि जिसमें 
सिंचाई तथा संचालन शविति भी समाविष्ट है , को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
जानी चाहिये । इसे महत्व देने का उद्देश्य चालू परियोजनाओं को पूरा करना 
|. प्रो एस0 सी0 कुच्छल , भारत की अओद्योगिक अर्थव्यवस्था, 


979 , पृष्ठ संख्या- 5। | 
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हैं । इसके अतिरिक्त हमारा द्रढ़ निश्चय है कि उद्योगों के लिये आवश्यक 
कच्चे माल तथा खाद्यान्न के उत्पादन में भारी व्रद्धि किये बिना औद्योगिक 
विकास की तीव्रता को कायम रखना सम्भव नहीं है| "' इससे. स्पष्ट होता 
है कि देश कींतात्कालीन्‌ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आयोग के द्वारा 
कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी । परिवहन 
एवं संचार व्यवस्था के साधनों के विकास को प्राथमिकता क्रम के दूसरे स्थान 
पर रखा गया किन्तु औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को इस योजना के 
प्राथमिकता क्रम में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला । फिर भी देश की 
तात्कालीन आवश्यकताओं , उददेश्यों, उपलब्ध ओद्योगिक साधनों , सार्वजनिक 
एवं निजि क्षेत्र से सम्बन्धित आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखते हुये आयोग 
के द्वारा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिय॒ को आगे बढ़ाने . हेतु जो योजनायें निर्धारित 
की गयीं उनमें निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी गयी: - 


|. योजना के अन्तर्गत यह निश्चित किया गया कि चीनी , 
साबुन , सूती वस्त्र , जूट वनस्पति , पेण्ट व वार्निश , आदि 
पहले से विद्यमान उद्योगों में उपलब्ध उत्पादन- क्षमताओं 

|. भारत सरकार , प्रथम पंचवर्षीय योजना , योजना आयोग , 


95। , प्रुष्ठ संख्या-44 | 
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का पूर्णतः: उपयोग किया जायेगा ओर इस काल के दौरान 
इन उद्योगों से सम्बन्धित नये कारखानों को स्थापित करने 
की आवश्यकता को आयोग के द्वारा स्वीकार नहीं किया 


जायेगा । 


आयोग के द्वारा लोहा एवं इस्पात , सीमेण्ट , भारी - रसायन, 
मशीन , ऐल्यूमीनियम , औजार एवं उर्वरक, आदि जैसे 
आधारभूत उद्योगों की वर्तमान उत्पादन--क्षमता का विकास एवं 


विस्तार करने का निश्चय किया गया । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पृर्व देश में अधूरे 
औद्योगिक कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु निर्णय लिया 


गया । 
ऐसे उद्योगें को विकसित करने का निश्चय किया गया जिनसे 
देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके । उदाहरणार्थ - 


रेयन उद्योग , गन्धक उद्योग , लुग्दी उद्योग, आदि । 


अत: बात सुस्पष्ट है कि योजना आयोग के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय 
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योजना के अन्तर्गत्‌ योजना से पूर्व स्थापित उद्योगों की उत्पादन - क्षमता के 
पूर्ण उपयोग , उत्पादन-क्षमता के विकास एवं विस्तार , अधुरे औद्योगिक कार्यक्रमों 
को पूरा करने , आदि विषयों को प्राथमिकता क्रम रखा गया किन्तु देश 
में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाना हेतु कोई ठोस योजना तैयार 
नहीं की गयी थी । परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि इस काल के दोरान्‌ 
देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया स्थिर रही । देश में ओद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया धीमी गति से निरन्तर गतिशील रही जिसके अन्तर्गत्‌ सार्वजनिक 
क्षेत्र मं अनेक आधारभूत उद्योग स्थापित किये गये । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
काल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने एवं उत्पादन प्रारम्भ करने 


वाले प्रमुख उद्योग अथवा कारखाने निम्नलिखित थे: - 


भारतीय टेलीफोन उद्योग , चितरंजन रेल इन्जन कारखाना, 
सिन्दरी का उर्वरक कारखाना , इण्टीग्ल कोच कारखाना - पैरम्बूर , हिन्दस्तान 
शिपयाड ( जहाज निर्माण ) , हिन्दुस्तान मशीन औजार-जलहली , हिन्दृस्तान 
केबिल्स लिमिटेड , हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिकस ( डी0डी0टी0 ) कारखाना, 
हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड ( कीटाणु नाशक ), पेन्सिलीन कारखाना - पिंपरी , 
नेपा न्‍यूज प्रिण्ट मिल , नाहन ढलाई कारखाना , प्रगा औजार ( हल्स ) निगम 


लिमिटेड , आदर्श मशीन औजार कारखाना , भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड , 
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हिन्दुस्तान विमान कारखाना , ईण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड , सिल्वर शोधनशाला- 
कलकत्ता , यू0पी0 सीमेण्ट कारखाना , हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी लिमिटेड, 
सिंगरेनी कोयला कम्पनी लिमिटेड , हिन्दुस्तान भवन - निर्माण कारखाना 
आदि । इनके अतिरिक्त इस योजना काल के दौरान निजि क्षेत्र में भी अनेक 
नवीन औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गयीं तथा यॉजना से पूर्वकाल तक निजि 
क्षेत्र में स्थापित अनेक उद्योगों का विकास एवं विस्तार हुआ जिनमें से बाइसिकिल, 
डीजल पम्प , डीजल इन्जन , मशीनरी औजार , ओद्योगिक मशीन- निर्माण, 
रेलवे बैगन , कॉँच , सिलाई मशीन , रेडियो , विद्युत मोटर, विद्युत ट्रान्सफार्मर, 
सीमेण्ट , प्लाइवुड , विद्युत लैम्प , टाइपराइटर्स , ग्राइण्डिंग ध्वील्स , चीनी, 
सूती वस्त्र , बेन्जीन हेक्साक्लोराइड. , सल्फ्यूरिक एसिड , कार्डिंग ईन्‍्जन, 
आदि प्रमुख उद्योग थे । इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान 
देश में सार्बजनिक एवं निजि दोनों क्षेत्रों में ओद्योगिक प्रगति हुई । इससे देश 
के अधिकांश उद्योगों के उत्पादन - क्षमता व वास्तविक उत्पादन दोनों वृद्धि 


हुई जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका संख्या - ॥3 प्रस्तुत हैः - 


“202 * 


00990 00 :#9। 
00 -9८ 00: 929 
00:4८ | 00 ८८८ 
टा।ट। 00 ८६ 
0६ ८8 0? 0। 
0५ 0६ 0/ ट। 
08 02 06-५४ 
07:66 0६ ८0 
8 । 
9५6। 
2] ४(६र॥६ 


(00 ' 660 


00 6८&। 


(00: 6060 


का 
| 
(४३ 
८४३ 


0५550 


08 60 


कमक .». सकत 3». कमी... रे. पा .3». पर. ाओ।. सात. सा. उममके.. डक. गम... कमाए. आडीर+.. डरा. फिवा+. खाक... डफया. कक. दल्‍म.. कम... गाए. चुकाड.. 3.७. सके. डाक... ामके.. धामाडी.. सायोदए.. कमाई... के. के... कक. राम... साछ9.. कके.. स्‍्ाए.. पममोएं. आइ9.. सा. सा. धाए.. चक... सा... सा. सम. 


00 ८?८ 


(00 ८59 


00 ६५८ 


00-८9 


9५-59५6। 


( कए 956। ४ ऐ ॥5-056। 9५ ) !शब्सें (४ 
७२॥>९ काशुरेश० की ॥00४०७४॥०९ % [९ का 
ट -॥रूपरे ।कशु९ 


00 05५। 


00' 0८६ 


(0  05। 


00'६६ 


(४) 


कम. कण्स.. पाया... एक. काड़न्‍. सह. कलम. का. पकाने... कमर. पसको.. मीट. फबी.. हम. का. ामक.. साथया.. जामक.. सी. डजफक:. सनक... सबक. जाना... डान्‍ई.. रोज. पर... आन... समन... धल्‍म.. पामाक.. धााएा. कम. गायक. सके... कामभ.. सा. बचा... सार. का... डा, उमा. कम 3» कक». आम. स्‍ारवाक.. से ०. 9). सनी. कम... फमब॥.. समय... धाम... सोफे. सगे... धारक. पाक. दब. धाम. साया. सो. सका... फकबीे.. भा... सा... जग. कलम... धाथथ.. धाम... काएक...ानड अमन... विशेगे.. फुाई.. जी... में. बा. जाग... ऋथ.. सडक... बकनी+..स्‍कका. 


कक .।.3 पहने. काम. पक. सम. सनक. कन्‍-+. समा. सहारे. रा... आने. सकी. आम... सनक... इनक... दमन... डाक... कम ॥े.. का. सदा... साओ+. वीके. धाममय.. सासाए।.. साहा. काम... सम... दया... कब... खाक... मम... गहआ॥.. सा. आरा... सा... आओ... आकक. कारक. +न्‍क . के. का. समन. सनी. जाए. गढए.. कम. सा. सा+. सम. धाबी. गगाहेए.. चाल. दा क.. 0. कयाक.. धाधायोर. न्‍मके. पममकी-.. दा. सा... दाम!" धारक. आदत... कम... गन. धाओए-.. आक“.. बड़. बम. अब. जाम. पगा.. वीक. जकक.. विकिक.. आक.. पंजक.. ओकक.. इक. था. क्‍थाक.. डर... सम. ऋब. 


|।५-056। 


एर जहर. व फशुकिंते 8 

७. मेपएफणर्ट ऐथिशु. ८ 

2५३ 2०७ ४0३ 9 
२७३ ७४ पी 

शशि छेशुड 9 

2०४ ॥४80 छक्णडे ०७ 

७... शिफड आटे ६ 

७२ 8॥8 शाह ट 

४२ 228 ५4॥।॥,47 24 
८ | 

हे ४३४ 


5०22 (030) 


00: 


(0 


(00: 


00' 


00: 


(00 


(0 


080 


* (9८ 


' (080 


कक. द्रमक. पाक. न. व. कमा. धराक.. कक. मय. डाई... सामाड. के... कसा. डरने... कक... डक. धर. रके. कमरे. कक. डक... धाम. रा. मा. गए. धओ।.. घड़े. कम... धआ-.0.. पाक... डी). पाक. सकी. गाडी... साधक. सडक... पड. फरथ.. वाग.. काया. ढक. एक. चाडक.. आड.. बाद... गधाए.. सडक... सयक. मऊ. सबक. आआए$:.चा..साड. धमय.. डे. ७. सा... कम. गम... जमे. क्‍रक. कक. सम. आज. जइक.. पोषक. बाड़... सगाई 


सकक. उथाक . मम दधाक. का. मे. सा... रा... सीमा... मम. काने. धारक. न्‍कपमाक. बीए. समा). धकक. सा. पक. करे. सके. गा). ्रमका-क. सक्‍ना.. गकाक.. साकके.. सा. ऊामा.. काम. चेक... मई. हक... चाकी-.. कक... सो... सस्‍मक.. का... मम. ऋक.. सपा. पाए. गरक. माई. ओक. मात. धधाओ. चौक... उममओे.. महक... ऋय.. सााः.. सा... कि... कक... सम फराक कुक. आए... का. गे. चाय... चाबट 


00: 


(2९) 


(0): 


00 


0: 


(0: 


00' 


(0: 


90) | 


05५ 


*६9|। 


(5. 
(४ 
(४) 


(४ 
(रे 
( 


च्य 
(5४ 
(४) 


(00: ६५। 


00 9०७७ 


00 ८८६ 


00 8॥। 


07 ॥८0 


(0 775 


(८ 80 


00 ८। | 


(00 ' 0७६७० 


00 ' 970 


(00 ' 970 


(9: 


(४) 
(४) 


(00 ४ 


(५) 


0६ 70 


0८ 0। 


80 


(० 
(५) 


00८६६ 


00 547 


00 ८7। 


00५67 


(00 78। 


08 670 


00 909५। 


00 ६।७। 


(0 ५90 


00-6व6ा 


(5) 


00 ६६ 


00 9०0। 


007८ 


(00 ८9। 


(09 |।५40 


(00 06६। 


00 ८॥0 


(00 7६८ 


00 ५590 


(0 7५0 


280 |ध६ 8०२ 
हक ४६ 2008 
७२ कि 


2 [६७ कि 


खाक. ऋण्|-.. व्यवााक पकए:. शाह. अंक 


अष्यीए.. पमिया.. आामान.. समोड.. गान. पके... खढावा. 


ज्लाछश. पाई. फकक.. उममक. समर... इूबओर.. जि. 


- 2024 - 


(0८ ६ | ८9 ८0 ८८ ५।0 न्‍ है कं 
(00 79 00 ८6। (00)  7?। | (00-६५ 00: 0|८ (00 ८६। 
00: 09 ।0 ८।0 79 0।0 00 ६। 07 ८।0 (7? '५।0 
(0५४6 00 9५६ 00 ६8। (07 ' (/, 00 ' 8६7 00८9८ 
(0५ ८७0 (09 ८६0 08 |4६0 09५ ' 90 0८ 6५0 (८ ८70 
(00 ६५० 0६ ५८0 07 9|0 07 ६00 00 6८0 00६६७ 
(00 80। 00 ८0। (00 670 00 ८८ । 00 ६।८ 00८८0 
00 9६८ 007 ।6। 00६६० 00 #१८0 (35 ' 970 0५ ८६७0 
00 80? 00:६।५ (0 ।0। 00 ६६५ 00 09/ ; (00 ' 0८। 
(09 ' ८८0 09 900 (7? ' 900 के 0। ८०0 0।' ८00 
8 € 9 प्य 7 ६ 


॥6॥ 


०० 8202 


( 


७ 85% ' हट 


एफ 


(५३ 


(५३ 


9 #कापः 8८ 
छः ८ट 
ड02)४ फट 


$0/8) ै# हे श््ट 


एड्ा० अयप स्ट 


छशर ध्ट 


शक्कर डाण्शु टट 


अक. अप्पों. मिल. ्रंथाह, 


2५शुक8 "८ 
३9४४४ *02 


> 
कमाए. गगक.. मब.एे.. फमाए.. पाक. थाम... संग... ीम॑॑मागपोर३ १०० म्वोगिकमिंगोसेवनक, 


# 2005 


00: 08 (0 0६ 


4 (00779 


(५ 


9 


ऋााआ.. एम. उकानी.. सबक. उस. बडा. चार. घपम+. सब. सात. आए. आए. सा... एव. सुधा... आओ. कम. दम... सक.. कृमबुक.. सडक. साड़ी... सा. कसा... करमाक... कक... मे. धाम. अममए.. पदक. गी।. आए. धाव. आड-. जममे..गामिक-. क्‍डब. सका... चुमा.। 


- ॥ख्े 8 6 296। छा पणर्ग[एएथएशुच2७४७ कर्क अफरोे 9४७ -9(६ 


- 206- 


उल्लिखित तालिका संख्या- ।2 के अवलोकन से यह विदित 
होता है कि प्रथम पंचवषीय याजना काल के दौरान देश की औद्योगिक उत्पादन- 
क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में आशातीत्‌ वृद्धि हुई । प्रस्तुत तालिका के 
अनुसार इस योजना काल के दोरान अमोनियम सलफेट , बाइसिकिल , रेल 
डिब्बे , सिलाई मशीन, काँच , विद्यत मोटर , विद्युत ट्रासफार्मर , इत्यादि उद्योगों 
की उत्पादन - क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई ; 
ऐल्यूमीनियम , रेडियो , प्लाईवड , डीजल - इन्जन , शक्ति चालित पम्प, 
सीमेण्ट , वनस्पति , रबड़ के जुते, इत्यादि उद्योगों की उत्पादन - क्षमता एवं 
वास्तविक उत्पादन में अच्छी वृन्द्ति हुई । अतः इस से स्पष्ट होता है कि 
प्रथम पंचवषीय योजना के तहतू समग्र औद्योगिक अर्थव्यवस्था मेँ उद्योग की 
उत्पादन. क्षमता और उत्पादन स्तर में आशातीतू प्रगति हुई जिसमें ओद्योगिक 
प्रौद्योगिकी में सतत नव प्रवर्त की अहम भूमिका रही । इसके फलस्वरूप इस 
औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कार्यरत पायी गयी जिसको सरकार 
के द्वारा तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत निरन्तर प्रात्साहन प्राप्त होता 
रहा । इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन ऑँकड़ों से यह संकेत मिलता है “कि 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगक उत्पादन , उत्पादन - क्षमता 
एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति सन्‍्तोषजनक थी एवं सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीन 
आर्थिक नीति के तहत किये गये प्रयास के फलस्वरूप देश में ओद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया विद्यमान रही । क्‍ क्‍ क्‍ 


# 2 0/5 


प्रथम पंचवषीय योजना काल के दोरानू देश में मरकार ने 
औद्योगिकी उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार लाने हेतु 
सन्‌ ॥953 में राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम की स्थापना की । इस निमम 
की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में कार्यरत विभिन्‍न अनुसन्धान सन्स्थानों 
को कठिन एवं प्रौद्योगिकी शोध कार्य करने. हेतु आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान 
करना था । सन्‌ ॥954 में उवरक उत्पादन समिति का गठन किया गया जिसे 
सरकार के द्वारा उर्वरक उद्योग को स्थापित्‌ करने के लिये उचित स्थान का 
चुनाव एवं उत्पादन के ढंग के विषय में सुझाव देने का कार्य सोंपा गया । 
इसी प्रकार से इस काल के दौरान देश में औद्योगिक विकास को तीव्र करने 
के उद्देश्य से कई और संगठनों की स्थापना की गयी । उदाहरणार्थ- केन्दीय 
ग्लास एवं सेरामिक अनुसन्धान सन्स्थान- लखनऊ , रेशम और कृत्रिम रेशम 
मिल अनुसन्धान संध - बम्बई , भारतीय कोयला विकास निगम और तेल व 
प्राकृतक गैस आयोग , आदि । देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीत्र 
गति से बढ़ाने हेतु वित्तीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुये सरकार ने 
तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के आतिरिक्‍्त 
सन्‌ ॥95। में राज्य वित्त निगम , सन्‌ ।954 में राष्ट्रीय औद्योगिक ( विकास ) 
वित्त निगम और सन्‌ ॥955 में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना 
की जिसका मुख्य उद्देश्य अआधद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण , प्लाण्ट एवं 


मशीनरी की पुनर्स्थापना और कार्बाशील पूँजी हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता 
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प्रदान करना था । इस काल के दौरान देश में भारत सरकार के द्वारा तात्कालीनु 
आर्थिक नीति के तहत बाल चन्दनगर इण्डस्ट्रीज अभियान्त्रिकी कम्पनी -बम्बई 
टेक्समाकों - बेलघुरिया. और ईण्डियन शुगर एण्ड जनरल इन्जीनियरिंग कारपोरशन 
नामक कम्पनियों को सम्पूर्ण चीनी मिल सन्यन्त्र ( प्लाण्ट ) निर्माण 

हेतु अनुमति प्रदान की गयी जिसमें से प्रत्येक कम्पनी की दो सन्यन्त्र प्रतिवर्ष 
बनाने की क्षमता थी । इसके अतिरिक्त एक धमन भट॒टी ( ब्लास्ट फर्नेस ) तथा 
सल्फ्यूरिक सन्यन्त्र का प्रूणे रूप से देश में ही अभिकल्पन एवं निर्माण किया 
गया । इसी प्रकार से इस काल के दौरान सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक 
नीति के तहत्‌ अनेक ओऔद्योगिकी सन्यन्त्रों एवं मशीनों व उपकरणों के निर्माण 

हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता रहा । सरकार के इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 
इस काल में देश की औद्योगिक प्रौद्योगिकी , उत्पादन - क्षमता एवं वास्तविक 


उत्पादन और देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान रही । क्‍ 


उल्लिखित संक्षिप्त विविचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है 
कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत योजना आयोग के द्वारा औद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र को दिये गये महत्व , उद्देश्यों एवं तात्कालीन आवश्यकताओं के 
परिक्षेत्र में देश की ओद्योगिक प्रगति सनन्‍्तोषजनक नहीं थी और अओद्यागिक 
व्यवस्था में औद्योगिकीकरण पर्याप्त नहीं थी ऐसी स्थिति के लिये मुख्य उत्तरदायी 


घटक यह था कि योजना आयोग ने योजना के तहतू कृषि चव्यक्स्था को 


है 0 


सर्वोच्च प्राथमिकता दी और वरीयता क्रम में औद्योगिक व्यवस्था को कोई विशेष 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया । इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास एवं ओद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र में पर्याप्य मात्रा में पूजी का अभाव था और स्वदेशी औद्योगिक मशीनों 
के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सका था । इस कारण से स्वदेशी 
औद्योगिक मशीनों के निर्माण के अभाव में पारम्परिक मशीनों एवं उपकरणों 
के पुनर्स्थापन में आयातित मशीनों एवं उपकरणों की सहायता ली जाती रही। 
इस प्रकार से देश के औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में ठोस 
कदम न उठाये जा सकने के कारण देश में औद्योगिक आधुनिकीकरण एवं 


औद्योगिकीकरण सनन्‍्तोषजनक नहीं हो सका । 
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3.3- द्वितीय पंचवर्षीष योजना काल ( ॥ अप्रैल सन्‌ ॥956 से 


3। मार्च सन्‌ 796। तक ) 


प्रथम पंचवषीय योजनाकाल के अन्त तक देश में 8 अप्रैल 
सन्‌ ॥948 को घोषित प्रथम ओद्यागिक नीति के तहत ओऔद्योगिकीकरणा की 
प्रक्रिया सतत क्रियाशील रही । इस औद्योगिक नीति को अपनाये जाने के 
पश्चात्‌ देश की आर्थिक परिस्थितियों , राष्ट्रीय लक्ष्यों , सामाजिक एवं आर्थिक 
उद्देश्यों, आदि में अनेक परिवर्तन हुये । तात्कालीन कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल 
ने देश का लक्ष्य 'समाजवादी समाज की स्थापना' घोषित किया जिसके कारण 
प्रथम औद्योगिक नीति को इसी दिशा में परिवर्तित करना आवश्यक हो गया। 
अत: 30 अप्रैल सन्‌ 956 को भारत सरकार के द्वारा देश की तात्कालीन 
एवं संभाव्य आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नवीन औद्योगिक 
नीति के प्रस्तावों की घोषणा की गयी । इस औद्योगिक नीति के प्रस्तावों में 


जिन उद्देश्यों का उल्लेख था , वे इस प्रकार हैं ;- 


|. देश में औद्योगिकीकरण' की प्रक्रिया क्‍ में तीव्रता लाना एवं 
आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना , 

2. मशीनरी निर्माण उद्योग को स्थापित्‌ एवं विकसित करना, क्‍ 

3. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना , छ् 


>&/ 5 


4. सहकारी क्षेत्र का विकास करना , 

5. आय तथा धन के वितरण की असमानताओं को कम करना 
और, 

6. अल्प वर्गों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण का रॉकने 


हेतु निजि एकाधिकार नियमन करना । 


इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारत सरकार के द्वारा सन्‌ ॥956 
की नवीन औद्योगिक नीति के प्रस्तावों को घोषित करने का मुख्य उद्देश्य 
देश में ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना और समाजवादी 
समाज की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अधिक विस्तार एवं 
विकास करना था । इस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार 


थीं: - 


(।) उद्योगों का वर्गीकरण: - 


भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के परामर्श से देश 


के समस्त उद्योगरें को निम्नलिखित तीन अनुर्ृदियों म॑ विभाजित किया गया -- 
अनुसूची 'अ' ( सार्वजनिक क्षेत्र ):- 


इस वर्ग के अन्तर्गत "अस्त्र-शस्त्र एवं युद्ध सामाड़ी निर्माण, 


आम 


परमाणु शक्ति , लोहा एवं इस्पात , लोहा एवं इस्पात का भारी कास्टिंग 
तथा फोर्जिंग , भारी प्लाण्ट एवं मशीन , भारी विद्यत प्लाण्ट , कोयला एवं 
लिग्नाइट , खनिज तेल ; कच्चा लोहा , कच्चा मेंगनीज , कच्चा क्रोम , 
जिप्सम, गन्धक , सोना , हीरा , ताँबा , शीशा , जस्ता, टिन, आदि की खान; 
परमाणु शक्ति के उत्पादन एवं प्रयोग से सम्बन्धित खनिज पदार्थ , वाययान, 
वाय यातायात , रेल यातायात , समुद्री जहाज निर्माण , टेलीफोन तथा टेलीफोन 
केबिल्स , तार एवँ विद्यत का उत्पादन एवं वितरण नामक ।7 उद्योगों को 
सम्मिलित किया गया । इन उद्योगों के सन्दर्भ में इस ओद्योगिक नीति के 
प्रस्तावों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया “कि इनके भावी विकास का उत्तरदायित्व 
सरकार पर होगा । इस क्षेत्र में आने वाले वर्तमान निजि क्षेत्र के उद्योगों का 
सरकार राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी और विकसित होने का समुचित अवसर प्रदान 


करेगी । 


अनुसूची 'ब' ( मिश्रित क्षेत्र ):- 


इस वर्ग के अन्तर्गत " गौण खनिज पदार्थ ( खनिज पदार्थ 
रियायत नियमावली , ॥949 , की धारा 3 में वर्णित लघु खनिज पदार्थों को 


वैमका. मादक. वनों... भय. ककाक.. सम... साध... धामई. मना. कम. आओ... आम... का. चरक. ) दाये.. आदत. संयं॥.. परत. कम. बराक... घावक़.. डा... पका सक.. कूलक.. ले. आने... पिसेके.. इक. आके.. जमे... बढ. सडक. अत. जब. आठ. इक. गाजी... पक. धमर. पाती! दा. कम्व. जब. के... कु. बडी... आयी, 


[. प्रो एस0 सीं0 कुच्छल , भारत की ओद्योगिक अर्थव्यवस्था, 


।979 , प्रृष्ठ संख्या- ।॥7 | 
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को छोड़कर ) , ऐल्यूमीनियम , कोयले से कार्वन निर्माण , सड़क यातायात , 
समुद्री यातायात , र्सायनिक रबड़ निर्माण , रसायनिक लुग्दी , रसायनिक उर्वरक, 
मशीनों तथा मशीनों के औजार , औषधियों तथा प्लास्टिक का सामान निर्माण, 
लौह मिश्रित धातु के औजार निर्माण और एण्टीबायोटिक्स औषधियाँ तथा अन्य 
आवश्यक औषधियों के निर्माण " से सम्बन्धित उद्योगों को सर्म्मलित किया 
गया । इस औद्योगिक नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि 
भविष्य में अनुसूची 'ब' में सम्मिलित उद्योगों की नवीन इकाईयों की स्थापना 
साधारणतः: सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा की जायेगी तथा निजि क्षेत्र इन उद्योगों 
के संचालन में सहायता करेगा किन्तु आवश्यकतानुसार निजि क्षेत्र के उद्योगपतियों 
को भी स्वतन्त्र रूप से अथवा सरकार के साथ सहयोग करते हुये इन उद्योगों 


की नवीन इकाइयों को स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। 


अनुसूची 'स' ( निजि क्षेत्र ):- 


अनुसूची 'अ' एवं 'ब' में उल्लिखित उद्योगें के अतिरिक्त शेष समस्त उद्योगों 
को अनुसूची 'स' में सम्मिलित किया गया । इस ओद्योगिक नीति के प्रस्तावों 
के द्वारा यह निश्चित किया गया कि इन उद्योगों को निि क्षेत्र में स्थापित 
|. डा0 एस0पी0 श्रीवास्तव एवं डा0 एस0 के0 सिन्हा , भारत 


की आर्थिक नीति और समस्याएं , ॥994 , पृष्ठ संख्या - ॥66 | 
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एवं विकसित किया जायेगा तथा सरकार इनकी स्थापना में सामान्यतः: प्रत्यक्ष 
रूप से भाग नहीं लेगी । इसके साथ - साथ सरकार निजि क्षेत्र के उद्योग- 
पतियों को प्रोत्साहित करने हैतु परिवहन , शक्ति एवं वित्तीय साधर्ना 
की पूर्ति हेतु उपयक्त परिस्थितियों तैयारी करेंगी । इसके बावजूद भी 
सरकार जब चाहेगी तब किसी भी उद्योग को संकटकालीनू परिस्थिति मे अपने 


हाथ में ले लेगी । 


उल्लिखित औद्योगिक वर्गीकरण के अवलोकन से यह विदित्‌ 
होता हैं कि सन्‌ ॥948 की प्रथम ओद्योगिक नीति की तुलना में सन्‌ ॥५956 
की औद्योगिक नीति के प्रस्तावों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजि क्षेत्र 
के मध्य उद्योगों का विभाजन लोचपूर्ण था जिसके तहत आवश्यकतानुस्तर सरकार 
किसी भी वर्ग में रखे गये उद्योगों को स्वयं स्थापित कर सकती थी और निजि 
क्षेत्र के उद्योगपतियों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित किसी भी उद्योग 
की स्थापना एवं उनके विकास का उत्तरदायित्व सौंप सकती थी । इस प्रकार 
से सन्‌ ॥956 के नवीन औद्योगिक नीति के अन्‍्तर्गत्‌ सार्वजनिक तथा निजि 
दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व के साथ - साथ उनके पारस्परिक सहयोग पर 


बल देते हुये मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया । 
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(2) लघु एवं कुटीर उद्योग: - 


सन्‌ ॥956 की नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत देश की 
अर्थव्यस्था के विकास के क्षेत्र में लधु॒ एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को स्वीकार 
करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सरकार इन उद्योगों के विकास एवं उनके 
आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय , प्रोद्योगिकी एवं विपणन , आदि जेसी महत्वपूर्ण 
सुविधायें उपलब्ध करायेगी । इन उद्योगों के वृहत्‌ काय उद्योगों की प्रतिस्पर्दधा 
से संरक्षण देने हेतु विभेदपूर्ण करारपण एवं उपदान , आदि प्रभावकारी 
आर्थिक उपाय अपनायी जायेगी । इसके साथ ही इस ओद्योगिक नीति के प्रस्तावों 
के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग बस्तियों तथा ग्रमीण सामृदायिक कार्यशालाओं 
की स्थापना और औच्ोगिक सहकारी समितियों के गठन पर भी बल दिया 


गया । 


(3) सार्वजनिक व निजि क्षेत्र में फरस्परिक सहयोग: - 


इस औद्योगिक नीति में यह स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक व 
निणि क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । ये दोनों क्षेत्र पारस्परिक सहायोग 
से देश में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति 
से आगे बढ़ायेंगे जिसके लिये सरकार निजि क्षेत्र के उद्योगपतियों को वित्त, 
विद्यर , परिवहन , संदेशवाहन , आदि की सुविधायें सुममतायुवेक उपलब्ध करायेगी 
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ताकि वे निर्बाध रूप से कुशलतापूर्वक अपना भरोद्योगिक विकास कार्य-क्रम 


को निरन्तर जारी रख सकें । 


(4) औद्योगिक- शान्ति: - 


इस औद्योगिक नीति के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि 
औद्योगिक विकास हेतु देश में ओद्योगिक - शान्ति नितान्त आवश्यक है। 
अतः: ओद्योगिक- शान्ति की स्थापना हेतु श्रमिर्कों एवं उद्योगपतियों के बीच 
सबन्धों को सुधारनें का प्रयास किया जायेगा और उन्हें प्रबन्ध एवं लाभ में 
हिस्सा दिया जायेगा जिससे श्रमिक कारखाने को अपना ही समझे । इस ओद्योगिक 
नीति के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि श्रमिक एवं उद्योगपति 
दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझें और अपने विवादों 


को आपसी बातचीत तथा समझौतों के आधार पर शान्तिपूर्ण ढंग से हल करें। 


(5) क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की आवश्यकता: - 


इस औद्योगिक नीति में क्षेत्रीय. औद्योगिक असमानताओं क्‍ को 
कम करने का सुझाव देते हुये यह स्पष्ट किया गया कि देश का सनन्‍्तुलित 
औद्योगिक विकास किया जाना नितान्त आवश्यक है । अतः इसके लिये ओद्योगिक: 


दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नवीन उद्योगों' की स्थापना को प्राथमिकता दी' जायेगी 
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और ऐसे क्षेत्रों में पानी , विद्युत , परिवहन के साधन , वित्त , कच्चे माल, 


आदि की सुविधायें सहज उपलब्ध करायी जायेगी । 


अन्त में सन्‌ ॥956 की नवीन ओतद्योगिक नीति के प्रस्ताव 
में यह आशा व्यक्त की गयी कि , इस नीति को देश के समस्त नर- नारियों 
का समर्थन प्राप्त होगा तथा इस औद्योगिक नीति के तहत देश में तीव्र गति 


से औद्योगिकीकरण होंगा । 


। अप्रैल सन्‌ ॥956 से 3। मार्च सन्‌ ॥96॥ तक की अवधि 

हेतु द्वितीय पंचवषीय योजना की रूप रेखा योजना आयोग के निर्देशन में 
प्रो) पी0 सी0 महलनोविस के द्वारा तैयार की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य 
देश में समाजवादी समाज की स्थापना एवं द्वति गति से ओखद्योगिक विकास 
करना था ।, अतः: योजना आयोग के द्वारा इन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में 
रखते हुये इस योजना के अन्तर्गत ओद्योगिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता 
प्रदान की गयी और सन्‌ ॥056 की उल्लिखित नवीन औद्योगिक नीति के 
प्रस्तावों के तहत देश में तीव्र औद्योगिकीकरण०ण हेतु निम्नलिखित पाँच 


प्रायथमिकाताएँ" निर्धारित की गयीं +-- 


() लोहा एवं इस्पात , भारी रसायन , रसायनिक उर्वरक , भारी 
अभियान्त्रकी एवं मशीन निर्माण उद्योगों को स्थापित एवं 


विकसित करना; 


(।) 


([॥) 


(४) 
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सीमेण्ट , ऐल्यूमीनियम , रसायनिक लुग्दी , रंगाई के सामान, 
फास्टेटिक उर्वरक , आवश्यक औषधि , आदि वस्तुओं की 


उत्पादनक्षमता का विस्तार करना: 

इस योजना से पृ स्थापित राष्ट्रीय महत्व के अनेक उद्योगों 
जैसे - सूती वस्त्र उद्योग , जूट उद्योग , चीनी उद्योग , आदि 
का आधुनिकीकरण करना ; 

जिन उद्योगों की उत्पादन - क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन 
में काफी अन्तर था उनकी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग 
करना , और 


उपभोक्तागत्‌ वस्तुओं को उत्पादन - क्षमता को बढ़ाना । 


उल्लिखित प्राथमिकता क्रम के अवलोकन से यह स्पष्ट होता 


है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के द्वारा देश में ओऔद्योगिकीकरण 


की प्रक्रिया को त्वरित्‌ गति देने के उद्देश्य से आधारभूत एवं पजीगत्‌ वस्तुओं 


से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना , विकास एवं उनकी उत्पादन - क्षमता के 


पूर्ण उपयोग पर विशेष बंल दिया गया ताकि भविष्य में देश की ऑद्योगिक 
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विकास एवं ओद्योगिकीकरण के आधार को और अधिक संद्ढ् बनाया जा सके। 


द्वितीय. पंचवर्षीय योजना काल के दोरान योजना आयाग के 
द्वारा ओद्योगिकीकरण हेतु निर्धारित किये गये कार्य-क्रम तथा सन्‌ ॥956 
की नवीन औद्योगिक नीति के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने अपनी 
तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ इस क्षेत्र में सक्रिय प्रयास प्रारम्भ किये जिसके 
फलस्वरूप देश के सार्वजनिक क्षेत्र में ([) जमनी की दो फर्म क्रफ और डेगम 
के सहयोग से 'राउरकेला स्‍टी प्लाण्ट' - उड़ीसा , (॥) रूसी सरकार के 
सहयोग से 'भिलाई स्टील प्लाण्ट मध्य प्रदेश ओर ( |।| ॥ ब्रिटेन सरकार 
के सहयोग से 'दुर्गापर स्टील प्लान्ट-पश्चिम बंगाल स्थापित किये गये 
और इन तीनों कारखानों की प्रबन्ध व्यवस्था ' हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 
आधीन रखा गया । निजि क्षेत्र में स्थापित 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' 
और “'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण किया गया जिससे 
इन दोनों कारखानों की उत्पादन - क्षमता में पहले की तुलना में लगभग दो 
गुने की वृद्धि हुई । इस काल के दोरानू लोहा एवं इस्पात कारखानों के अतिरिक्त 
आधारभूत और पूँजीगत वस्तुओं से सम्बन्धित अनेक कारखाने स्थापित्‌ किये 
गये । उदाहरणार्थ- भारी विद्यत कारखाना , हिन्दुस्तान रसायन एवं उर्वरक 
कारखाना लिमिटेड , राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड , राष्ट्रीय 
यन्त्र “कम्पनी” लिमिटेड.» ,. निवेली “लिगनाइट 
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निगम , भारी अभियानित्रकी निगम लिमिटेड , भारतीय तेल शांध कम्पनी , 
हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड , हिन्दुस्तान फोटो. फिल्म निर्माण 
कम्पनी लिमिटड , हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड , भारतीय औषधि कम्पनी 


लिमिटेड, आदि । 


द्वितीय. पंचवषीय योजना काल के दोरानू औद्योगिक मशीनरी 


निर्माण उद्योग के अन्तर्गत अनेक कारखाने स्थापित किये गये । उदाहरणार्थ- 


कसत्र उद्योग मशीन निर्माण 'हेतु कारखाने: - 


न्यू स्टेण्डड इन्जीनियरिंग कम्पनी - बम्बई , रामकृष्ण इण्डस्ट्रीज- 
कोयम्बटूर , मशीनरी मैन्यूफैक्चरस कारपोरेशन- कलकत्ता , एन0एम0एम0- 
थाना ( बम्बई ) , सिम्मको कम्पनी - ग्वालियर , लक्ष्मीरतन इन्जीनियरिंग- 
कानपुर , कूपर इन्जीनियरिंग कम्पनी - सतारा रोड , मैसूर एम0 सी0 मैन्यूफेक्चरर्स- 
बंगलौर , इण्डियन एम0 सी0- कलकत्ता , रवी इृण्डस्ट्रीय- थाना ( बम्बई ), 


और इनवेण्टर्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन । 


चीनी उद्योग मशीन निर्माण हेतु कारखाने: - 


सरन इन्जीनियरिंग कम्पनी- मारहोरा , रिचाईसन एण्ड कुड़डास- 


बम्बई ; आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी - मजफ्फरपुर , इण्डियन शुगर एण्ड 
जनरल इन्जीनियरिंग कारपोरेशन - अभम्बाला और पोर्ट इन्जीनियरिंग वर्षस- 


कलकत्ता । 


सीमेण्ट उद्योग मशीन निर्माण. “हेतु कारखाने: - 


श्री ए0 सी0 सी0- शाहाबाद , के0सी0पी0 लिमिटेड - मद्रास, 
रोहतास देहही ओन - सोन , उड़ीसा सीमेण्ट - उड़ीसा और डालमिया दादरी- 


पंजाब । 


बायलर मशीन निर्माण हेतु कारखाने: - 


टेक्समाको - बेलधूरिया , बालचन्दन नगर इण्डस्ट्रीय - बालचन्द्र 
नगर , इण्डियन शुगर एण्ड जनरल इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड- यमना 
नगर , ए0वी0बी0 लिमिटेड - कलकत्ता , नैंसलर बायलर्स ( ज्रा0 ) लिमिटेड- 
बम्बई , स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग कम्पनी - बम्बई , थापर स्टीनमुलर करमचन्द्र- 
कलकत्ता, और हाई प्रेशर बायल्षर सन्यन्त्र-त्रिचिरापलली तमिलनाड़ू ( सार्वजनिक 


क्षेत्र )। 


क्रेन मशीन निर्माण हेतु कारखाने: - 


 जैसप एण्ड कम्पनी-कलकत्ता , बर्न एण्ड कम्पनी - हावड़ा, 
गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड - कलकत्ता , रिचार्डसन एण्ड क्रूदास लिमिटेड - 
बम्बई , वेस्टर्न भेकैनिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड - बम्बई , गारलिक एण्ड 
कम्पनी-बम्बई और ब्रेडी इन्जीनियरिंग कम्पनी - बम्बई । 


दुग्धशाला मशीन निर्माण हेतु कारखाने: - 


ए0पी0बी0 इन्जीनियरिंग कम्पनी , दमदम और लास्सन एण्ड 


टर्बो लिमिटेड-महाराष्ट्र । 


उल्लिखित कारखानों के अतिरिक्त कागज एवं लुग्दी , रसायन 
एवं औषधि , | जूट , चाय, लोहा - ढ़लाई, आदि उद्योगों में प्रयोग की जानी 
वाली मशीनों एवं उपकरणों के निर्माण हेतु भी अनेक कारखाने स्थापित 
किये गये । अतः इससे स्पष्ट है कि इस योजना काल के दौरान देश में 
औद्योगिक मशीनरी निर्माण उद्योगकातीव्र गति से विस्तार हुआ और विभिन्‍न 
प्रकार की औद्योगिक मशीनों एवं उपकरणों का बड़े पैमाने पर निर्माण होने 
लगा । स्वदेशी माशीनों की सहायता से देश में मशीनीकरण को बढ़ावा मिला 
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तथा पुरानी मशीनों को नवीन मशीनों से पुनर्स्थापन के क्षेत्र में बहुत अधिक 
प्रति हुई जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन - क्षमता एवं वास्तविक 
उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई । इस सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका संख्या 


।3 प्रस्तुत है: - 
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तालिका संख्या- ॥3 
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता एवं उत्पादन 
( सन्‌ ॥956 से सन्‌ ।960-6। तक ) 


काया. सात. सांप. सा. सा. धाए9.. साथ. का... धन... धाजए.इमगः.. सआए.. सा. चक.. धदा9.. सडक... ाइ. वशामा.. पर. सा. सडक. जधझ.. साएक. पक. सम. डाक. .ाक. कर. सा. धान्‍. आम. सॉगक..3. कराक.. के... पके. कक, आफ. आ+. कक... आए. सम. सीडी. कक... आग... पएंब-॑. अंग... साथझ. सना. बाधा. जाधा।.. सा. धााओ... सड. 


उद्योग इकाई उत्पादन - क्षमता वास्तविक - उत्पादन 


।4955-56 ॥960-6॥ ।955-56 ।960-6। 


सका. पाया. सा. सााक.. साहा... साथब.. गोली. शा. सा)... भा... था. डाक. साएना. सता. जे... पएमक.. सारा. उंधाके.. समझा. दाह. परम... साय. ाग.. पमपुक.. इंमईे।.. परीमंग. ७... धर. सामक.. एड. सा... सॉ+.. स७. आए. गरबा-.. कषाह.. कक. सके. सबक. सबसे. डाक. सडक. सके. ए. पथ. सवाई. ऋकएन्‍. इक. स्‍डके.. सबक. क्‍द. सीकनेड.. डक... माल 


| 2 3 4 5 7 

। .लोहा इस्पात: - 
इस्पात पिण्ड लाख टन + 60. 00 ।7. 00 35 . 00 
तैयार इस्पात ः ।3 45. 00 !3. 00 22. 00 
विशेष इस्पात हजार टंन - 40 . 00 - 40 . 00 

2 . औद्योगिक 
मशीनें :- 
सूती वस्त्र करोड़ रू0 - ]0. 00 04.0 09.0 
सीमेण्ट करोड़ रू0 5 0।.40 0.34 0.60 
चीनी अप - 0.0 0.9 3.30 
कागज 2! - 00.7 - 0.0। 
मशीन औजार 5३ - 07.0 78 5,05.. 


3.ऐल्युमीनियम हजार टन 07.50 ॥8.20 07.30. ।8.50 


4. रेल. इन्जन संख्या ।70 300. ।79 295 


सा. साफ. यान. सर. चैक. सा. जाने... फेंग). सका. एम. पा. 063. स्‍म 
कक. गाएके.. पाक. कम काका. बनाए. डकाफ. डक... डाक. आग... साइक.. उाव. डक. कम. आा॥. आक.. गाम.. बकक... के. का. जोक. डा... कि... गाथा. जय. गाना. ड्राथ. गत. मा... इक. गाज. सा... जगआ.. कम. जान. गे. आम. वीके. बकक.. मय... एकक.. साथ... ऋऋ.. डक... 


ब्नकक 
कम... गमाक'.. सिय|.. वाया. किक. जमाना. चायड.. चाह... सा चमक. एस. सका)... दमन. सह... सवा. सबक... सा. कक... सा. सास. लोक. बा. कबक... से... पक. बम धाम. सा. आओए.. का. कप. जाली... आक.. . धाक.. एम. चु. कम. सबक. सनक. करमी.. यके... जाझा. बंका. सम. 50. छकए. डक. आए. मात. हा... सबक... पक... धाकक... सके 


5. मोटर गाड़ियाँ 

6. बाईसिकिल 

7. सिलाई मशीन 

8.विद्यत ट्रान्सफार्मर 

9.विद्यत मोटर 

।0. उवरक+ 
नाईट्रोजन 
फास्टफेट 

।। . भारी रसायन+- 
एल्फ्यूरिक एसिड 
सोडा ऐश 
कास्टिक सोड़ा 


।2-. कीगज 


।3. अखबारी कागज 


4 .सीमेण्ट 


।5.गूती वस्त्र 


कक. का. कक. घास 
कक... बे... सम... बन... आक.. सयंड.. मुख... कर. भा. कर. सनक अंक... ऑेसी. बी 
कक कम मय. मे. कक की. किम. की. किक... गा. ही. ओह... पड. गा... से. आह. जा... धर... 
खकान. आकर 
कुण्ड. किए. समुला.. करवा. तक... मएक..धांकक.. फिनेके.. ऑश.. ड़. ओर. कोन. धान... कक. कमाने... बन 


स्रोत- डॉ0 शिवध्यान सिंह चौहान, औद्योगिक भारत, ॥985, प्रष्ठ संख्या- 30-3॥ | 


संख्या हजार 
” लाख 
संख्या हजार 


लाख किलो0 


38 . 00 


(/.60 


40.50 


(6. 70 


लाख अश्वशक्ति 02.90 


हजार टन 


री! १] 


हजार टन 


लाख टन 


करोड़ गज 


85. 00 


35. 00 


242 . 00 


90. 00 


44. 30 


।40.00 


30 . 00 


409 . 30) 


4५2 . 00) 


53.00 
22 . 00 


208 


248 . ()0 


60.00 


476. 00 
268 . 00 
। 24 . 00 
4।0. 00 
30.00 


७0 . 00 


530 . 00 


/79 (0 


।2. 00 


।64 . 00 
08। . (00) 
325 - 00) 
[67 . ७0 
(4 . 20 


46 . 00) 
5।0.20 


।8. 00 


92:50 
[(). 50 
2०7 . 00 
।2. 00 


07.0 


| ।() ()() 


55. 00 


363. 00 
।45. 00 
।00 00) 
350. ७) 
2 - 00 


85.00 


54.2. /0 
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उल्लिखित तालिका संख्या - ।3 के अवलोकन से यह विदित्‌ 
होता है कि द्वितीय पंचवषीय योजन। काल के दौरानु देश में सनू ॥955-56 
की तुलना में सन्‌ ॥960-6। तक ओग्ोगिक उत्पादनक्षमता एवं उत्पादन -स्तर 
में आशातीतू वृद्धि हुई जिसमें देश में हुये तीव्र मशीनीकरण एवं पुरानी मशीनों 


की आधुनिकीकरण की अहम भूमिका रही । इस काल के दोरानू सरकार 
के द्वारा देश के अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे - सूती वस्त्र. उद्योग , जुट 
उद्योग , आदि के आधुनिकीकरण पर विशेषबल दिया गया जिससे इन उद्योगों 
को आधुनिक स्वरूप देने एवं उनमें कार्यरत पुरानी मशीनों को नयी मशीनों 
से पुनस्थापनः के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई । इन उद्योगों के अतिरिक्त 
बाईसिकिल , सिलाई मशीन , विद्युत पंखा निर्माण , विद्यत लेम्प निर्माण , 
टेलीफोन सामग्री निर्माण , चीनी , रेडियो , मोटर-गाड़ी निर्माण , बुनाई मशीन 
निर्माण , आदि उद्योगों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी निरन्तर प्रयास जारी 
रहा जिसके फलस्वरूप औद्योगिक प्रौद्योगकी में सुधार हुआ एवं न्यूनतम लागत 
पर उत्कृष्ट किस्म की वस्तुओं का उत्पादन होने लगा । इस काल के दौरान 
औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य को भी प्रार्थमकता' दी गयी 
तथा देश में अनेक अनुसन्धान संस्थान स्थापित्‌ किये गये जिनमें ओद्योगिक 
उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर अनुसन्धान एवं 
विकास कार्य किया जाता रहा जिसके फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया व प्रौद्योगिकी 


में सुधार होने के साथ - साथ देश में अनेक नवीन वस्तुओं का उत्पादन किया 
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जाना संभव हो सका । उदाहरणार्थ - ओच्यागिक बायलर मशीन , मोटर 


साईकिल , स्कूटर , विविध प्रकार की मशीनरी औजार , ट्रैक्टर , रंगाई 
सामग्री, अमोनियम सलफेट , सोडियम सल्फाईड , पेन्सिलीन , कैल्शियम कार्वाइड, 
स्टेप्ट्रोमाइसिन , टेटरा साइक्लीन , अखबारी कागज , औद्योगिक विस्फोटक 
पदार्थ , पॉलीथिलीन , कृत्रिम रेशे , प्लास्टिक की फाउण्टेन पेन, रेशेदार 
कपड़े , आदि । अतः इससे यह संकेत मिलता है कि इस काल के दौरान 


देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर वृद्धि मान रही । 


द्वितीय पंचवषीय योजना काल के दौरान देश में ओद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को त्वरित करने के उद्देश्य से आधारभूत एवं पुँजीगतू उद्योगों 
के विकास के साथ - साथ सरकार के द्वारा अपनी तान्कालीनू आर्थिक नीति 
के तहतू लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास तथा उनमें औद्योगिकीकरण पर 
भी ध्यान दिया गया । सन्‌ 4956 की नवीन औद्योगिक नीति के प्रस्तावों 


के अनुसार भारतीय सरकार ने इनके विकासार्थ अनेक आर्थिक उपाय अपनाये 


जिनमें निम्नलिखित विशेषरूप से उल्लेखनीय थेः - 


(] लघु एवं कुटरी उद्योगों के विकास एवं उनमें आऔद्योगिकीकरण 
हेतु समन्वित कार्य-क्रम तैयार करने , उन्हें दिशा 


निर्देश देने और कार्य - क्रम को समय - समय पर क्रियान्वयित 
करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय खादी और ब्रामोद्योग 


(।) 


(॥) 


आर 


4 


मण्डल तथा राज्य स्तर पर लबु उद्योग सेवा संस्थान या 


ग्रामोद्योग बोड का गठन किया ग्रया । 


जनपद एवं ब्लाक स्तर पर उद्योग अधिकारियों की नियुक्ति 


की गयी | 


पानी , विद्यत , परिवहन , आदि के सुविधाओं को ध्यान 
में रखते देश के विभिन्‍न भागां में ॥000 कारबरानों सहित 


लगभग 60 औद्योगिक बस्तियाँ बनाई गयीं । 


औद्योगिक सहकारी समिति के गठन कार्य को तेज किया 


गया । 
साख , प्रशिक्षण , तकनीकी परामर्णश , अच्छे औजार , कच्चा 
माल और आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों को सहज उपलब्ध 


कराने. हेतु निरन्तर प्रयास जारी रहा । 


उल्लिखित आर्थिक उपायों के तहत इस योजना काल के 


दौरान लधु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त 


हुआ और उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला । लघु एवं 
कुटीर उद्योग में प्रयोग की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी 
में अनेक आमूल परिवर्तन हुये तथा हस्तचालित व पारम्परिक मशीनों एवं 
उपकरणों को स्वचालित व आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों से प्रनर्स्थापन के 
क्षेत्र में भी प्रगति हुई । अल्प एुँजी से लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित्‌ करने 
वाले उद्यमकर्ताओं के एक प्रबल वर्ग का तीव्र गति से विकास हुआ और उनके 
द्वारा उत्पादन की जाने वाली विविध प्रकार की कस्तुओं “मशीनरी ओजार , 
विद्यत पंखे , सिलाई की मशीनें , बाइसिकिल , विद्युत मोटरें , इमारती लोहे 
के सामान और दस्तकारी औजार , आदि के उत्पादन में 25 प्रतिशत से 50 
प्रतिशत तक की वृद्धि हुई ।" | अतः: इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना काल के दौरान भारतीय सरकार ने तात्काल्लीन आर्थिक नीति के तहत 
लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास ओर उनमें औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में सक्रिय 
प्रयास की जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों का आशातीतू विकास हुआ तथा 


औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील रही । 


उल्लिखित संक्षिप्त विविचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है 
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग के द्वारा देश की 


अमाक. पक. बजाए. थक. ०. धरा. धमक.. जाना... सकने. गरडक.. आए. कक. दा. गया... भय... किक... सैमाआ.. कक. गाय. छछ.. करके... धयक. गावक.. ा. धाा.. खाक. साध्प.. सम... दबंग... होल. अरे. सका... अबम.. खाक... पाक... कसी. जेझत.. बी. कक. होली... पयाक.. बथक.. आा+. आरा... इंधा.. एऐा.. झमस.... लगती. 


|. योजना आयोग , भारत सरकार की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट, 


तीसरी पंचवर्षीय योजना/962 , अध्याय,-2 पृष्ठ संख्या -46 | 
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औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी तथा 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाने. हेतु उल्लखेनीय कार्य - क्रम 
निर्धारित किये गये थे । योजना आयोग के द्वारा निर्धारित कार्य-क्रम एवं सन्‌ 
|956 की नवीन औद्योगिक नीति के प्रस्तावों के अनुसार सरकार ने तात्कालीन 
आर्थिक नीति के तहत ऑओद्योगिकीकरण के क्षेत्र में निरनतर प्रयास किये जिसके 
फलस्वरूप बृहत्‌ काय और लघु एवं कुटीर उद्योगों का अत्याधिक विकास हुआ! 
इस योजना से पूर्व देश में विद्यमान मशीनीकरण की समस्या का काफी हद 
तक समाधान हुआ , आधारभूत उद्योगों के आर्धूनकीकरण के द्लत्र में प्रगति 
हुई और औद्योगिक उत्पादन-क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में बुद्धि हुई । 
इस' प्रकार से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान रही । कैसे 
इस योजना काल के दौरान भी देश में औद्योगिकीकरण के मार्ग मे कच्चे माल, 
पूँजी , प्रौद्योगिकी ज्ञान , कर्मचारियों को प्रशिक्षण , विदेशी विनियम , कुशल 
प्रशासन का अभाव, आदि की अनेक समस्‍यायें विद्यमान रहीं जिनसे औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रियाएँ प्रभावित हुयी फिर भी इन समस्याओं के विद्यमान हाने के बावजुद 
भी यह कहना उचित होगा कि द्वितीय पंचवषीय योजना एक उद्योग प्रधान 
योजना थी जिसने स्वतन्त्र भारत में औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया और 
इसी अवधि के दौरानू व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण की' आधारशिलायें. 


प्रस्थापित को गयी । 


है 20475 


30: 4 तृतीय पंचवर्षीय योजना काल ( । अप्रैल सन्‌ ॥96। से 


3। मार्च सन्‌ ॥966 तक ) 


। अगस्त सन्‌ ॥960 को योजना आयोग ने देश के आर्थिक 
विकासार्थ संसद के समक्ष तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप को प्रस्तुत 
किया जिसका अनुमोदन होने के पश्चात्‌ प्रकाशित किया गया । तृतीय पंचवर्षीय 
योजना की अवधि । अप्रैल सन्‌ ॥96। से 3। मार्च सन्‌ 966 तक निर्धारित 
थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की तीव्र आर्थिक विकास के अतिरिक्त 
भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्म - निर्भर एवं आत्म - चालित बनाना था 
ताकि देश की अर्थव्यवस्था यथाशीघ्ष स्वयं-स्फूति की अवस्था को प्राप्त कर 
सके । अतः इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये इस योजना के अन्तर्गत 
निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये थे: - 


(।) राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर मे वृद्धि करना 
और पूँजी विनियोग को ऐसा स्वरूप प्रदान करनाकि आय में 
वृद्धि की यह दर आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में भी बनी 


रहे । 


(2) खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और उद्योगों 


तथा निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि उत्पादन 
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देश के अधारभुत उद्योगों जैसे- इस्पात उद्योग , रासयनिक 
उद्योग , ईंधन व अन्य संचालन शक्ति उद्योग , आदि का 
विस्तार करना तथा मशीनरी - निर्माण उद्योग की उत्पादन- 
क्षता को बढ़ाना ताकि आगामी दस वर्षों की अवधि में 


औद्योगिकीकरण की आवश्यकताओं को देश के आन्तरिक 
संसाधनों से पूर्ति की जा सके । 


देश के मानव संसाधनों का यथासंभव उपयोग करना और 


रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना । 


आय और सम्पत्ति की विषमताओं में कमी लाना तथा आर्थिक 


शक्ति का समान रूप से वितरण करना । 


उल्लिखित योजना आयोग के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अवलोकन 


से यह विदित होता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य देश की 


कृषि- अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था । अतः इस योजना के विकास कार्यक्रमों 


के अन्तर्गत कृषि को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदानकी गयी और वरीयता क्रम 


में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं' दिया गया 


था । देश के औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 


आगे बढ़ाने 


72305 


हेतु योजना आयोग के द्वारा सन्‌ ॥956 की नवीन औद्योगिक 


नीति के प्रस्तावों के तहत तात्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप निम्नलिखित 


प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी थीं: - 


() 


सर्वप्रथथ उन परियोजनाओं को पूर्ण करना जिन पर. द्वितीय 
पंचवषीय योजना काल के दौरान्‌ निर्माण कार्य प्रारम्भ किया 
जा चुका था किन्तु विदेशी विनियम के अभाव में वे पूर्ण 
नहीं हो सके थे । 

भारी इन्जीनियरिंग , मशीन - निर्माण 


ढुलाई - गढ़ाई 


मिश्र धातु यन्त्र ब विशेष इस्पात , लोहा एवं इस्पात और 


फेरों मिश्र धातु आदि उद्योगों की उत्पादन - क्षमता का 


विस्तार करना तथा रासायनिक उर्वरक एवं पेट्रोल - पदार्थ 


के उद्योगों की उत्पादन - स्तर में वृद्धि करना । 


प्रम्ख व आधारभूत औद्योगिक कच्चे माल व उत्पादक वस्तुओं 
जैसे- ऐल्यूगीनियम , खनिज तेल , लुग्दी , आधारभूत रासायनिक 
पदार्थ और पेट्रोल - रसायन आदि के उत्पादन में वृद्धि 


करना | 
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(4) उन उपभोक्तागत्‌. उद्योर्गा के उत्पादन - स्तर में वृद्धि 
करना जो समाज की अनिवार्य आश्यवकताओं की पूर्ति करते 
थे । उदाहरणार्थ- वस्त्र , औषधियाँ ,चीनी , वनस्पति तेल, 


कागज और भवन-निर्माण आदि । 


इस प्रकार से उल्लिखित प्राथमिकता क्रम के अवलोकन से 
स्पष्ट होता हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्‍्तर्गत्‌ योजना आयोग ने इस 
योजना से पूर्व की अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने , आधारभूत व ॒पुँजीगत्‌ 
उद्योगों की उत्पादन - क्षमतां को बढ़ाने और उभोकतागत्‌ उद्योगों की उत्पादन- 
स्तर में वृद्धि करने , आदि विषयों को प्राथमिकता क्रम में रखा ताकि भविष्य 
में देश की औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रियाएँ 
निर्बव रूप से चलती रहें । इस योजना के अन्‍्तर्गत्‌ अल्प वर्गों के हाथों 
में उद्योगों के' अनावश्यक केन्दीयकरण को रोकने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 
नवीन उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास पर अत्याधिक बल दिया गया 


ताकि आर्थिक शक्ति का समान रूप से वितरण हो सके । 


तृतीय पंचवर्षय योजना काल के दौरानू सरकार ने अपनी 


तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति के तहत देश में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में निरन्तर 
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सक्रिय प्रयास किये जिसके फलस्वरूप उन परियोजनाओं को पूर्ण होने का 
अवसर मिला जिनका विदेशी विनिमय के अभाव में निर्माण - कार्य पूर्ण नहीं 
हो सका था । इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत अनेक नवीन विशाल 
परियोजनायें प्रारम्भ की गयीं जिनमें उत्पादन कार्य भी होने लगा था| 
उदाहरणार्थ- भारी मशीन-निर्माण सन्यन्त्र-रॉची ( नवम्बर सन्‌ ॥963 ) , 
कोयला उत्खनन मशीन-निर्माण प्लाण्ट-दुगीपुर ( नवम्बर सनू ॥963 ) , 
हिन्दुस्तान मशीन औजार कारखाना - पिंजोर ( अक्टूबर सन्‌ ॥963 ) , हिन्दुस्तान 
मशीन औजार कारखाना - कलम सराय -- केरल ( अक्टूबर सन्‌ ।964 ) , 
विशेष इस्नात सन्यन्त्र- दुर्गापएर ( जनवरी सन्‌ ॥965 ) , ढलाई - गढाई कारखाना- 
रॉची ( सन्‌ ॥964 ), हिन्दुस्तान मशीन औजार कारखाना- हैदराबाद ( अक्टूबर 
सन्‌ 965 ) , भारी विद्युत प्लाण्ट - रामचन्द्रपुरम ( दिसम्बर सन्‌ ॥965 ) 


और भारी विद्युत प्लाण्ट - तिरूचिरापल्ली , तमिलनाडु ( मई सन्‌ ॥965 )। 


तृतीय पंचवषीय योजना काल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में 
लोहा एवं इस्पात, तेल- शोध, रासायनिक उर्वरक , आधारभुत रासायनिक पदार्थ, 
मशीनी औजार और भारी इलेक्ट्रीकल्स कारखानों की स्थापना एवं उनके विकास 
पर विशेष बल दिया गया । भिलाई , राउरकेला एवं दुर्गापर इस्पात कारखानों 
की उत्पादन - क्षमता में वृद्धि करने का कार्य प्रारम्भ किया गया । तेल- 


शोध उद्योग के विकासार्थ । 'सितम्बब सन्‌ ॥964 को इण्डियन रिफाइनरीज 
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कम्पनी क्‍ लिमिटेड एवं इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड नामक दोनों इकाइयों 
का एकीकरण करके भारतीय तेल निगम की स्थापना की गयी ताकि इन दोनों 
कम्पनियों के विपणन कार्यों में समन्वय स्थापित्‌ किया जा सके । सार्वजनिक 
क्षेत्र में रूमानिया सरकार के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से स्थापित तेल- 
शोध कारखाना-( गोहाटी , बिहार ) ने सन्‌ ॥962 से अपना उत्पादन कार्य 
प्रारम्भ किया | रूसी सरकार के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से स्थापित्‌ तेल- 
शोध कारखाना- (बरोनी, 'बिहार ) ने सन्‌ ॥964 से अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया[ तेल 
एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा स्थापित तेल - शोध कारखाना ( कोयली 
गुजरात ) ने सन्‌ ।॥965 से अपना उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया । इन तीर्नी 
तेल-शोध कारखानों के द्वारा मुख्यरूप से खनिज तेल को साफ करके गैसोलीन, 
मिट॒टी का तेल और ईंधन तेल व डीजल बनाये जाने लगे । सन्‌ ॥965 में 
हिन्दुस्तान मशीन औजार के उत्पादन को विकसित एवं अद्यतम बनाने 
हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 'सेन्ट्रल मशीन औजार इन्स्टीट्यूट - बंगलौर ' की 
स्थापना की गयी जिसमें हिन्दुस्तान मशीन ओजार के विभिन्‍न प्रकार के 
उत्पादनों ( औजारों ) का अभिकल्पन , ज़्मापीकरण, प्रशिक्षण ओर प्रारूपों 
के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को प्रारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप हिन्दुस्तान 
मशीन औजार की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ और आधुनिक ढंग के विविध 
प्रकार के मशीन औजारों का उत्पादन होने लगा । ईण्डियन ड्रग्स एवं फार्मासिटीकल्स 
लिमिटेड की - (]) एण्टीबायोटिक्स सन्यन्त्र - ऋषीकेष , (|) सिन्थेंटिक 


ड्रग्स सन्यन्त्र - हैदराबाद और ([!|) शल्य चिकित्सा यन्त्र निर्माण कारखाना- 
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मद्रास नामक तीन नवीन इकाईयों स्थापित की गयीं जिनमें विविध प्रकार की 
रासायनिक औषधियों एवं चिकित्सा से सम्बन्धित यन्त्रों का उत्पादन होने लगा। 
इनके अतिरिक्त इस काल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित अनेक 
कारखानों का आशातीत विकास हुआ एवं उनमें औद्योगिकीकरण क्‍ की प्रक्रिया 
निरन्तर गतिशील रही । उदाहरणार्थ - मिश्रित इस्पात कारखाना- दर्गापर , 
_ भारी मशीन निर्माण कारखाना - राँची , भारी विद्युत संन्यन्त्र - भोपाल, मोटर 
निर्माण कारखाना - हरिद्वार, हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टः लिमिटेड , हिन्दुस्तान 


केबिल कारखाना , भारतीय टेलीफोन उद्योग, आदि । 


तृतीय पंचवषीय योजना काल के दौरानू औद्योगिक मशीन- 
निर्माण उद्योग का विकास हुआ जिसके अन्तर्गत विभिन्‍न उद्योगों हेतु 


मशीन निर्माण के अनेक नीवन कारखाने स्थापित किये गये । उदाहरणार्थ -- 


कागज एवं लुग्दी उद्योग मशीन निर्माणा हेतु कारखानें: - 


पेपर मिल प्लाण्ट एण्ड मशीनरी मेन्युप्रैक्चर्स बम्बई , रोहतास 
इण्डस्ट्रीज लिमिटेड - डालमिया नगर , पेपर एण्ड पल्स कनवर्जनस लिमिटेड- 
पूना , ईस्टर्न पेपर मिल लिमिटेड-कलकत्ता , गारलिग एण्ड कम्पनी लिमिटेड- 
बम्बई , पोर्ट इन्जीनियरिंग वर्बल लिमिटेड - कलकत्ता , डाइनाक्राफ्ट मशीन 


कम्पनी -बम्बई और टाटा इन्जनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी- जमशेदपुर। 
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सीमेण्ट उद्योग मशीन निर्माणा हेतु कारखाने: - 


ए0सी0सी0 विकर्स-बैंकाक दुर्गापएर , डालमिया सीमेण्ट लिमिटेड- 
डालमिया नगर ( बिहार ) , उड़ीसा सीमेण्ट - रानींगंग ( उड़ीसा ) और 


रोहतास इण्डस्ट्रीज- डालमिया नगर ( मद्रास ) । 


जूट उद्योग मशीन निर्माण हेतु कारखाने: - 


बड एण्ड कम्पनी ( प्रा0 ) लिमिटेड , टेक्सटाइल मशीनरी 
कारापोरेशन लिमिटेड , ओरियण्टल मशीनरी एण्ड सिविल कान्स्ट्रक्शन लिमिटेड, 
न्यू सेण्ट्रल जूट मिल्स कंम्पनी लिमिटेड , टैक्सवेल ( प्रा0 ) लिमिटेड, इन्डोक्विप 
इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड , ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी ( इण्डिया ) लिमिटेड- 
( सार्वजनिक क्षेत्र ) , मशीनरी मैन्यूफैकचरर्स कारपोरेशन लिमिटेड , लगन 
जूट मशीनरी क्रम्पनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र और स्वदेशी जूट मशीनरी कारपोरेशन 
लिमिटेड । 


क्रेन मशीन निर्माण हेतु कारखाने: - 


स्वचालित क्रेन निर्माण हेतु के0टी0 स्टील वर्वस लिमिटेड- 


बम्बई और ट्रैक्टर इण्डियन लिमिटेड -- कलकत्ता । 


कक 


कृषि मशीन एवं यन्त्र निर्माण: “हेतु कारखाने: - 
(अ) डीजल इन्जन निर्माण: “हेतु: - 


गुड अर्थ मैन्यूफक्चरिंग कारपोरेशन - फरीदाबाद , ट्रैक्टर्स 
एण्ड बुलडोजर्स ( प्रा0 ) लिमिटेड - बड़ोँदा , महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा लि0- 
बम्बई , टी0 मानिक लाल मन्यूफक्वरिंग कम्पनी - वम्बई , यनमर ईण्डया 
लिमिटेड - अद्रास , नागरदास विचारदास एण्ड ब्रादर्स - अहमदाबाद , द्वेज 


इण्डिया लिमिटेड - बम्बई और किलेस्कर कोमिन्स ( प्रा0 ) लिमिटेड- पुत्र । 


(ब) ट्रेक्टर निर्माण “हेतुः - 


ईचर ट्रेक्टर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ( प्रा0 ) लिमिटेड, 
ट्रेक्टर्स एण्ड फार्म इक्पिमेण्ट ( प्रा0 ) लिमिटेड - मद्रास , ट्रेक्टर एण्ड बुलडोजर्स 
( प्रा0 ) लिमिटेड बम्बई , गाजियाबाद इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड- 


दिल्ली ओर महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा लिमिटेड ,बम्बई | 


उत्खनन उद्योग मशीन निर्माण “हेतु कारखाने: - 


कोयला उत्खनन मशीन प्लाण्ट- दुर्गपुर ( सार्वजनिक क्षेत्र )। 
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उल्लिखित संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि तृतीय पंचवषीय 
योजना काल के दौरान देश में सार्वजनिक एवं निजि क्षेत्र के प्रयास से औद्योगिक 
मशीनरी - निर्माण उद्योग का आशातीतू विकास हुआ और विविध प्रकार की 
औद्योगिक मशीनों एवं उपकरणों का व्यापक पैमाने पर निर्माण होने लगा 
जिनकी मशीनीकरण के क्षेत्र में अहम भूमिका पायी गयी । इस योजना के 
अन्तर्गत्‌ औद्योगिक मशीनरी निर्माण उद्योग के सन्दर्भ भें एक विशेष बात यह 


पायी गयी कि , स्वतन्त्र भारत में सर्वप्रथम उत्खनन , उद्योग मशीन-निर्माण 


हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में रूसी सरकार के आर्थिक सहयोग से 'कोयला उत्खनन 
मशीन प्लाण्ट -दुर्गपर ' की स्थापना की गयी जिसमें उत्खनन कार्य हेतु 
आवश्यक विविध प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों का निर्माण होने लगा । 
उदाहरणार्थ- कोलकटर , लोडर्स , कनवेयर्स , होलगेज , विद्यत बाइन्डर्स, 
बूस्टर पंखे , पम्प , केजकजीप और आयल ड्रिलिंगरिग । अतः इन मशीनों 
एवं उपकरणों -के निर्माण के फलस्वरूप कोयला उत्खनन उद्योग में मशीनीकरण 


को बढ़ावा मिला , उत्खनन प्रक्रिया में अनेक नव प्रवर्तन हुये और कोयला 


उद्योग की उत्पादन-क्षमता एवं उत्पादन-स्तर में वृद्धि हुई । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान देश के औद्योगिक 
विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की (प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य 


से भारतीय सरकार ने तात्कालीनू परिवर्तित -आर्थिक परिस्थतियों को. ध्यान 


-24। - 


में रखते हुये अनेक आर्थिक नीति विषयक प्रशासनिक निर्णय लिये जिनमें 


से निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय थे :- 


(।) 


विशेष रूप से निजि क्षेत्र के उद्योगों के विकास एवं उनमें 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने. हेतु औद्योगिक 
वित्तीय संस्थाओं का विस्तार किया गया जिसके तहत्‌ ([)- जुलाई 
सनू ।॥964 में भारतीय औद्योगिक विकास बेंक और फरवरी 
सनू ।॥964 में भारतीय इकाई न्यास ( युनिट ट्रस्ट आफ 
इण्डिया ) की स्थापना की गयी , ([])- राज्यों में ओद्योगिक 
विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित 
करने हेतु उ0प्र0 , बिहार , केरल , महाराष्ट्र , गुजरात, 
आन्ध्र प्रदेश , उड़ीसा , मद्रास ,आदि राज्यों में 'राज्य औद्योगिक 


वित्त निगम ' स्थापित किये गये । 


औद्योगिक [ विकास एवं नियमन ) अधिनियम सन्‌ ॥95। 
के अन्तर्गत ।964 मैं अनुज्ञापपन ( लाइसेंस ) मुक्ति सीमा 
।0 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दी गयी; 
अनुज्ञापप. नीति को सरल बनाया गया; और सीमेण्ट, कागज, 


आदि उपभोकतागतु उद्योगों को अनज्ञापन मृक्तकर दिया गया। 


-242- 


(3) सन्‌ ॥963 में अनेक वस्तुओं को मुल्य एवं वितरण नियन्त्रण 


मुक्त कर दिया गया । 


(4) औद्योगिक द्ुष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अनेक सरकारी परियोजनायें 
स्थापित की गयीं । उदाहरणार्थ - भारी विद्यत प्लाण्ट- हरिद्वार 


व रामचन्द्रपरम और सन्यन्त्र कारखाना - कोटा | 


उल्लिखित नीति परिवर्त के फलस्वरूप देश के ओद्यागिक 
विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और भ्रौद्योगिक 
उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में वृद्धि हुई जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित 


तालिका संख्या- ।4 प्रस्तुत है :- 
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तालिका संख्या- ॥4 
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता एवं उत्पादन 


( सन्‌ ॥960-6। से सन्‌ ॥965-66 तक ) 


माने. रंग्थाड. सम... समा. सता. समा... सा... सा... साकक.. हजक.. धराम्फ. धाम्फ.. परम. दाम. सा. भय. एक. साधक. ए॥. सकक.. मम. सारथ+.. इक... क.. के. पदक. पका. ल्‍ एक. कक... काम... कक... कम. धाक साय. सबक. इक. धरहकह. शक... ओोडीक.. समा. आधा... समा. दमा. सम... इन. सकक.. कम... साक.. सरझ.. पाधाक.वाक.. साह$9. म॥.. प्रकट. गा... पगाक. सा. कक... चाके... था 


जूट मशीनें 


0। . 70 


उद्योग इकाई उत्पादन - क्षमता वास्तविक उत्पादन 
960-6। ॥965-66 ।960-5। ।965-66 

! 2 3 4 5 6 
!. इस्पात पिण्ड.. लाख टन 60.00 70.00 35.00 62.00 
2. तैयार इस्पात 45. 00 52. 00 22. 00 46 . 00 
3. ऐल्युमीनियम हजार टन ।8.20 88 .00 !8.50 65.00 
4. व्यापारिक गाड़ियाँ हजार संख्या. 28.00 60.00 28.40 34 . 00 

5. बॉल व बेलन 
नेयरिंग लाख संख्या |7. 00 27 . 00 23. 00 90.00 
6... ट्रान्सफार्मर लाख कि0 995 0) 30. 00 [2.00 33. 00 
7. मशीनी औजार करोड़ रूपये. 07.00 30. 00 5.50 23.00 
8. कोयला व अन्य 

उत्खनन मशीनें. हजार टन 45.00 - 07.00 
.9. सूती वस्त्र मशीनें करोड़ रूपये. ।0.00 40 . 00 [0.40 28 . 00 
.0. 2.50 05.0 03.50 


सम... कम. मम. मामा. सार. सका. गाना. रा... कक... नया. 500... कक... कक... 53... अमन)... कान... साम्क.. साज0.. ा..धयाके.. गाए. उन. सासक.. सके. सी. पर. ०.33. मन. सी. गान 3... का». .3. 3 गगन 33. सा. मा... का... 3. का. सा. पक... मना... कक... डे... क्‍ पा... डा... कक... डाक... सा. धबक. पक. डरा. ्रक.७ 


४. वात... सन. हारा... जा. गान... आम... पा... समान... 3 ना. काम... जया... मात. धाक.. 3... 0250... जया... एके. साय. जा... डे. का... गम. सार.. बजे. धवक.. सा. राम. मन. गान. आमाफ. डाक... के... सके. सथाक..साक.. करके. कक... 22.63. पाक... सम. डा. डाक... स्‍क. हक. मनन... जाके... डल#. चालक. सा. सका. कक. पे... किम. 


20. 


2]. 


22 . 


2, न 


कागज मशीनें 
चीनी मशीनें 
सीमेण्ट मशीनें 
रेल - डिब्बे 
ट्रेक्टर 
पम्प-सेट 
डीजल इन्जन 
उर्वरक: 
नाइट्रोजन 
फास्पेट 
कास्टिक सोडा 
सोडा ऐश 
सल्फ्यूरिक 
एसिड 
ओषधियों 
कागज व 


पट॒ठा 


करोड़ रूपये 


हजार टन 


।0.50 
0। . 0 


20-00 


।28 . 00 


27५. (१) 


248 . 00 
()0 0) . ()() 
।24 . 0७ 


208 . 00 


4/0. (0) 


उ्नान्य 


40. 00 


()/ . 00 


।6. 00 


20 . 00 


49. 00 


।5. 00 


200. 00 


500. 00 


566. 50 


2320 . 00 


277.00 


203. 00 


।।४4 (9) 


।50 . 00 


6580 . 00 


3.30 


0.60 


[| 50 


। 05. 00 


200) . ()() 


[|0.00 
()55. (0) 
।00. 00 


!45. 00 


(3.१ - (3) 


अप्राण्य 


350 . 00 


35.50 


(05.60 


200. 00 


500) . (00) 


233. 00 


[।4 . 00 


2।7.00 


33].. 00 


(0) 4 ६) 


।50 . (0 


550 . 00 
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ब्व् कैमाक सात. साकक.. सम्मवे.. बा. शक 
सम. आआ.. पका पाक जा पा उजमठ. सम. हराम... सा. एम. गा... सम... एकाक.. धो. सा. फाओ।. जा. डी. ल्‍नहक.. ड2७.. सह. हवा मफ. साथ. पाक. साए. साफ. आधा+.. साड़े।. पाक... साधक. कब. सका. साथ. गले. ाक.. पक. सबक. के... आपके. ग0.. डाक. था. दमाक.. 0४... धा+. कक. थक. एक. गथाक.. रमाके.. बमम।.. पलक 


। 2 3 4 5 6 
24. अखबारी 

कागज 30.00 30.00 25.00 030. 00 
25. सीमेण्ट लाख टन 90.00 ।20. 00 85.00 | 08 . 00 
26. सूती वस्त्र करोड़ मीटर ।9.90 20.90 46 . 50 44 . 30 
27. जूट वस्तुये हजार टन ।200 ।200 । 022 । 354 . 00 
28. चीनी लाख टन 22.50 38.00 30.00 35.50 
29. पेट्रोल पदार्थ लाख टन 6। .00 ।05. 00 58 . 00 88. 60 


मा. धिाता. धरा. साथ... भा... पा. जब. दागा9े.. समा. समा... छाए. भार... सादा... पकीन.. समय. सारा... शव. सामा.. स09... सो... सा... सी... रा. मा... राम... साराक. न... कमा... ७9. सा. गरकिक.. धर... एमए. शााः. साया. ककया. जाया. आ+.. कथा. सक..ध॥.. साथ... पाक. डक... धएग%. हा. सका. ला७. रा. कम. सका. रथ. सह. हम... कक. गायक. हमाक... ही 


स्रोत: - डॉ0 शिवध्यान सिंह चौहान, औद्योगिक भारत, ।985, प्रष्ठ संखया- 38-39 | 
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उल्लिखित तालिका संख्या-4 के अवलोकन से यह विदित 

होता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान सरकार ने अपनी तात्कालीन्‌ 
आर्थिक नीति के तहत्‌ देश के औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण 
हेतु निरन्तर प्रयास किये जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन- क्षमता 
एवं उत्पादन - स्तर में आशातीतू वृद्धि हुई । प्रस्तुत तालिका से यह 
स्पष्ट है कि इस योजना काल के दौरान देश की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों 
के अतिरिक्त निजि क्षेत्र में स्थापित ऐल्यूमीनियम , मशीनी औजार , बॉल व 
बेलन बेयरिंग , चीनी , जूट , सीमेण्ट, ट्रेक्टर , पम्प , डीजल इन्जन , कागज 
व पटठा , विद्यत ट्रान्सफामर और औद्योगिक मशीनरी-निर्माण, आदि उद्योगों 
की उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसमें 
तीव्र मशीनीकरण एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी में हुये निरन्तर विकास की 


अहम भूमिका रही । 


उल्लिखित संक्षिप्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता 
हैं कि तृतीय पचवर्षीय योजना काल के दौरानू सरकार ने अपनी तात्कालीनु 
आर्थिक नीति के तहत योजना आयोग के द्वारा देश में ओऔद्योगिकीकरण 


हेतु निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार निरन्तर प्रयास किये जिसके फलस्वरूप 
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देश की अर्थव्यवस्था के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 
आशातीत्‌ प्रोत्साहन मिला । इस योजना काल के दौरान द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की अधिकांश अपूर्ण परियोजनाएँ पूर्ण की गयीं और सार्वजनिक क्षेत्र 
में अनेक नवीन विशल परियोजनाएं प्रारम्भ की गयीं । मशीनरी - निर्माण 
उद्योग का तीव्र गति से विस्तार एवं विकास हुआ , अनेक नवीन प्रकार की 
मशीनों एवं उपकरणों का निर्माण होने लगा जिसके फलस्वरूप देश में मशीनीकरण 
तथा पुरानी मशीनों को नवीन मशीनों से पुनस्थपिन अर्थात्‌ आधुनिकीकरण के 
क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई । इस काल के दौरान औद्योगिक अनुसन्धान 
एवं विकास कार्य और प्रौद्योगिकी विकास आदि की ओर भी विशेष ध्यान 
दिया गया जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन- प्रक्रियः एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी 
में काफी अधिक सुधार हुआ । इस प्रकार से इस काल के दौरान देश में 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर प्रगतिशील रही . किन्तु तृतीय पंचवषीय 
योजना के अन्तर्गत्‌ देश में औद्योगिकीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों के तहत 
इस क्षेत्र में विचार करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इस योजनाकाल 
के दौरान देश की औद्योगिक प्रगति असन्तोषजनक थी एवं आंध्योगिकीकरण 


पर्याप्त नहीं थी ऐसी स्थिति के लिये निम्नलिखित घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी 


(।) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने कृषि - अर्थव्यवस्था 
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के विकास को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता दी और विकास 


कल 


कोई विशेष 


१॥ 
>प 


के वरीयता क्रम में औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया । 


सन्‌ ॥962 और सन्‌ ॥965 में देश पर हुये विदेशी आ क्रमणों 
के कारण इस योजना के कार्यक्रमों भें सरकार को यथोचित 
संशोधन करना पड़ा ताकि प्रतिरक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता 
प्रदान की जा सके । अतः इस संशोधित योजना के अन्‍्तर्गत्‌ 
दश में ओशग्योगिकीकरण के स्थान पर प्रतिरक्षा कार्यक्रमों 
को प्राथमिकता दी गयी जिसके फलस्वरूप ओद्योगिकीकरण 


की प्रक्रियायें शिथिल पड़ गयीं । 


इस याजना काल के दौरान देश को विदेशी मुद्रा में प्राप्त 
होने वाले ऋण समय पर उपलब्ध नहीं हो सके और इस 
योजना के अन्त तक विदेशी आर्थिक सहायत प्रायः बन्द 
हो गयी जिसके फलस्वरूप देश के समक्ष विदेशी विनियम 
की समस्या उत्पन्न हो गयी जिसका ओद्योगिकीकरण पर 


प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 
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उल्लिखित प्रमुख घटकों के अतिरिक्त अनेक अन्य घटक 
भी थे जिनके कारण इस योजनाकाल के दोरानू देश में ओऔद्योगिकीकरण के 
मार्ग में बाधायें आयी और पर्याप्त औद्योगिकीकरण नहीं हो सका । उदाहरणार्थ - 


सूखे के कारण औद्योगिक कृषि पदार्थों का अभाव , प्रोद्योगिकी ज्ञान का 


। 


अभाव , घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण उत्पन्न मुद्रा स्फीति व मूल्य वृद्धि 


की समस्‍यायें , अकुशल- प्रशासन, आदि । 


समा. स्‍ममाक'.. सा. साले... धामा+.. एक. थमाक.. आधा. सा. कोड. 


“250- 


3.5- त्रि वर्षिक योजना काल ( । अप्रैल सन्‌ ॥966 से 3। मार्च 


सन्‌ ॥969 तक ) 


3। मार्च सन्‌ ।966 को तृतीय पंचवर्षीय योजना के पर्ण होने के 
पश्चातू । अप्रैल सन्‌ ॥966 से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होनी थी 
जिसकी अगस्त सन्‌ ।965 में एक रूपरेखा प्रकाशित हो चुकी थी किन्तु सूखे 
की स्थिति , विदेशी आर्थिक सहायता की अनिश्चितता , आर्थिक मनन्‍्दी और 
तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता आदि निराशाप्र्ण आर्थिक वातावरण में 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप को तैयार नहीं किया जा सका। 
ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना का अन्तिम प्रारूप तैयार नहीं हो जाता तब तक देश की 
अर्थव्यवस्था के विकास कार्यक्रमों को वार्षिक योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयित 
किया जायेगा | इस प्रकार से । अप्रैल सन्‌ ॥966 से 3। मार्च सन्‌ ॥969 
तक त्रि वार्षिक योजनायें निर्धारित की गयीं जिसका मुख्य उद्देश्य देश के 


आर्थिक विकास के कार्यक्रमों म॑निरन्तरता बनाय रखना था ताकि विकास कायक्रम 


में अनियमितता न आने पाये । इस वार्षिक योजनाओं के अन्‍्तर्गतू देश में 
तात्कालीनू खाद्यान्नों की समस्‍या को ध्यान में रखते हुये कृषि एवं कृषि- 


उत्पादन को बढ़ाने में सद्दायक योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया और 
औद्योगिकीकरण को विकार के वरीयता क्रम मेँ कोई विशेष मे हत्वपूर्ण स्थान 


नहीं मिल सका । फिर भी सरकार ने अपनी तात्कालीन आर्थिक नीति के 


है 2 आन 


तहतू देश की शिथिल औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकासार्थ यथासंभव निरन्तर 


प्रयास कियि और ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को निरन्तर गतिशील बनाये 


रखने 


हेतु अनेक आर्थिक नीतिक उपाय अपनाये जिनमें से निम्नलिखित 


विशेष रूप से उल्लेखनीय थे :- 


(।) 


औद्योगिक ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम सनू ॥95। 
के अन्तर्गत सन्‌ ॥967 में उदारपूर्ण अनुज्ञापनः नीति अपनायी 
गयी जिसके तहत अनेक उद्योगों (लोहा एवं इस्पात , कास्टिंग 
तथा फोर्जिंग , इस्पात पिण्ड तथा बिलेट , विद्युत मोटर 
( 50 अश्वशक्ति तक ) , बाइसिकिल तथा उसके उपकरण, 
शक्ति चालित पम्प , स्रीमेण्ट , कागज , वनस्पति , काँच, 
कृषि- ट्रेक्टर और कृषि-टिलर्स आदि ) ! को अनुज्ञापन. से 


मुक्त रखा गया ताकि ऐसे उद्योग अपने उत्पादनों का विविधीकरण 


करके अनेक नवीन प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर म्के। 


जुन सनू ।966 में भारतीय रूपय का अवमृल्यन होने के 


पश्चात्‌ आयात नीति को उदार बनाया गया ताकि आवश्यक 


सा 3». मम 3» लीक. सका. सा. कम. सा... की. आम... कप. का. गमनकी.. सा). आम. डा». आम. धमात.. धाम. परमके.. चाय... एम. खा. कुक... रा. 02७. 'म-.. डाक. सका... एबओे. आम... कमा... आइथा. एन... डाक... चुका. चकक.. कक. सर. आम. इनका. डाक. सम... झ्कक 


प्रो0 सुरेश चन्द्र कुच्छल , भारतकी थ्ौद्योगिक अर्थ-व्यवस्था, 


।979, प्रष्ठ संख्या- 88 । 


है 2 


औद्योगिक कच्चे माल , मशीन एवं उपकरण और कल पूर्जो' 


:3 


आयात किया जा सके । 


जुलाई सन्‌ ॥967 में विभिन्‍न प्रकार के कोयले को मुल्य 


एवं वितरण नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया । 


2 मई सन्‌ ॥966 को सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के विनियन्त्रित 
भाग को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया 
गया ओर नियन्त्रित वर्ग में आने वाले कस्त्रों के मुल्य मेँ 


2 प्रतिशत की व्रद्धि की गयी । 


6 मई सन्‌ ॥968 को सरकार ने सभी प्रकार के कागज 


को मूल्य नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया । 


सरकार ने निजि क्षेत्र में स्थापित्‌ आधारभूत एवं पूँजीगत उद्योगों 


के उत्पादन-स्तर को पोत्साहित करने ह्रेतू अग्रिम माँग 


] 
नबी 


अनुदेश दिये । 


उल्लिखित नीतिक उपायों केतहत्‌ त्रि वर्षीय योजना काल के 


दौरानू सरकार ने देश के समस्त आधारभूत एवं उपभोक्तागत्‌ उद्योगों की विद्यमान 
उत्पादन- क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने तथा नवीन उत्पादन-क्षमताओं का 
सृजन करने के निरन्तर प्रयास किये जिसके फलस्वरूप इस अवधि में औद्योगिक 
उत्पादन- क्षमता एवं उत्पादन-स्तर दोनों में बहुत अधिक प्रगति हुई । इस 


सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका संख्या-।5 प्रस्तुत है: - 
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तालेका संख्या- ॥5 
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन - क्षमता एवं वास्तविक - उत्पादन 


( सन्‌ 965-66 से सन्‌ ॥968-69 तक ) 


उद्योग इकाई उत्पादन - क्षमता वास्तविक - उत्पादन 


।955-66  4968-69 ।9655-66 ।968- 69 


िरमकााक,... सामान. जनमनाथक. धाभानक.. सोम, का 2 
अदकक के: सकबक ध््ा अयूइलन, िषाराअक.. कन्‍्मनकम, सनम. लन्‍थण उततन्‍बबा. अाकक. ििक काम... ममयब अाम्माकानए. सायामक... तयुममाडी जा 


। 2 3 4 5 6 
।... इस्पात पिड लाख टन 70.00 90.00 62.00 65.00 
2. तैयार इस्पात "७"... ./ 52.00 69.00 46.00 47.00 
3. ऐल्यूमीनियम हजार टन 88.00 ।।7.00... 65.00 47.00 
4... बाल व बेलन 

क्‍ बेयरिंग लाख संख्या 27.00 ।27 . 00 90.00 ।27. 00 

5... विद्युत ट्रान्सफार्मर लाख कि. 30.00. 52.00 33.00 48. 00 

6... कोयला व अन्य 

उत्खनन मशीन हजार टन 45.00 50.00 07.00 08. 00 
7. सूती वस्त्र 

मशीनें करोड़ रूपये 40.00 40. 00 28.00 ।3.80 
8. चीनी मशीनें व... ।6. 00 2। . 00 08. 00 ।। . 80 


9. सीमेण्ट मशीनें पा 20. 00 23.00 03.50 08.20 


20. 
| 2. 


22. 


पम्प-सेट 
नाईट्रोजन 
उर्वरक 

फास्फेट उर्वरक 
कास्टिक सोडा 
सोडा ऐश 
एल्फ्यूरिक 
एग्िड 

औषधियाँ 


कागज व 


 पट॒ठा 


सीमेण्ट 
सूती वस्त्र 


जूट वस्तुये 


* 2995 


हजार संख्या 49.00 


हजार संख्या ।5.00 


! १! 


हजार टन 


हजार टन 


करोड़ रूपये 


हजार टन 


लाख टन 


करोड मीटर 


हजार टन 


200. 00 


586. 50. 


230. 00 


27/7.00 


363. 00 


।]8। . 00 


।50. 00 


060 . 00 


।20.00 


20.90 


।200. 00 


अप्राण्य 


20.00 


350. 00 


।024 - 00 


42। . 00 


400. 00 


430. 00 


।900. 00 


अप्राप्य 


/30. ७७ 


।54. 00 


20-80 


।500. 0७0 


रोक: कक: द्रकाण वाया जड़. आाक कम कक साक , भा भा डाक जाए  साक! या मा दान साफ सम अंक मी :याक. सं, योक आके पाक: फाह दो काका खाक सका नाक खाक बंध किक आए - कं मम - आ कक बढ कक काम. वाह काम बके बा आन, ऑक आकं सके - सम 


233. 00 


|| . 00 


2]7.00 


2।7.00 


०64 .00 


।50. 00 


5950-00 


। 08 . 00 


44 . 30) 


। 354 . 00 


अप्राप्य 


[5.40 


356. 0७0 


54| . 00 


240.00 


304 . 00 


405. 00 


| 038 . 00 


अप्राण्य 


048. 00 


।22 . ७) 


40. 00 


। (059 . 00) 
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सात. साफ. इक. पाक... सास)... डाक. डाक. ला... मे. सम. 0. ल्‍ग 6. सम. फस्‍ाक.. राव. नाक... थक. थम. सक ७ जम. पाता. पाक. आम. फ्ाा.. आाा. सएक.. एम. डक. कम. कया. आवक. बात. एके. सो. सब. सवार. सके. पके... लक... पाक... 3... कक. डक... ल्‍ मा... व. क्‍काक. वर 


| 2 3 4 5 6 
23. चीनी लाख टन 038.00 033.30 035. 50 035. 60. 
24. पेट्रोलियम 

पदार्थ लाख टन 05.00 62.00 88.60 ।54 . 00 
स्रोत्र - | 


डॉ0 एस0 डी0 सिंह चौहान॑ , औद्योगिक भारत, ॥9835, प्रष्ठ संख्या- 38- 39 | 
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उल्लिखित तालिका संख्या- ।5 के अवलोकन से यह विदित्‌ 
होता है कि सन्‌ ।965-66 से सन्‌ ।968-69 तक देश की ओद्योगिक 
उत्पादन - क्षमता एवं उसके उत्पादन - स्तर दोनों में आशातीत वृद्धि हुई। 
इस काल के दौरान कृषि-कार्य में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं ट्रेक्टर , पम्प- 
सेट और उर्वरक ( नाईट्रोजन व फास्फेट ) से सम्बन्धित उद्योगों 
की उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इसके 
अतिरिक्त लोहा एवं इस्पात , ऐल्यूमीनियम , बाल व बेलन वेयरिंग , विद्यत 
ट्रास्सफामर , औद्योगिक मशीनरी निर्माण , औषधि , कागज व पटठा , सोडा 
ऐश ,कास्टिक सोडा , सल्फ्युयरिक एसिड , पेट्रोलियम - पदार्थ , आदि उद्योगों 
की उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में भी सनन्‍्तोषजनक वृद्धि हुई। 
इस प्रकार से उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में वंद्धि से यह से 
संकेत मिलता हैं कि इस योजना अवकाश काल के दौरान्‌ भी देश में मशीनीकरण, 
नवीन औद्योगिक इकाइयों का प्रतिस्थापन , श्रम - कार्म क्षमता में अभिवृद्धि 
और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास आदि की प्रकियायें विद्यमान्‌ रहीं क्यों कि इनके अभाव 
की स्थिति में औद्योगिक उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन स्तर में वृद्धि होना 
असम्भव होता । अतः इससे यह स्पष्ट है कि इस काल के दौरान देश में 


औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 'क्रियाएशशील रही किन्तु ऐसी प्रक्रिया से देश में. 
अपेक्षा के अनुकूल पर्याप्त औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । 
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3.6 चतुर्थ पंचवर्षय योजना काल, ( _। अप्रैल सन्‌ ॥969 से 


3। मार्च सन्‌ 974 तक ) 


योजना आयोग के तात्कालीनू उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता 
के निर्देशन में तैयार की गयी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना । अप्रेल सन्‌ ॥966 
से प्रारम्भ होनी थी किन्तु देश के निराशापूर्ण आर्थिक वातावरण में इस पंचवर्षीय 
योजना को समय से कार्यास्वयित नहीं किया जा सका और 3। मार्च सन्‌ 969 
तक इसको स्थगित कर दिया गया । इसी बीच सितम्बर सन्‌ ।967 में योजना 
आयोग का पुनर्गठन किया गया और प्रो0 डी0 आर0 गाडगिल योजना आयोग 
के नये उपाध्यक्ष मनोनित किये गये जिनके निर्देशन में । अप्रैल सन्‌ ॥969 
से 3। मार्च ।974 तक की अवधि हेतु प्रनः चतुर्थ पंचवषीय योजना तैयार 
की गयी । अप्रैल सन्‌ ॥969 में योजना आयोग के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना 
को राष्ट्रीय विकास परिषद ( एन0 डी0 सी0 ) के समक्ष प्रस्तुत किया गया 
जिसे मई सन्‌ ।970 में सरकार ने स्वीकृति प्रदान की । इस पंचवर्षीय योजना 
का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास एवं आत्म-निर्भरता को 
अधिकाधिक प्राप्त करना था । इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये योजना 


आयोग ने इस योजना के अन्‍्तर्गत्‌ निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये थै> 


(।) राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर ते वृद्धि _ करना 
ताकि जीवन-स्तर' में पर्याप्त वृद्धि की जा सके । 


मे टी 


(2 स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास हेतु खाद्याल्तों का बफर 
स्‍्टाक बनाना ताकि खाद्याननों में मुल्य वृद्धि को रोका जा 
सके एवं सामान्य मृल्य - स्तर को स्थिर रखा जा सके । 

(3) समस्त श्रमिकों हेतु रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि 
करना । 

(4) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु विदेशी आर्थिक सहायता 
पर निर्भरता में कमी लाना । 

(5) औद्योगिक विषमता में कमी लाना और औद्योगिक उत्पादन- 
क्षमता एवं उत्पादन- स्तर में वृद्धि करना । 

(6) आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को नियन्त्रित करना ताकि 


समाज को आर्थिक न्याय मिल सके । 


इस प्रकार से 'यह स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत 
देश में गरीबी को दूर करने ! खाद्यान्नों के मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु 


. बफर सस्‍्टाक बनाने , आन्तरिक संसाधनों के आधार पर देश को. आत्म-निर्भरा 
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बनाने,रोजगार॒ के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करने , आदि पर विशेष बल दिया 
गया । इनके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय औद्योगिक असमानताओं 
में कमी लाने और उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में वृद्धि पर भी 
बल दिया गया । योजना आयोग के द्वारा सन्‌ ॥956 की नवीन औद्योगिक 
नीति के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुये एवं देश की तात्कालीनू आर्थिक परिस्थितियों 
के अनुरूप देश के औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण' की प्रक्रिया 
को आगे बढ़ाने हेतु निर्धारित कार्यक्रमों को निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम 


में रखा गाया :- 

(।) उन अऑद्योगिक परियोजनाओं को पूर्ण करना जो पहले ही 
स्वीकृति की जा चुकी थीं किन्तु पूर्ण नहीं हो सकी थीं। 

(2) विद्यमान्‌ औद्योगिक उत्पादन - क्षमता में वृद्धि करना ताकि 
आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के अतिरिक्त 
आयात - प्रतिस्थापन एवं नियात - संवर्द्धन हेतु पर्याप्त 
मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो सके । 

(3) देश के आन्तरिक विकास के. फलस्वरूप उपलब्ध सुविधाओं 


का उपयोग करते हुये नवीन . औद्योगिक इकाइयों की : स्थापना 


है 2 07 5 


अथवा नवीन उद्योगों के आधार को तैयार करना । 


इस प्रकारसे उल्लिखित औद्योगिकीकरण हेतु निर्धारित 
प्राथमिकता क्रम के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि चतुर्थ पंचवषीय 
योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने इस योजना से पूर्व की अपूर्ण औद्योगिक 
परियोजनाओं को यथाशीक्ष पूर्ण करने , देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती 
हुई माँग की प्रभावकारी पूर्ति और आयात - प्रतिस्थापन एवं निर्यति-संवर्द्धन 
के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि 
हेतु विद्यमान औद्योगिक उत्पादन-क्षमता का विस्तार करने, स्वदेशी सुविधाओं 
के आधार पर नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या नवीन उद्योगों की आधार- 
शिलायें तैयार करने , आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ल दिये । अतः 
इस योजनाकाल के दौरान इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति. हेतु पूर्व योजनाओं 
की कमियों. और उनकी असफलताओं के कारणों को ध्यान में रखते हुये देश 
की तात्कालीन्‌ परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय सरकार ने अपनी तात्कालीन 
आर्थिक नीति के तहत्‌ अनेक आर्थिक नीति विषयक प्रशासनिक निर्णय लिये 
जिनमें से निम्नलिखित विशेषरूप से उल्लेखनीय थे :- 


() औद्योगिक अनुज्ञापन नीति में सशोधन: - 


सरकार ने. प्रो0 हंजारी समिति एवं दत्त समिति की सिफारिशों 
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के आधार पर ।8 फरवरी सन्‌ ।॥970 को संशोधित नवीन औद्योगिक अनुज्ञापन 
नीति की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन उद्यमियों एवं साहसियों 
को औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना , बड़े व्यवसाययिक 
धारानों के हाथों में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर रोक लगाना, अनुज्ञापन 
नीति की जटिल प्रक्रियः को सरल बनाना , आदि था । इस औद्योगिक अनुज्ञापन 
नीति की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थीं:- 

([) द्स अनुज्ञापप' नीति के अन्‍्तर्गत्‌ अनुज्ञापन मुक्ति की सीमा 
25 लाख रूपये से बढ़ाकर । करोड़ कर दिया गया और 
नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अब 
नवीन उपक्रमों को अनुज्ञापन प्राप्त करने की आवश्यकता 
तब होगी जब उसमें विनियोग । करोड़ रूपये से अधिक 
किया जायेगा किन्तु उन नवीन परियोजनाओं को अनुज्ञापन 

' निश्चित रूप: से लेना पड़ेगा जिनमें विदेशी विनियम की 
आवश्यकता ।॥0 लाख रूपयेसे अधिक या प्रस्तावित विनियोग 


के 40 प्रतिशत से अधिक होगा । 


([[) उत्पादन के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु इस 
नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी 


औद्योगिक इकाइयाँ जो पंजीकृति हैं अथवा जिन्हें अनुज्ञापन 
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प्राप्त है , भविष्य में बिना अनुज्ञापन प्राप्त किये अपनी 
पंजीकृति उत्पादना - क्षमता के 25 प्रतिशत तक नवीन 


वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकती हैं । 


() इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत समस्त उद्योगों को निम्नलिखित वर्गो 


में विभाजित किया गया - 


(अ) प्रमुख क्षेत्र: - 


इस वर्ग के अन्तर्गत कृषि आगत्‌ ( उर्वरक , द्रैकर , कीट 
नाशक, पावर टिलर, आदि ) , लोहा व इस्पात, ( लौह अयस्क , मिश्र धातुयें, 
इस्पात , आदि ) , अंलौह - धातुयें , खनिज तेल , कोकिंग कोयला , भारी 
औद्योगिक मशीनरी , जहाजरानी व ड्रेजर्स , अखबारी कागज और इछइलेक्ट्रानिक्स 
उद्योगों को सम्मिलित किया गया द । इन उद्योगों के सन्दर्भ में इस अनुज्ञापन 
नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वे उद्योग जो सनू ॥956 
की औद्योगिक नीति के प्रस्तावों में सार्वजनिक ्षेत् हैतु आरक्षित हैं उनके अतिरिक्त 
शेष अन्य उद्योगों को बड़े घरानें ब॒विदेशी कम्पनियों के द्वारा स्र किया 


. जा सकता है । 
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(ब) भारी विनियोगम क्षेत्र :- 


इस वर्ग के अन्तर्गत्‌ वे उद्योग रखे गये जिनमें स्थायी सम्पत्ति 
के रूप में 5 करोड़ रूपये से अधिक की पुँजी विनियोजित थी । इस वर्ग 
में सम्मिलित उद्योगों के विषय में इस अनुज्ञापन नीति के प्रस्तावों के द्वारा 
यह सुनिश्चित किया गया कि उन उद्योगों को छोड़कर जिन्हें ।५956 की 
औद्योगिक नीति के प्रस्तावों में सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा गया 


है , शेष अन्य उद्योग निजि क्षेत्र के द्वारा स्थापित्‌ किये जा सकते हैं । 


(स) मध्य- क्षेत्र: - 


इस वर्ग भें ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनमें । करोड़ रूपये 
से अधिक और 5 करोड़ रूपये तक की स्थायी सम्पत्ति के रूप में पूँजी विनियोजित 
थी । इस में सम्मिलित उद्योगों हेतु अनुज्ञापन नीति को काफी उदार बनाया 


गया । 


(द) द लघु - क्षेत्र :- 


इस क्षेत्र में उन उ्योग्रों को सम्मिलित किया गया जिनमें 


सत्यन्त्र एवं अन्य उपकरणों के रूप में ॥0 लाख रूपये तक की पुँजी विनियोजित 
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थी । इस अनुज्ञापन नीति के अन्तर्गत सन्‌ ॥956 की औद्योगिक नीति के 
तहत्‌ इस्पात फनीचर , स्वचालित खिलौने , फाउण्टेन पेन व बाल पाइण्ट 
पेन , बाइसिकिल के टायर व ट्यूब, 30 टन से कम क्षमता वाले हाइड्रालिक 
जैक , ऐल्यूमीनियम के बर्तन ओर विद्युत हार्न आदि वस्तुओं से सम्बन्धित 


लघु उद्योगों को जो संरक्षण की सुविधायें प्राप्त थीं उनको जारी रखा गया । 


8, गन्ना , जूट व अन्य कृषि-वस्तुओं पर आधारित उद्योगों 
में नवीन इकाइयों की स्थापना हेतु मुख्य रूप से सहकारी 


क्षेत्र को अनुज्ञापन प्रदान किये गये । 


(७) निर्याता - उन्म्रख उद्योगों के विकास हेतु अनुज्ञापन नीति 


को और उदार बनाया गया । 


(2) '. एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यावहार अधिनियम । 969: - 


सन्‌ ॥969 में भारतीय सरकार ने अपनी तत्कालीन आर्थिक 
नीति के तहत्‌ देश में आर्थिक शक्ति के केन्दीयकरण एवं एकाधिकार प्रतिबन्ध 
और अनुचित व्यापारिक नीतियों के “नियन्त्रण हेतु एकाधिकार 
एवं प्रव्िबनन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम ।969 पारित किये _ जिसे सन्‌ 
970 में लागू किया गया । इस अधिनियम के प्रावधानों में यह स्पष्ट किया 


गया कि प्रभावित उपक्रमों को नवीन उत्पादक इकाइयों की स्थापना करने 
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अथवा विद्यमान अनुज्ञापन प्राप्त या पंजीकृत क्षमताओं का महत्वपर्ण विस्तार 


करने अथवा उनके द्वारा संवलिय , एकीकरण करने हेतु भारत सरकार 
की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया । ऐसे प्रभावी-उपक्रमों के 


संचालकों की अन्य कम्पनियों में संचालक की भाँति नियक्ति करने हेतु 
भी सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था । इन मुख प्रावधानों के 
अतिरिक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि प्रभावी -उपक्रमों 
के समक्ष प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार से सम्बन्धित उत्पन्न विवादों को 
समझौते हेतु 'एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मम व्यापार व्यवहार आयोग' 


( एम0 आर0 टी0 पी0 सी0 ) : के कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा। 
(3) अन्य आर्थिक उपाय: - 

उल्लिखित प्रमुख आर्थिक उपायों के अतिरिक्त इस योजनाकाल 
के दौरान देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रात्साहित करने हेतु 
अनेक अन्य आर्थिक उपाय भी अपनाये गये जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप 


से उल्लेखनीय थे :- 


(।) सन्‌ ।97। में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना 


(॥॥) 


(४) 
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की गयी जिसे रूग्ण मिलों के पुनर्निर्माण एवं पनर्स्थापना 


का कार्य सौंपा गया । 


भांति में कार्यरत विदेशी कम्पनियों एवं उनकी शाखाओं 
पर विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियन्त्रणः रखने हेतु सन्‌ 
973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम ( फेरा ) 


पारित किया गया । 


औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण नीति के तहतू पिछड़े क्षेत्रों में 


निम्न ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के व्यवस्था की गयी। 


सन्‌ ।973 में भारतीय कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया 


. गया । 


उल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि चतुर्थ पंचवषीय 


योजनाकाल के. दौरान भारतीय सरकार ने अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के. 


तहत्‌ देश के औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 


_निर्बध रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक आर्थिक उपाय अपनाये जिनका 


इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा । इस योजना काल के दौरानू संरकार . 
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के सक्रिय प्रयास के फलस्वरूप इस योजना से पर्व की अपूर्ण परियोजनाओं 
को पूर्ण किये जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक मुख्य उद्योगों की 
प्रस्थापना की नवीन विशाल परियोजनायें प्रारम्भ की गयीं । उदाहरणार्थ - "इण्डियन 
ऑप्थेलमिक ग्लास लिमिटेड , भारत डाइनामिक्स लिमिटेड , हिन्दुस्तान पेपर 
कारपोरेशन लिमिटेड , भारत गोल्डमाइन्स लिमिटेड , भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स 
लिमिटेड , कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड , भारतीय जूट निगम , भारतीय काजू 


निगम , इण्डियन डेरी कारपोरेशन , आदि ।" । 


इस काल के दौरान ख्सी 
सरकार के आर्थिक सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र भें बोकारों में लोहा एवं इस्पात 
कारखाने की स्थापना की गयी । इण्डयन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
का तीव्र गति से विस्तार किया गया जिसके अन्‍न्तर्गत्‌ इस उद्योग की सन्‌ ॥970 
में नैनी-इलाहाबाद , सनू ।970 में श्रीनगर , सन्‌ ॥973 में राय बरेली और 
सन्‌ ।974 में पालफ्ाट में नवीन इकाइयों की स्थाना की गयी जिसके फलस्वरूप 
इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता एवं उत्पादन -स्तर में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई तथा विविध प्रकार की ला किस्म का दूर संचार के उपकरणों का 
व्यापक पैमाने पर निर्माण होने लगा । उदाहरणार्थ- स्विचिंग उपकरण, टेलीफोन 
उपकरण , सम्प्रषण उपकरण , भाइक्रोवेव उपकरण , सेटेलाइट संचार उपकरण 


और रोडट्रैफिक सिगनल उपकरण आदि । भारतीय रेलवे इन्जन उद्योग का 


पूर्ण नवीकरण एवं विस्तार हुआ और देश में वाष्प, विद्यात एवं डीजल तीनों 


+ 
कमा. धधाक.. गुल). परकाक. सडक. कमाए. जोक... पेमाकक.. मय. धमाके... साथ. सके. धरम... धवया३.. धक॥..डा;.. डफए. चना पेकक. ब्कुड आय. डॉघक.. धाम. सम. खकाक.. 'बवक.. धाम... एक... कक. सात. सा. साधा. पाए... साथ). चाक...घकक. अरमा.. जाम! फिडक.. पड. गइक.. सं. चित... सीधा. गाव. थओों.. धारा. आय... धमावा 


|- विजय कुमार लाल श्रीवास्तव,भारत में लोक उद्योग, ॥985 
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प्रकार के इन्जनों का निर्माण होने लगा । वैसे इस योजनाकाल के दौरान सन्‌ 
।972 से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स-वाराणसी के द्वारा वाष्प इन्जन का निर्माण 
कार्य बन्द कर दिया गया और सम्पूर्ण उत्पादन - क्षमता का उपयोग विद्युत 
एवं डीजल रेल इन्जनों के निर्माण में किया जाने लगा जिसके फलस्वरूप 
रेल उद्योग में आधुनिकीकरण और वाष्प रेल इन्जन का विद्यत एवं डीजल 
रेल इन्जनों से प्रतिस्थापन के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई । मई सन्‌ 
973 में भारतीय सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत 
कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसके फलस्वरूप इस उद्योग को 
प्रबन्धित विकास करने का अवसर मिला । सरकार ने राष्ट्रीयकरण के तुरन्त 
पश्चात्‌ु कोयला उत्खनन उद्योग में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सक्रिय प्रयास 
प्रारम्भ किये जिसके फलस्वरूप इस उद्योग में तीत्र मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी 
विकास को काफी हृ॒द तक बढ़ावा मिला, उत्खनन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी 
में अनेक नवप्रवर्तन हुये तथा इस उद्योग की उत्पादन - क्षमता तथा उत्पादन 
स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हुई इसके अतिरिक्त सरकार ने इस उद्योग के 
विकास एवं उसमें औद्योगिकीरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 
से कोयला खानों में कार्यरत सभी स्तर के कर्मचारियों को' उत्तम प्रशिक्षण 
की व्यवस्था , खार्नों में अधिक सुरक्षात्मक उपाय अपनाने , अमिकी के रहन- क्‍ 
सहन के स्तर में सुधार लाने और उनको कार्य करने. की अनुकूलतम द्शाएँ 
उपलब्ध कराने के क्षेत्र क्‍ में राक्रिय' प्रय किये : जिसका औद्योगिकीकरण " पर. 


अनुकल प्रभाव पड़ा । 
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इस योजना काल के दौरान भारतीय सरकार के द्वारा देश 
के औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को  ल्वरित करने 
और औद्योगिक वस्तुओं को निर्यातउन्मुखी बनाने के उद्देश्य से देश को औद्योगिक 
अनुसन्धान एवं विकास कार्य के क्षेत्र में आत्म-निर्भ' बनाने की आवश्यकता 
पर बल दिया गया । 3। मार्च सन्‌ 973 को देश की तात्कालीन्‌ प्रधानमंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल संध के 46वें 
वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुये कहा था कि " तेजी से बदलती 
हुई हमारी दुनियाँ में अन्तर्राष्ट्रीय क्‍ मण्डियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपाय 
तथा माल की अ्रेष्ठता तथा प्रतियोगी मुल्य निश्चित किये बिना हम अपने 
माल को बेचने अथवा निर्यात बढ़ानेकी आशा नहीं कर सकते हैं । इसके लिये 
संसाधनों के कुशल उपयोग तथा उत्पादन प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी में सुधार 
की आवश्कता है । यदि हमारे उद्योग प्रत्येक कारखानों की स्थापना के समय 
में बाहर से सहयोग या तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लेने से ही सन्तुष्ट रहते 
हैं तो हम यह कैसे आशा कर सकते हैं किहम निर्णायक प्रगति करेंगे । उद्योगों 
को आत्मनिर्भ' बनाने के लिये अनुसन्धान एवं विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
कार्य करने की आवश्यकताहै। " इस प्रकार से श्रीमती गाँधी के इस वक्‍षतब्य 
से यह संकेत मिलता है कि इस काल के दौरानू भारतीय सरकार ने देश में . 


औद्योगिक अनुसन्धान एवं विकास कार्य के क्षेत्र में अभिरूचित ली और इस 


अमाएू. मम. समप$. गाया. धाम. सा. सॉरसीम. वंधड.. समा... ाधायाई.. साय. इमाक.. जानी)... पारमा७.. इदम#. डाक. डीमम.. आकनीए.. डयुछा. धान... सा. जाई... पवाग.. पाक... एम. ध॥.. तय. जाना. आाआव;. जड़ा. प्रा... जा... धाम. थक. कया. जाग. गम, आजमा. सम. धाओ।..धयाओ.. जीकाक. डाक... जद... गान्‍बे।.. भा. धाडडक. सडक. 


5 विजय कुमार छाक्ष श्रीवास्तव, ' झूरत में लोक उद्योग, ॥985, 


के 0 


दिशा में उसने निरन्तर सक्रिय प्रयास किये जिनके फलस्वरूप अनेक अनुसन्धान 
सस्थानों की स्थापना की गयी । उदाहरणार्थ- भारतीय तेल निगम के अन्तर्गत 
सन्‌ ।॥97।-72 में स्नेहक तेल उद्योग के विकासार्थ अनुसंन्धान एवं विकास 
केन्द्र-फरीदाबाद ( हरियाण ) की स्थापना की गयी जो इस उद्योग को तकनीकी 
सेवाएँ प्रदान करता हैं । सन्‌ ।॥973 में भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड 
के अन्‍्तर्गत्‌ इस उद्योग में अनुसन्धान एवं विकास कार्य हेतु अनुसन्धान एवं 
विकास इकाई - हैदराबाद और इस उद्योग की विभिन्‍न उत्पादक इकाइयों में 
अलग-अलग अनुसन्धान एवं विकास विभाग की स्थापना की गयी । सन्‌ ॥973 
में केन्द्रीय इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन ब्यूरो का पुनर्गन करके मेटालार्जिकल 
एण्ड इन्जीनियरिंग कन्सल्टैन्टस ( इण्डिया ) लिमिटेड की स्थापना की गयी। 
इस कम्पनी के द्वारा लोहा एवं इस्पात उद्योग. हेतु प्रौद्योगिकी अनुसन्धान 
एवं विकास कार्य किया जाता हैं ओर यह कम्पनी समय-समय पर लोहा एवं 
इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में इस्पात मन्त्रालय को प्रौद्योगिकी परामर्श भी देती 
है । इनके अतिरिक्त इस काल के दौरान अनेक ओर अनुसन्धान संस्थान स्थापित 
किये गये जिनमें निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य किया जाता रहा जिसके 
फलस्वरूप आऔद्योगक प्रौद्योगिगी का विकास हुआ , उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं 
उत्पादन-प्रक्रिया भें अनेक नव प्रवृतन हुये और ओद्योगिक वस्तुओं को किस्म 


एवं उनकी गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार हुआ । 


इस योजना काल के दौरान भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स 
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वस्तुओं के महत्व को स्वीकार करते हुए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास एवं 
उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु अपनी तात्कालीन्‌ 
आर्थिक नीति के तहत्‌ यथासंभव प्रयास प्रारम्भ किये । सन्‌ ॥970 में केन्दीय 
सरकार के अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक्स क्‍ विभाग की स्थापना की गयी । सनू ॥97। 
में इलेक्ट्रोनोक्म आयोग का गठन किया गया जिसके द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग 
के विकासार्थ आवश्यक नीतियों एवं कार्य-क्रमों का निर्धारण किया जाता है 
और इन नीतियों को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा क्रियान्वयित किया जाता 
हैं । सन्‌ ।973 में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं विकास 
कार्य को प्रोत्साहित करने. हेतु तकनीकी विकास परिषद ( टी0 डी0 सी0 |) 
की स्थापना की गयी जिसके द्वारा अनुसन्धान एवं विकास कार्य हैतु परियोजनाओं 
को समय-समय पर आवश्यक सहायतायें. सहज उपलब्ध करायी जाती हैं। 
सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास 
एवं उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक बढ़ावा मिला ओर 
अनेक प्रकार की इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का उत्पादन होने लगा । उदाहरणार्थ- 
टेपरिकार्डस , इलेक्ट्रोनिक्स खिलौनें , टेलीविज ( टी0 वी 0 ) सेट , वीडियो 
प्लेयर्स, प्रतिरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्क उपकरण , चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, 


आदि । 


इस योजना काल के दौरान लोहा एवं इस्पात, ऐल्यूमीनियम, . 
कागज , मोटर टायर व ट्यूब , पेट्रोलियम पदार्थ , विद्यत मोटर , मशीनी 


औजार , विद्युत ट्रान्सफार्मर , ट्रेक्टर , उवरक , जूट , चीनी , सीमेण्ट , वस्त्र, 
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बाइसिकिल , औषधि , अखबारी कागज , सिलाई मशीन, व्यापरिक गाड़ियों, 
प्लास्टिक , औद्योगिक मशीनरी-निर्माण, रबड़ , रासायनिक पदार्थ , आदि उद्योगों 
का भी बहुत अधिक विकास हुआ । इन उद्योगों में मशीनीकरण ओर प्रौद्योगिकी 
विकास के क्षेत्र में काफी अधिक प्रगति हुई जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन - 
क्षमता एवं उत्पादन-स्तर में वृद्धि हुई । इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका 


संख्या - ॥6 प्रस्तुत हैं: - 
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तालिका संख्या- ।6 


प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता' एवं उत्पादन 


( सन्‌ ॥968-69 से सन्‌ 973-74 तक ) 


विमाक.. मा. पक. मना... धाम. 0... सा. वा... सन... डे. पके. डाक... फरमान. सगक. ाक.. स्‍वोगा.. एकमंदा. व... खाई. सकें. भरा भममममभाक.. आस. यम»... पड. सर. पका. कमा. गा. युफमीक. मना. समा... मामा. सी. शराकमाम।. २3. पक. डर. सारा. परमके.. एक. धाम. दाम. पा. दैमममममाका. पा)... सा. आम. धरम... कराए. मेरी. दा... डरा... कसा. धमाके... धााक.. खा)... चमक... साय... प्र... एक... धाक.. चूक... सकी... साा....इाम).... डक 


उद्योग 


इकाई 


सात. शक... एम... इमाम... सक0... साममन.. धनी. माओ।.. काम... मरी... पड... डक. जाना. एइमम७... सह. पाने. साख. मम. पााे.. दामक,.. पेकमगा३.. सकी... गगन. की. सारी... दाक.. 9. साआ.धाधक. उामक.. सारे... गम... सामममे.. पड. धथ+. पक. अत. खा... खभाशा. जा... प्रगकी... माह... सके... कक. धरे... एम. सबामा.. डराथक.. गरयाओ.. सा. खाथान.. पाया. धा9.. साइएत.. पाए. सडक... धमक. धारक. साक.. सन... गाथा... आग. 


सफर. खमुथा.. हज... जि. बाबा. वि. सस्‍ा. डमाय. गम... धरा. सडक). सन्‍लहीं+.. साथ. ऑस.. काहाइ.. डीजम_ेद.. हक... पाये... नियमों. साधक. औोजके.. ओओओे.. का. डरसोड.. धयेड. रधाडी.. की). गए. साओ... डे. कममक.. ााओ।.. ना»... लीक... पाक... धान)... ााओे.. साडके.. सनक. लॉय0... प्रीमिकन.. सायुथ. लाकाओं..सााड़.. सा. धाधाक.. आापक... संग. आग... जानी... सओ।.. साधात. लाए. कम. एक. कथन. समा... पथ. उमा... सबने... धाममे.. गाय. विकथ 


|... इस्पात-पिण्ड 

2. तैयार-इस्पात 

3. ऐल्यूमीनियम 

.. सीमेण्ट 

5... सल्फ्यूरिक ऐसिड 
6... कास्टिक सोड 
7. सोडा ऐश 

“है$ % जीती 


9... जूट 


उत्पादन - क्षमता 
।968-69  973-74 
3 4 
90.00. ॥20.00 
69.00. 90.00 
02089. परी2:370 
।54.00.. - 
।9.00.. - 
04.00... - 
04.30. - 
33.30 - 
5.00. - 


उत्पादन - स्तर 
।968-69 973-74 
5 6 
65.00. 63.00 
47.00. 48.00 
0।.25 0.50 
22.00 446.70 
।0.38.. 26.40 
04.04. 4.9 
04.05... 04.80. 
35.60. 39.50. 
0.89... ॥0.74 
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समन... एक... सथ+. धयए.. सुल+.. सा. बढ. वसा... स.. साथ... रन 
थक. समकाक.. मडक.. कक. सके. फजाक. का... मे. नो 3». मााक 3. राओ 3. आन. का... मे... परवान. धाम. स्‍आफऊी.... जावे. सा... समा... सीकड.3.रमआक...3.स.. गाने... फरार. सा. कक. सका. समन. गम. पा. समा. सी. आमया.. की. सकके. सम. आन... जा... पक. डे... कक... सा. सका... उाक.. स.... धाम. 


। तर 3 4 5 6 
।0. कागज व पट॒ठा सारब हनन 07.30 - 06.40. 07.76 
।। . ट्रान्सफार्मर लाख किलो0 52.00. - 48.00. ॥24. 20 
।2. ट्रेक्टर हजार संख्या 20. 00 68. 00 [5.40 24 . 00 
।3. मशीनरी औजार करोड़ रूपये 6।.00 76.00 24.00. 67.30 
।4. बाल व बेलन बेयरिंग लाख संख्या ।[27.00 - ।27.00 244. 00 
।5. सीमेण्ट मशीनें फरोड़ रूपये 23.00. +- 08.20. 08.0 
6. उत्खनन मशीनें करोड़ रूपये 50.00. - 08.00. 06.23 
।7. चीनी मशीनें कु हे 2।.00  - ।4.80. 22.3 
8. पेट्रोलयम पदार्थ लाख टन [62.50 280.00. ॥54.00 ॥97.00 


सका... खाता. पायण. पमाओ.. की. जी... सात. सामओ.. समा... एम. सरा#.. सदेदा३.. सा. से. सके. सातोके.. सइंपया३.. एक... वधकओ.. साय. सास... पाक. ाब0. सा. धथाक..माक.. धमो।. साधन... ड्रााडी.. सके... गया. धान्‍मं।... सम... साय. साा0. लाकर... एज... मा... ोगक.. सका... साला... धगए०.. सामाए.. गा... स्‍मामा. पाया... पक... कसम. कछा.. इनक... धारण. ाए+... पधक.. ाक,.. सना... गामा॥.. सा. साबओ।.. साक. था 
5 


नोट-: चौथी पंचवर्षूय योजना ( सन्‌ ॥973-74 मे (-) उत्पादन-क्षमता के निश्चित लक्ष्य निर्धारि 
ता नहीं किये गये थे । 


स्रोत्र-- डॉ0 एस0डी0 सिंह चौहान, औद्योगिक भारत,।985,प्रष्ठ संखया- 38-39व 46-47. | 
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उल्लिखित तालिका संख्या - ।6 के अवलोकन से यह विदित्‌ 
होता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरानू योजना के प्रारम्भिक 
वर्षो की तुलना में योजना के अन्तिम वर्षों में औद्योगिक उत्पादन-क्षमता एवं 
उत्पादन-स्तर में आशातीत्‌ वृद्धि हुई । प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट होता है 
कि इस काल के दौरान इस्पात पिण्ड , औद्योगिक मशीनरी , सल्फ्युरिक एसिड, 
मशीनरी औजार , विद्युत ट्रान्सफार्मर , पेट्रोलियम पदार्थ , बाल व बेलन बेयरिंगु 
ट्रेक्टर , आदि उद्योगों की उत्पादन-स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इनके अतिरिक्त 
तैयार इस्पात , कागज व पटठा , सोडा ऐश , कास्टिक सोडा , चीनी , सीमेण्ट , 
आदि उद्योगों की उत्पादन-स्तर में आशानुकूल प्रगति हुई । इस योजना के 
अन्त ( सन्‌ ।॥973-74 ) में अधिकांश उद्योगों की उत्पादन - क्षमता के 
निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे ऐसी परिस्थिति में उत्पादन- क्षमता 
के प्रगति की प्रवृति किस प्रकार रही यह निश्चित करना कि कार्य होगा । 
फिर भी जिन उद्योगों की उत्पादन-क्षमता के निश्चित लक्ष्य निर्धारित थे, 
उनके अवलोकन से यह विदित्‌ होता हे कि इस काल के दौरानू औद्योगिक उत्पादन - 


क्षमता में भी आशातीत्‌ वृद्धि हुई । 


उल्लिखित संक्षिप्त विववन से अन्त में यह निष्कर्ष प्राप्त 


होता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के. दौरानू भारतीय सरकार ने अपनी 


न 2 हट 


तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत्‌ देश के औद्योगिक विकास एवं उनमें 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रियः को त्वरित करने हेतु निरन्तर सक्रिय प्रयास 
किये जिसके फलस्वरूप देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के पुन्नरूत्थान एवं 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला । इस योजना काल के दौरानु 
पूव योजनाओं की अपूर्ण परियोजाएँ पूर्ण की गयीं और सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक 
नवीन परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं । सरकार के प्रयास से देश में अनेक औद्योगिक 
अनुसन्धान संस्थान स्थापित किये गये जिनमें निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास 
कार्य किया जाता रहा जिसके फलस्वरूप औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास 
हुआ , औद्योगिक उत्पादन -प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनेक नवप्रवर्तन 
हुये , उत्पादन गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ और औद्योगिक उत्पादन- 
क्षमता एवं उत्पादन-स्तर में आशातीतू वृद्धि हुई । इस योजना की अवधि 
में सरकार ने देश में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के विकासार्थ सक्रिय प्रयास प्रारम्भ 
किये जिसके फलस्वरूप इस उद्योग के विकास एवं उसमें औद्योगिकीकरण के 
क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई और विविध प्रकार की इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का उत्पादन 
किया जाना सम्भव हो सका । इस प्रकार से इस काल के दौरान देश में 
औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सतत्‌ क्रियाशील रहीं 
वैसे इस काल के दौरान्‌ भी देश में औद्योगिकीकरण के मार्ग में अनेक समस्‍यायें 
विद्यमान रहीं जिनमें से प्रमुख समस्‍यायें निम्नलिखित थीं: - 
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इस योजनाकाल के दोरान्‌ देश में घाटे की वित्त व्यवस्था 
( हीनार्थ प्रबन्धन ) के फलस्वरूप मुल्यों में अप्रत्याशित 
वृद्धि हुई जिसके कारण परियाजनाओं की पुँजी लागत , 
कच्चे माल के मूल्य एवं उत्पादन लगातों में बहुत अधिक 


वृद्धि हुई जिसका औद्योगिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 


इस काल के दोरान्‌ श्रम- अशान्ति , हड़ताल , कच्चे माल 
की कमी , परिवहन साधनों का अभाव , आदि कारणों से 
स्थापित्‌ू औद्योगिक उत्पादन-क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं 


किया जा सका । 


सरकार के द्वारा सक्रिय प्रयास किये जाने के बावजूद भी 


देश पूँणी एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भर 


नहीं हो सका । 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों भें अकुशल प्रशासन एवं कुप्रबन्ध 


की समस्‍यायें विद्यमान रहीं । 
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(5) नवीन अनुज्ञापन नीति के तहत बड़े औद्योगिक घरानों एवं 
विदेशी कम्पनियों के द्वारा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में पूँजी 
विनियोग ओर विद्यमान उत्पादन- क्षमता के विस्तार पर अनेक 
कठोर प्रतिबन्ध लगाये गये जिसके फलस्वरूप औद्योगिकीकरण 


की प्रक्रियायें बाधित हुईं । 


इस प्रकार से उल्लिखित समस्याओं के विद्यमान होने के 
कारण इस योजनाकाल के दौरान देश में पर्याप्त औद्योगिकीकरण नहीं हो 
पाया । फिर भी इन समस्याओं के विद्यमान होने के बावजूंद भी इस ग्राजना 
अवधि में देश में भावी औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण  हैंतु 
सुदृढ़ आधारशिला का निर्माण हुआ तथा उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित इलेक्ट्रोनिक्स, 
अलौह-धातु , आदि अनेक नवीन उद्योगों की नींव रखी गयी जो इस योजनाकाल 


की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही । 
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3.7 पंचम पंचवषीय योजना काल ( _। अप्रैल सन्‌ ॥974 से 


3। मार्च सन्‌ 979 तक ) 


पंचम पंचवर्षीय योजना कॉग्रेस ( ६0 ) सरकार के द्वारा । अप्रेल 
सनू ।974 से 3। मार्च सन्‌ ॥979 तक 5 वर्षो की अवधि हेतु तैयार 
की गयी थी किन्तु सन्‌ ॥977 में राजनैतिक सत्ता में परिवर्तन होने के पश्चात्‌ 
जनता सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व 
ही समाप्त कर दिया । इस प्रकार से पंचम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि 
केवल चार वर्षो की ही रही । इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्म- 
निर्भता को प्राप्त करना , गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त 
वृद्धि करना था । इन प्रमुख उद्देश्यों को यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु सरकार 
के द्वारा देश की ओऔद्योगिक--अर्थव्यवस्था के विकास को महत्व प्रदान करते 
हुए देश में औद्योगिकीकण की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र करने 
हेतु निम्नलिखित विषयों पर विशेष बल दिया गया :- 


(।) प्रमुख - क्षेत्र के उद्योगों का तीव्र विकास: - 


इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोहा एवं इस्पात , अलौह- 


धातुओं , उवरक, खनिज तेल , कोयला , मशीनरी - निर्माण , इलेक्ट्रोनिक्स 


- 28॥ - 


आदि प्रमुख - क्षेत्र के उद्योगों के तीव्र विकास एवं उनके विस्तार को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गयी ताकि भविष्य में देश में ओद्योगिकीकरण की आधारशिला 


को और अधिक सुद्रृढ़ बनाया जा सके । 


(2) उपभोक्‍्तागत्‌ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि: - 


जनसाधारण को वस्त्र , खाद्य तेल व वनस्पति , चीनी, ओषधि, 
आदि देनिक उपभोग की विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उचित 
मुल्य पर सरलतापूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन उपभोक्तागत्‌ उद्योगों 


के उत्पादन मे पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने का निश्चय किया गया । 


(3) “नियार्म- उन्मुख उद्योगों के उत्पादन का विविधीकरण:- 


: इस पंचवर्षीय योजना के अनन्‍्तर्गत्‌' नियार्त- उन्मुख उद्योगों 
की उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन - स्तर में वृद्धि करने के अतिरिक्त इनके 
उत्पादन के विविधीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया । अतः 
क्‍ इन उद्योगों को भविष्य में बिना अनुज्ञापन प्राप्त किये अपनी पंजीकृत उत्पादन - 
क्षमता क्‍ के 25 प्रतिशत से भी अधिक नवीन वस्तुओं के उत्पादन -. क्षमता 


को बढ़ाने की अनुमति दी गयी । 
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(4) लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन: 


लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ।24 मद्दों 
को केवल उनके लिये आरक्षित रखा गया । योजना तैयार करते समय यह 
निश्चित किया गया कि पुँजीगतू एवं प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों के अतिरिक्त 
शेष उद्योगों को लघु उद्योग के रूप में विकसित किया जायेगा ताकि ये उद्योग 
बृहत्‌ काय उद्योगों के अनुषंगिक एवं पूरक उद्योग बन सके । ग्रामीण क्षेत्र 
में कृषि पर आधारित एवं अन्य कुटीर उद्योगों की स्थापना व उनके विकास 
पर बल गया ताकि देश के स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके 


और अधिक लोगों को रोजगार मिल सकें । 


(5) “विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की आवश्यकता: - 


इस क्‍ पंचवर्षीय. योजना के अन्‍्तर्गतः देश में ओद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास के 
महत्व को स्वीकार करते हुये देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता 
पर बल दिया गया । इस योजना को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया गया 
कि पिछली योजनाओं में विशाल ओद्योगिक परियोजनाओं के अन्वेषणः अभिकल्पन, 
निर्माण एवं संचालन , आदि कार्यों को सम्पन्न करने. हेतु सामान्यतः क्‍ विदेशी 
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों का सहयोग लिया जाता रहा... किन्तु 


अब भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों को इन क्षमताओं एवं निपरणताओं 


हज त 


को प्राप्त करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जायेगा । 


उल्लिखित निर्धारित महत्वपूर्ण उद्देश्यों एवं देश की तात्कालीन्‌ 


आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोसाहित 


करने 


गया: - 


(।, 


हेतु निर्धारित कार्य-क्रमों को निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में रखा 


वर्तमान औद्योगिक उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग 


करना ; 

अपूर्ण परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करना; 

औद्योगिक उत्पादन-स्तर में त्वरित वृद्धि करने हेतु 
उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार लाना और विद्यमान्‌ औद्योगिक 


इकाइयों का विस्तार करना: 


इस योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार नवीन उत्पादन - 


क्षमता का सृजन करना ; 
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(5) षष्टम पंचवर्षीय. योजना के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुये दीर्धकालीन लाभदायक परियोजनाओं की तैयारी हेतु 


जयास ज्रारम्भ करता । 


इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने लोहा एवं इस्पात, 
कोयला , अलौह - धातु , उर्वरक , खनिज तेल , औद्योगिक मशीनरी निर्माण, 
अखबारी कागज + छझलेक्ट्रानिक्स, आदि प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों के विकास 
एवं उनमें आधद्योगिकीकण पर विशेष बल दिये ताकि भविष्य में देश में 
औद्योगिकीकरण के आधार को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके । इस योजना 
काल के दौरान कोयला उद्योग के विकास एवं उसमें औद्योगिकीकरण को ध्यान 
में रखते हुये उन समस्त कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो इस 
योजना से पूर्व काल तक निजि क्‍ क्षेत्र में थे । नवम्बर सन्‌ ॥975 में कोल 
इण्डिया लिमिटेड नामक एक सूत्र धारी कम्पनी की स्थापना की गयी जिसको 
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , सेन्‍्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट 
लिमिटेड , इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड , सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड 
और वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड नामक सहायक कोयला कम्पनियों का 
' प्रबन्ध एवं नियन्त्रण कार्य सौंपा गया । कोल इण्डिया लिमिटेड कम्पनी के 
संचालक॑ मण्डल में. अध्यक्ष. , प्रबन्ध निर्देशक एवं पूर्णकालीनू संचालकों 


के अतिरिक्त सहायक कम्पनियों के अध्यक्ष , प्रबन्ध संचालक , .भारत सरकार 
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एवं श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया । कोयला उद्योग 


के विकासार्थ कार्य-क्रमों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना , नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण 


मामलों में निदेशक रिद्वान्तों को तैयार करना और उद्योग हेतु आवश्यक 


मशीनों का आयात करना आदि इस कम्पनी के प्रमंख कारय रहे । इस 


डे 


प्रकार से राष्ट्रीयकरण एवं प्रनर्गगन के फलस्वरूप भारतीय कोयला उद्योग की 
प्रबन्ध व्यवस्था में काफी ह॒दु तक सुधार हुआ । इस उद्योग के विकास एवं 
उसमें ओऔशद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और उत्पादन-क्षमता व 
उत्पादन-स्तर में बहुत अधिक बृद्धि हुईं । इस योजना काल के दौरान सरकार 
ने पिछले कई वर्षों से हानि पर चल रही कम्पनियों - बर्न एण्ड कम्पनी, 
इण्डियन स्टैण्डर्ड बगैन कम्पनी,ब्रैथवेट आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी और ब्ितानिया 
इन्जीनियरिंग कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हाथ में लिया । 

अक्टूबर सनू ।974 में बैगन इण्डिया लिमिटेड' . नई दिल्ली नामक कम्पनी 
की स्थापना की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य माल डिब्बा निर्माण करने वाले 
विभिन्‍न कारखानों के उत्पादन कार्यों में इस प्रकार से समन्वय स्थापित्‌ करना 
था कि तत्कालीन माँग के अनुरूप डिब्बों का उत्पादन किया जा सके और 
अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का सृजत भी हो सके । सरकार के इन प्रयासों 
के फलस्वरूप ह्स उद्योग की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ एवं औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला । इस योजनाकाल में भारतीय सरकार के द्वारा 


अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ सम्पूर्ण तेल शोधन उद्योग | को सार्वजनिक 
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क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की नीति अपनायी गयी । अक्टूबर सन्‌ ।976 में हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना पूर्ण सरकारी कम्पनी के रूप 
भें की गयी तथा एस्सो स्टैण्डड रिफाइनरीज कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड- 
बम्बई और ल्यूब इण्डिया लिमिटेड नामक दोनों कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण 
करके इसमें विलय कर दिया गया । इसके अतिरिक्त बर्मा शैल रिफाइनरी 
और कालटैक्स तेल शोधक कम्पनी -विशाखापत्तनम का भी राष्ट्रीयकरण किया 
गया । भारतीय सरकार के इस प्रयास के फलस्वरूप पेट्रोलियम उद्योग की 
स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ । इस काल के दोरान्‌ पेट्रोलियम उद्योग 
में प्रयोग की जानेवाली औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप 
उथले समुद्र तल में कच्चे तेल के उत्खनन का कार्म प्रारम्भ हुआ जो कि 
इस योजना अवधि की सबसे बड़ी उपलब्धि रही । समुद्र तल में बाम्बे हाई 
क्षेत्र में कच्चे तेल के भण्डारों के विकास से देश में कच्चे तेल की पूर्ति 
में सहायता मिली तथा व्यापक पैमाने पर इस क्षेत्र से कच्चे तेल को विभिन्‍न 
तेल शोधनशालाओं को भेजा जाने लगा । फलतः: देश में पेट्रोलियम पदार्थों 
के उत्पादन में आशातीतू वृद्धि हुई । भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों 
के विकास एवं उसमें ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हद 
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यथासंभव प्रयास किये । सन्‌ ॥975 में नेशनल रडार काउन्सिल की स्थापना 
की गयी जिससे इस उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रियां. को प्रोत्साहन मिला 


और रडार , नोवाहन उपकरणों , पानी के अन्दर इलेक्ट्रोनिक्स प्रणालियों, 
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इनफा-रेड तथा लेजर किरणों , आदि पर आधारित विविध प्रकार के इलेक्ट्रोनिक्स 
उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया गया । अप्रेल सन्‌ ॥978 
में उर्वरक उद्योग के विकासार्थ भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गगन किया गया 
तथा सिन्दरी , गोरखपुर , तालचर और रामागुन्दा उर्वरक कारखाने इस कम्पनी 
के आधीन रखे गये । इसके साथ ही जोधपुर उत्खनन संगठन,लखनऊ, भुवनेश्वर, 
पटना, भोपाल व हैदराबाद के विपणन प्रभाग और कलकत्ता का औद्योगिक 
उत्पाद प्रभाव को भी भारतीय उर्वरक निगम की देखा- रेख में सौंपा गया। 
सरकार के द्वारा उठाये गये इस कदम के फलस्वरूप उर्वरक उद्योग की प्रबन्ध 
व्यवस्था, विपणन एवं उत्पादन -स्तर,आदि के क्षेत्र में काफी हद तक सुधार 
हुआ। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि इस योजना काल के दौरान सरकार 
ने अपनी तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत प्रमुख -क्षेत्र के उद्योगों के विकास 
एवं उनमें ह औद्योगिकीरण के क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय प्रयास किये जिसके फलस्वरूप 
इन उद्योगों का आशातीत्‌ विकास हुआ एवं उनमें औद्योगिकीरण की प्रक्रिया 
को काफी हृद्‌ प्रोत्साहन मिला जिसमें प्रबन्ध व्यवस्था में हुये सुधार और औद्योगिक 
प्रौद्योगिकी में हुये नवप्रवर्तन की विशेष भूमिका रही। 


इस योजना काल के दौरान भारतीय सरकार ने योजना आयोग 


के द्वारा देश में औद्योगिकीकरण हेतु निर्धारित किये. गये कार्य - क्मों 


52005 


के अनुरूप सक्रिय कदम उठाये जिसके अन्तर्गत इस योजना से पूर्वकाल की 
अधिकांश अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक 
क्षेत्र में अनेक नवीन विशाल परियोजनायें प्रारम्भ की गयीं । उदाहरणार्थ- 
इन्टरनेशनल एण्ड कारगो टर्मिनल काम्पलेक्स , एशियाई दूर संचार प्रशिक्षण 
केन्द्र , समुद्र पार संचार सेवा और अखबारी कागज की दो नवीन परियोजनायें। 
इस योजना के अन्तर्गत भारतीय सरकार की नीति निरन्तर सार्वजनिक क्षेत्र 
के उद्योगों के विकास एवं उनमें ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने 
की रही ताकि अल्प वर्गों के हाथों में उद्योगों के अनावश्यक केन्द्रीयकरण 
को रोकते हुये देश में आर्थिक शक्ति का समान रूप से वितरण किया जा 
सके | सरकार की इस नीति के तहत्‌ निजि क्षेत्र के उद्योगों के विकास एवं 
उनमें ओऔद्योगिकीकरण के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ और इस 
क्षेत्र के उद्योगों में भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील रही। 
इस 'प्रकार से इस योजना की अवधि के दौरान देश की सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था 
के विकास को बढ़ावा मिला एवं उद्योगों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सतत्‌ 
वृद्धिमान रही जिस के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन-क्षमता एवं उसके उत्पादन- 
स्तर दोनों क्‍ में वृद्धि हुई । इस सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका संख्या- ।7 


प्रस्तुत है :- 
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तालिका संख्या- ॥7 


पंचम्‌ पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता एवं वास्तविक -उत्पादन 


उद्योग इकाई उत्पादन- क्षमता वास्तविक - उत्पादन 
सन्‌ ।977-78 सन्‌।977- 78 
| 2 3 4 
इस्पात पिण्ड लाख टन [36.70 093 .80 
तैयार इस्पात (ब्रिकी) " " 05.00 076. 00 
ऐल्यूमीनियम हजार टन 29। . 00 | 78.00 
पेट्रोलियम पदार्थ लाख टन 274. 50 232. 00 
सल्फ्यूरिक ऐसिड हजार टन 353। . 00 2056. 00 
कास्टिक सोडा अर के 700. 00 524 . 00 
सोडा ऐश ्््ि 0633. 00 0573.00 
नाइट्रोजन उर्वरक जप 3028 . 00 203.00. 
फास्फोरस उर्वरक कि; 95.00 670.00 
जूट की वकस्तुयें हजार टन ।300. 00 |।78. 00 
कागज व पट॒ठा के. अर ।265 . 00 965 .00 
अखबारी कागज का 0075. 00 0056 . 00 


।9. 
20. 
2 
22. 
23. 
24. 
25. 
26 . 
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चीनी 


मशीनरी औजार 
कोयला व अन्य 
उत्खनन मशीनें 
सीमेण्ट मशीनें 

चीनी मशीनें 

कागज व लुग्दी मशीनें 
सूती वस्त्र मशीनें 
विद्युत ट्रान्सफार्मर 


विद्यत मोटर 


ट्रेक्टर 


रेल - डिब्बे 


रेल पथिकयान 


व्यापारिक गाड़ियों 


बाइसिकिलें 


लाख टन 
लाख टदन 


करोड़ रूपये 


करोड रूपये 
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लाख किलो0 
लाख अ0श0 
हजार संख्या 
संख्या 
हजार संख्या 
लाख संख्या 
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स्रोत- योजना आयोग , भारत सरकार की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट , षष्टम पंचवर्षीय योजना 


( ।978-83 ) संशोधित , ।979, प्रृष्ठ संख्या- 356-360 | 


5 20027 


उपरोक्त तालिका संख्या-।7 के अवलोकन से यह विदित 
होता है कि पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान योजना के प्रारम्भिक वर्षो 
की तुलना में योजना के अन्तिम वर्ष ( सन्‌ ॥977-78 ) में देश की ओद्योगिक 
उत्पादन - क्षमता एवं उसके उत्पादन - स्तर दोनों में आशातीत वृद्धि हुई 


जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक अनुसन्धान एवं विकास कार्य 


गै 


(.. 


प्रबन्धकीय एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण की सुविधा ओर प्रोद्योगिकी विकास 


में हुई उल्लेखनीय प्रगति की अहम भुमिका रहीं । 


उल्लिखित संक्षिप्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता 
है कि पंचम पंचवषीय योजनाकाल के दौरान सरकार ने अपनी तात्कालीनु 
आर्थिक नीति के तहत देश के समग्र औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र में उल्लेखनीय निरन्तर सक्रिय प्रयास किये । इन प्रयासों के फलस्वरूप 
समग्र ओद्योगिक अर्थ' - व्व्यवस्था का आशातीतू विकास हुआ और उसमें 
ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक प्रोत्साहित हुई । इस अर्थव्यवस्था 
के प्रमुख निर्यात - उन्मुखी उद्योगों का विशेष तौर पर त्वरित विकास हुआ 
एवं उनमें प्रभावी औद्योगिकीकरण प्रक्रिया विद्यमान रही । पेट्रोलियम उद्योग 
के तहत उथले समुद्र तल में कच्चे तेल के उत्खनन का श्री गणेश किया 
गया जो निरन्तर प्रगतिशील रहा । इलेक्ट्रानिक उद्योग क आधुनिकीकरण 


भें विशेष दक्षता पायी गयी जिसके फलस्वरूप इस उद्योग का आशएचरयजनक 
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विकास एवं इस उद्योग का नवीन स्वरूप उद्भव हुआ । सार्वजनिक क्षेत्र में 
अनेक वृहत्‌ काय परियोजनायें प्रारम्भ की गयीं जिनके तहत देश में औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील रही और समग्र ओद्योगिक उत्पादन - क्षमत 
एवं उसके उत्पादन - स्तर दोनों में अत्याधिक वृद्धि हुई । देश में तात्कालीन 
मुद्रा- स्फीति , पूंजी एवं प्रौद्योगिकी अभाव , राजनैतिक विप्लव और. निर्धारित 
समय से पूर्व अनेक परियोजनाओं के परिसमापन , आदि प्रमुख घटकों के बावजूद 
इस पंचम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान देश की औद्योगिक अर्थ- व्यवस्था 
का अत्याधिक विकास हुआ ओर उसमें प्रभावकारी ओद्योगिकीकरण भी पाया 


गया । 


- 294- 


3-8 


"वार्षिक योजनाकालः ( । अप्रैल सन्‌ ॥979 से 3। मार्च सन्‌ 
'॥980 तक ) 

रानू ।977 में सत्ता रूढ़ जनता सरकार ने 3। मार्च सन्‌ 
।978 को पंचम पंचवर्षीय योजना को समाप्त करदिया और अप्रैल सन्‌ ॥978 में 
षष्टम पंचवर्षय योजना की रूप - रेखा प्रकाशित किया । इस पंचवर्षीय 
योजना की अवधि । अप्रेल सन्‌ ।॥978 से 3। मार्च सन्‌ ॥983 तक निर्धारित 
थी । इस योजना के तहत सन्‌ ॥978-80 के दोरान्‌ विकास कार्य-क्रमों को 
लागू किया गया । सन्‌ ।980 में जनता सरकार का पतन हो गया और सत्ता 
रुढ़ कोंग्रे ( ६0 ) सरकार ने जनता सरकार की पंचवर्षीय योजना को समाप्त 
कर दिया | सन ॥978-80 के दौरान जनता सरकार के द्वारा अपनाये गये 
विकास कार्य-क्रम को वार्षिक योजना के रूप में माना गया । 'जिसकी अवधि 
। अप्रैल सन्‌ ॥979 से 3। मार्च ।980 तक मानी गयी । इस योजना के 
अन्तर्गत योजना आयोग ने देश के औद्योगिक उत्पादन-स्तरः में वृद्धि करने 
पूर्व संस्थापित ओद्योगिक उत्पादन- क्षमता का अधिकतम उपयोग करने , कृषि- 
आगत उद्योगों का तीव्र विकास 'करने , लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास ओर 
उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने , पिछड़े क्षेत्रों में 
|- डॉ0 एस0 डी0 सिंह चौहान की औद्योगिक भारत 5 * 2983 


प्रृष्ठ संख्या- 49 ) 


कल 


नवीन ओद्योगिक इकाइयों की प्रस्थापना करने , आदि विषयों पर विशेष बल 


दिया । इस योजना काल के दौरान देश के औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण 


की प्रक्रिया को तीव्र करने. हेतु जनता सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीनु 


आर्थिक नीति के तहतू नयी ओद्योगक नीति निर्धारित की गयी । संक्षेप में 


इस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थी: - 


(।, 


इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों को 
अधिकतम प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया । इस 
नीति के प्रस्तावों के द्वारा द यह स्पष्ट किया गया कि जिन 
वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा हो 
सकता हैं उनका उत्पादन इन उद्योगों के द्वारा ही किया जायेगा । 
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 504 वस्तुओं की एक सूची 
प्रकाशित की गयी जिनका उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योगों 


हेतु आरक्षित कर दिया गया | 


. लघु एवं कुटीर उद्योगों की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा 


करने हेतु औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा शाखायें खोलने 
की व्यवस्था की गयी । 
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यह स्वीकार किया गया कि उद्योगों (विशेषकर लघु क्षेत्र 
के उद्योगों )के तीव्र विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में सस्ती 
विद्यत का मिलना बहुत आवश्यक है अतः उद्योगों को सस्ती 


दर पर पर्याप्त मात्रा में विद्यत आपूर्ति की व्यवस्था की जायगी। 


लघु एवं कुटीर उद्योगों की हितों की रक्षा . हेतु सरकार 
विशेष अधिनियम पारित करेगी । प्रत्येक जिले में जिला 
उद्योग केन्द्र स्थापितू किया जायेगा जहाँ पर लघु एवं कुटीर 
उद्योगों को आवश्यक समस्त प्रकार की सहायता एवं सेवायें 


प्रदान की जायेगी । 


भारतीय उद्योगों के विकास एवं ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
को त्वरित करने हेतु यथासंभव स्वदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी 
प्रयोग की जायेगी । ओऔद्योगिकीकरण हेतु जहाँ भारतीय 
प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा , वहाँ विदेशी औद्योगिक 
प्रौद्योगिकी आयात की जायेगी और उसमें भारतीय हितों 


के अनुसार परिशोधन अथवा देंशीकरण किया जायेगा । 


देश में आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीयकरण के महत्व को 
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स्वीकार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि सन्‌ ॥97। 
की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक जनसंख्या 
वाले महानगर या पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों 
या शहरों में नवीन औद्योगिक इकाइयों को प्रस्थापित करने 

हेतु अनुज्ञापन नहीं दिये जायेगें । इन क्षेत्रों में राज्य 
सरकारें या वित्तीय संस्थायें नये उद्योगों के विकासार्थ आर्थिक 


सहायता नहीं देगीं । 


(7) बड़े औद्योगिक घरानों को अब नवीन परियोजनाओं को प्रारम्भ 
करने हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः अपने 
साधनों से ही करनी होगी । भारी विनियोग वाले उद्योगों 
( रासायनिक उर्वरक , कागज , सीमेण्ट , पेट्रोलियम- रासायन, 
आदि ) में पूँजी तथा ऋण का उचित अनुपात- निर्धारित किया 


जायेगा । 


इस नीति की उल्लिखित विशेषताओं के अवलोकन 
से यह विदित होता है कि जनता सरकार के द्वारा सन्‌ ॥977 की औद्योगिक 
नीति के प्रस्तावों को घोषित करने का मुख्य उद्देश्य बृहत्‌ काय उद्योगों 


के स्थान पर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास, एवं उनमें औद्योगिकीकरण 


है 2000 


की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना था ताकि रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि 
हो सके और देश में आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन मिल 
सके । वास्तव में सन्‌ ॥977 की औद्योगिक नीति एक समंन्‍्वयवादी नीति 
थी जिसके अन्तर्गत ब्रहत काय उद्योगों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 
यथावत बनाये रखने और लघु एवं कुटीर उद्योगों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
के संवर्धन की नीति अपनायी गयी । किन्तु इस योजना काल के दौरान जनता 
सरकार की तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत देश में औद्योगिकीकरण की 
प्रक्रिय को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला और अनेक प्रमुख उद्योगों में 
संस्थापित उत्पादन-क्षमताओं के उपयोग-स्तर में गिरावट आयी । इसके सन्दर्भ 


में निम्नलिखि तालिका संख्या - ।8 प्रस्तुत है: - 


तालिका संख्या- ॥8 


8 


प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन-क्षमताओं का उपयोग ( प्रतिशत में ) 
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स्रोत्र -योजना आयोग , भारत सरकार , 


पृष्ठ संख्या- 32 | 


पष्टम पंचवपषीय योजना 


( 


[980-85 ।॥, 


हक 


उल्लिखित तालिका संख्या- ।8 के अवलोकन से यह विदित 
होता है कि सन्‌ 977-78 की तुलना में बाद के वर्षो में उद्योगों की उत्पादन- 
क्षमता के उपयोग-स्तर में निरन्तर गिरावट आयी जिसके फलस्वरूप देश 
के औद्योगिक उत्पादन-स्तर में वृद्धि होने के बजाय कमी हुई । अतः उद्योगों 
की उत्पादन-क्षमताओं के उपयोग-स्तर में आयी गिरावट व औद्योगिक उत्पादन- 
स्तर में हुई कमी से यह संकेत मिलता हैं कि इस काल के दौरान देश 
के समग्र औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत्‌ विकास नहीं हो सका और इसमें उत्पादन 
प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी , उत्पादन - क्षमता की उपयोगिता , आदि में उल्लेखनीय 
नवप्रवर्तन का अभाव पाया गया जिसके परिणाम-स्वरूप देश में आंद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया शिथिल हो गयी और ऐसा औद्यागिकीकरण निरन्तर क्‍ ह्समान होता 


गया | 


घ ै 4 


3.9- षष्टम पंचवषीय योजनाकाल ( _। अप्रैल सनूु ॥980 से 


3। मार्च सन्‌ ।985 ) 


श्रीमती इन्दिरा गाँधी सरकार के द्वारा देंश की शासन संभालने 
के पश्चात्‌ अप्रैल सन्‌ ।॥980 में योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया और 
श्री एन0 डी0 तिवारी योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनोनित किये गये । इस 
योजना आयोग के निर्णय के अनुसार जनता सरकार के द्वारा तेयार की गयी 
षष्टम पंचवषीय ( । अप्रैल सन्‌ ॥978 से 3। मार्च सन्‌ ॥983 तक ) को 
रद्द करके । अप्रैल ॥980 से 3। मार्च सन ॥985 तक की अवधि हेतु 
पुनः षष्टम पंचवीय योजना तैयार की गयी । इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य 
उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की विकास गति में तीव्रता लाने के अतिरिक्त 
आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी आत्म - निर्भरता को यथाशीक्ष प्राप्त करने हेतु 
आधुनिकीकरण की गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाना था । इस योजना 
के अन्तर्गत्‌ योजना आयोग ने देश के औद्योगिक विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण 


हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये :- 


(।) विद्यमान औद्योगिक उत्पादन-क्षमताओँ का अनुकूलतम उपयोग 


| ; 
करना और उत्पादकता में सुधार लाना | 


40005 


सार्वजनिक एवं निजि दोनों क्षेत्रों भें सम्मिलित उद्योगों की 


उत्पादन- क्षमताओं में वृद्धि करना । 


पूँजीगत वस्तु उद्योग्गी जिनमें विशेषरूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों 
के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित 


करना । 


निर्यात संबर्द्धन हेतु आवश्यक ओशद्योगिक वस्तुओं ( जेसे- 


इन्जीनियरिंग वस्तुओं ) की उत्पादन- क्षमता में वृद्धि करना। 


ओद्योगिक अनुसन्धान एवं विकास-कार्य को प्रोत्साहित करना 
तथा आवश्यकता के अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी के आयात 


की व्यवस्था करना । 


| पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकासार्थ उनमें नवीन औद्योगिक इकाइयों 


को प्रस्थापित करना । 


औद्योगिक उत्पादन में 8:00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 


वृद्धि करना |... 


के 


उल्लिखित महत्वपूर्ण उद्देश्यों एवं देश की तात्कालीन 
आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये काँग्रेस ( ६0 ) सरकार ने अपनी 
तात्कालीन आर्थिक नीति के तहत्‌ देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 
गति देने हेतु सन्‌, ।956 की ओद्योगिक नीति को नया मोड़ देते हुये 23 
जुलाई सन्‌ ॥980 को नवीन औद्योगिक नीति के प्रस्तावों की घोषणा की । 
इस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थीं: - 


() लघु-स्तरीय उद्योगों की परिभाषा में संशोधन: - 


इस ओद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु-स्तरीय उद्योगों की 
परिभाषाओं में संशोधन किये गये जो निम्नलिखित थे- 


() , अति लघु उद्योग उन उद्योगों को. कहा गया जिसमें प्लाण्ट 
एवं मशीनरी के रूप में अधिकतम दो लाख खूपये विनियोजित 
थे | 


([]) लघु उद्योग उन उद्योगों को. कहा गया जिनमें प्लाण्ट एवं 
मशीनरी के रूप में अधिकतम 20 लाख रूपये विनियोजित 


थे । 
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(|) सहायक ( अनुषंगिक) उद्योग उन उद्योगों को कहा गया 
जिनमें प्लाण्ट एवं मशीनरी के रूप में अधिकतम 25 लाख 


रूपये विनियोजित थे । 


(2) सार्वजनिक - क्षेत्र :- 


साव॑जनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्य-प्रणालियों में अनेक 
दोष विद्यमान होने एवं उनकी असफलताओं के कारण इस क्षेत्र के उद्योगों 
के प्रति लोगों की निष्ठा में आयी कमी को स्वीकार करते हुये इस ओद्योगिक 
नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सरकार सार्वजनिक क्ष८ेत्र 
के उद्योगों की कार्य-प्रणालियों में सुधार लाने हेतु प्रभावकारी प्रबन्ध की 
व्यवस्था करेगी । प्रत्येक रूर्ण औद्योगिक इकाईयों का गहन अध्ययन करके 
उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जयेगा और विद्यमान्‌ उत्पादन- क्षमताओं के अधिकतम 


उपयोग करने हेतु इन उद्योगों को यथासंभव प्रोत्साहित किया जायेगा । 


(3) . निजि - क्षेत्र: - 


इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था 
के विकास के क्षेत्र में निजि क्षेत्र के उद्योगों के. महत्व को स्वीकार करते 


जे ड ु 


हुये सरकार के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस क्षेत्र के निर्यात - उन्मुखी 
उद्योगों में उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जायेगा ताकि उत्कृष्ट किस्म की 
वस्तुओं का उत्पादन हो सके । इस क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुये उनमें आधुनिकीकरण हेतु यथासंभव प्रयास किया जायेगा 
और इन उद्योगों को दिये गये विभिन्‍न प्रोत्साहनों का नियमित रूप से मुल्याकन 
किया जायेगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके । इसके अतिरिक्त 
इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत यह भी स्पष्ट किया गया कि निजि क्षेत्र 
के उद्योगों भें एकाधिकारी प्रव॒ुत्तियों एवं आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को 


रोकने हेतु हर संभव प्रयास किया जायेगा । 


(4) रूग्ण औद्योगिक इकाइयों: - 


इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रूग्ण औद्योगिक इकाइयों 
के सन्दर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-- 


(अ] यदि औद्योगिक रूग्णता जानबुझ कर कुप्रबन्ध एवं वित्तीय 
अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होती है तो ऐसी औद्योगिक 
इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी । क्‍ 


हु है, 8 


जिन रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में प्रनरोद्धार की संभावनायें 
विद्यमान हैं उनको उसी प्रबन्ध समृह की स्वस्थ औद्योगिक 
इकाइयों में स्वैच्छिक विलयन एवं एकीकरण को यम्रोत्साहन 


दिया जायेगा और इसके लिये उन्हें आयकर अधिनियम की 


धारा 72 -अ के अन्तर्गत करों में छूट दी जायेगी । 


सरकार के द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्ध का 
अधिग्रहण केवल उसी दिशा में किया जायेगा जब इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न हो तथा ऐसा करना राष्ट्रीय 


हित में आवश्यक हो । 


आधुनिकीकरण: - 


इस औद्योगिक नीति कै अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया था 


कि उद्योगों में मशीनीकरण करते समय ऊर्जा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, 


उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन के आकार की उपयक्तता, आदि से सम्बन्धित 


महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आधुनिकीकरण के कार्य-क्रम को 


त्वरित किया जायेगा । बृहत्‌ काय उद्योगों के साथ-साथ लघु-स्तरीय उद्योगों: 


में भी आधुनिकीकरण के कार्य-क़रमः को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि नवीन 
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उत्पादन प्रक्रिया , उत्पादन प्रौद्योगिकी और आधुनिक ढंग की मशीनों एवं 
उपकरणों के प्रयोग के फलस्वरूप लघु स्तरीय उद्योगों की उत्पादकता एवं उत्पादन 
की गुणवत्ता में सुधार हो सके। 


(6) क्षेत्रीय असमानता: - 


इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय औद्योगिक असमानताओं 
को कम करने हेतु उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 
क्षेत्रों में नाभिकीय उद्योगों की प्रस्थापयगा पर विशेष बल दिया गया था । इस 
नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि पिछड़े क्षेत्रों भै प्रस्थापित 
की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष सुविधायें , रियायतें एवँ उत्प्ररेणायें 
दी जाती रहेंगी तथा समय-समय पर इस बात का मुल्यॉँकन भी किया जायेगा 


कि दिये ग्रये प्रोत्साहन के अनुरूप इस क्षेत्र में प्रगति हुई या नहीं । 


(7) औद्योगिक अनुसन्धान एवं विकास कार्य: - 


इस औद्योगिक नीति के अन्‍्तर्गत्‌ इस बात पर विशेष बल 

दिया गया कि भारतीय उद्योगों को प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्यों 
हेतु पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था की जानी चाहिये । सरकार ऐसे समस्त 

. भारतीय ब्रढइत्‌ काय उद्योगों को विदेशों से अ्रविधि . जा करने की अनुमति क्‍ 


देगी जिनके पास आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने , अपनाने एवं उनका विस्तार 
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करने की योग्यता है । सरकार के द्वारा उन उद्योगों को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी 
अपनाने की विशेष अनुमति. प्रदान की जायेगी जिनका नियत - संवर्द्धन में 


महत्वपूर्ण योगदान होगा । 


(8) अन्य: - 


उल्लिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं के अतिरिक्त अनेक अन्य विशेषताओं का 
भी उल्लेख किया जा सकता है जिनकों सन्‌ ।980 की ओद्योगिक नीति 
की घोषणा - पत्र में अभिव्यक्त किया गया था । उदाहरणार्थ- रोजगार के 
अवसरों का सूजन, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण व पर्यावरण सन्तुलन' , औद्योगिक 
सह - सम्बन्ध एवं द्विपक्षीय श्रम सम्मेलन , संस्थापित औद्योगिक उत्पादन- 
क्षमताओं का पूर्ण उपयोग , अनुज्ञापन प्रक्रिया का सरलीकरण , अनुज्ञापित 


औद्योगिक उत्पादन - क्षमता से अधिक क्षमताओं का प्रष्ठांकन, आदि । 


इस पषष्टम पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरानू इस ओब्योगिक 
नीति को ध्यान में रखते हुये देश में औद्योगिकीकरण की. प्रक्रिया को. प्रात्साहित 
करने. हेतु सरकार ने समय-समय पर अनेक आर्थिक नीति विषयक प्रशासनिक 


निर्णय लिये जिनमें से निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय थे:-..... 


है 


अप्रैल सन्‌ ।982 में अनुज्ञापन प्रणाली को ओर अधिक 


उदार बनाया गया । 


सन्‌ ॥983 में अनुज्ञापन मुक्ति सीमा 3 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 


5 करोड़ रूपये कर दिया गया । 


औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से उत्पादन - करों, 


आय- कर व अन्य करों में छूट दी गयी । 


अप्रैल सन्‌ ।983 में अनुज्ञापित औद्योगिक उत्पादन - क्षमता 


से अतिरिक्त उत्पादन - क्षमताओं के पुनः प्रष्ठांकन की 
व्यवस्था की गयी । 
आधुनिकीकरण एवं ओऔद्योगिकी विकास हेतु उदार - 


शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी । 


अकुशल प्रशासन के कारण घंटे में चल रहे सार्वजनिक 


क्षेत्र के उद्योगों. हैतु परिमाण-मूलक प्रबन्ध - व्यवस्था 


की गयी |. . 


5 20 3 


पूर्व संस्थापित औद्योगक उत्पादन - क्षमताओं के पूर्ण उपयोग 


पर विशेष बल दिया गया । 


प्रवासी भारतीयों को भारत में प्रजी निवेश करने की दिशा 
में अभिप्रेरित करने हेतु उन्हें करों में छूट तथा उनके 


जमाओं पर अधिक ब्याज देने का निर्णय लिया गया । 


रूरण ओऔद्योगिक इकाइयों के पुनरूत्थान एवं उनके पुनर्स्थापन 

हेतु अनेक नवीन व्यवहारिक नीतिक उपाय अपनाये गये| 
उदाहरणार्थ- आय - कर अधिनियम की धारा 72 'अ' में 
संशोधन करके संविलय एवं एकीकरण की प्रक्रिया को सरल 


बनाया गया , रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन मूल्यों 


में बुद्धि की गयी , रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद- 


विविधीकरण हेतु अनेक प्रोत्साहन दिये गये, आदि । 


उल्लिखित आर्थिक उपायों के तहत इस पंचवर्षीय योजना काल 


के दौरान देश मैं ओऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रोत्साहन 


मिला । इस योजना अवधि में सरकार के सक्रिय प्रयास के फलस्वरूप सार्वजनिक 


क्षेत्र में "उर्वरक उद्योग' के अन्तर्गत 6 नवीन परियोजनायें प्रारम्भ की गयी । 


है 75 


बीजाग एण्ड को-चीन शिचयाई लिमिटेड का अत्याधिक विकास हुआ । नवीन 
प्रकार के कीटनाशक दवाओं के उद्योगों को प्रारम्भ किया गया । 'इण्डियन 
टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड' का विस्तार हुआ जिसके अन्‍्तर्गत्‌ सन्‌ ॥984 
में जिला गोण्डा में मानकपुर में नवीन इकाई की स्थापना की गयी । सन्‌ ॥984 
में सेमी कण्डक्टर कोम्पलेक्स लिमिटेड -- चण्डीगढ़ की स्थापना की गयी जहाँ 
पर डिजीटल इलेक्ट्रोनिक्स घड़ियोँ , मोडयूल्स इलेक्ट्रोनिक सर्किट ब्लोक्स , इलेक्ट्रोनिक्स 
टेलीफोन उपकरण , आदि का उत्पादन प्रारम्भ हुआ । अर रेलवे उद्योग 
का नवीकरण हुआ जिसके अन्तर्गत मेट्रो-रेलवे प्रारम्भ किया गया । इस काल 
के दौरान सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित तात्कालीन उद्योगों के 
विकास एवं उनके विस्तार , पुनर्स्थापन और उनमें प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी 
के विकास के क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप 
इन उद्योगों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक बढ़ावा मिला और 
इन उद्योगों द की उत्पादन - क्षमता एवं उनके उत्पादन - स्तर में आशातीत्‌ 


वृद्धि हुई । 


प्रष्टम पंचवर्षीय योजना के अन्‍्तर्गत्‌ योजना आयोग के द्वारा 
निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप सरकार ने. देश में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के विकास 
के क्षेत्र में विशेष अभिरूचि ली और इस उद्योग में औद्योगिकीकरण .की प्रक्रिया 


आटा 


को त्वरित करने. हेतु अनेक आर्थिक उपाय अपनाये उनमें से निम्नलिखित 


प्रमुख थे: - 

(।) इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेण्टस उद्योग को अनुज्ञापन. ( लाइसेंसिंग ) 
की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया । 

(2) इस उद्योग को प्रौद्योगिकी परामर्श के आयात के क्षेत्र में स्वायत्ता 
प्रदान की गयी । 

(3) प्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रानिक उद्योग में पुजी निवेश करने 
की अनुमति प्रदान की गयी । 

(4) . इलेक्ट्रानिक अवयवों पर उत्पादन - करों में कमी की गयी। 
(5) निजि क्षेत्र को संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को 
उत्पादन हेतु अवसर दिया गया । क्‍ 
(6) उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रानिक क्षेत्रों में फेरा कम्पनियों. 


को प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी । 


लत ल 


(7) सन्‌ ।984 में भारतीय सरकार के द्वारा नयी कम्प्यूटर नीति 
की घोषणा की गयी जिसके तहत 40 प्रतिशत तक विदेशी 
इक्विटी पूँजी की भागीदारी के आधार पर विदेशों से कम्प्यूटर 
प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति प्रदान की गयी । 


उल्लिखित आर्थिक उपायों के अपनाये जाने के फलस्वरूप 
इस योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक उद्योग ने अत्याधिक प्रगति की । 
सन्‌ ।982 में नावे के सहयोग से कम्प्यूटर एडेड डिजाइन ( सी0 ए0 डी0 ) 
परियोजना को प्रारम्भ किया गया । सन्‌ ।983 में यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेण्ट 
प्रोग्राम ( यू0 सन0 डी0 पी0 ) के सहयोग से कम्प्यूटर एडेड मैनेजमेण्ट ( सी0 
ए0 एम0 ) परियोजना को प्रारम्भ किया गया । इलेक्ट्रानिक उद्योग के अन्तर्गत 
प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य , इलेक्ट्रानिक वस्तओं के प्रमापीकरण 
किस्म नियन्त्रण और उनके परीक्षण हेतु राष्ट्रीय - स्तर पर राष्ट्रीय भौतिक 
प्रयोगशाला - नई दिल्ली , प्रादेशकि स्तर पर प्रादेशिक इलेक्ट्रानिक परीक्षण 
प्रयोगशालाओं और राज्य - स्तर पर इलेक्ट्रानिक परीक्षण एवं विकास केन्द्रों 
की स्थापना की गयी जिनमें निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य , प्रमापीकरण 
और परीक्षण का कारय किया जाता रहा जिसके फलस्वरूप इस उद्योग में प्रयोग 
की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनेक आमूल परिवर्तन 


हुये और उत्कृष्ट किस्म की विविध प्रकार की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन 
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होने लगा । उदा हरणार्थ- रेडियो सेट , टेलीविजन सेट , टेप रिकार्डर ( ओडियो ), 
वीडियों तथा केसेट रिकार्ड , एम्पलीफायर , 'रिकाई प्लेयर , इलेक्ट्रानिक 
घड़ियाँ , विविध प्रकार के इलेक्ट्रानिक खिलौने , मोडयल्स इलेक्ट्रानिक सर्किट 
ब्लॉक , मास कम्यूनीकेशन उपकरण , टेली- 'कम्यूनीकेशन्सा “उपकरण 

टद्वि-पथी संचार उपकरण , सूक्ष्म तरंग नियन्त्रण उपकरण , चिकित्सा इलेक्ट्रानिक 
उपकरण , प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोिनिनि उपकरण ओर विविध प्रकार के उपकरण। 
अत: इंससे स्पष्ट होता है कि इस पँंचवषीय योजना काल के दौरान भारतीय 
सरकार के सक्रिय प्रयास के फलस्वरूप देश के इलेक्ट्रानिक उद्योग का अत्याधिक 
विकास हुआ एवं उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सतत प्रगतिशील रही। 
इस अवधि में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के उत्पादन में आशातीतू वृद्धि हुई जिसके 


फलस्वरूप इन वस्तुओं के आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति 


हुई । 


इस पंचवर्षीय योजना काल के दोरानू भारतीय सरकार ने 
उद्योगों की आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उनेक उपाय किये| उदाहरणार्थ- सन्‌ 
980 में सरकार 'के द्वारा 3 रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था 
का अधिग्रहण किया गया जिनमें हिन्द साइकिल लिमिटेड , सैन-रेल लिमिटेड 
4. डॉ0 आर0 एस0 कुलग्रेष्ठ , औद्योगिक, अर्थशास्त्र, . 993 


बी सका तक 


कक 


एवं मारूति कम्पनी लिमिटेड प्रमुख थे ; सन्‌ ।982 में चीनी उद्योग के 
आधुनिकीकरण हेतु चीनी विकास फण्ड अधिनियम के अन्तर्गत चीनी विकास 
फण्ड को स्थापना की गयी ; सन्‌ ॥983-84 में सूतीवस्त्र की रूग्ण इकाइयों 
की प्रबन्ध व्यवस्था को ने टेक्स-टाइल कारपोरेशन ( एन0 टी0 सी०) 
के हाथों में सौंपा गया ; जूट , सीमेण्ट , इन्जीनियरिंग सूती वस्त्र , चीनी, 
आदि उद्योगों को आधुनिकीकरण हेतु उदार ऋण योजना के तहत्‌ निम्न 
दर पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया गया ; आदि । इन प्रयासों 
के फलस्वरूप उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था एवं उनकी वित्तीय स्थिति में बहुत 
अधिक सुधार हुआ और उनमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला! 
पुरानी मशीनों का नवीन मशीनों से प्रतिस्थापन और उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन 
प्रौद्योगिकी के नवीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई जिसके परिणामस्वरूप 
औद्योगिक उत्पादन में आशातीत्‌ वृद्धि हुई । इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित 


तालिका संख्या-।9 प्रस्तुत है: - 
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तालिका संख्या-॥9 


प्रमुख उद्योगों की उत्पादन लक्ष्य एवं वास्तविक- उत्पादन 


( षष्टम पंचवषीय योजना ) 


उद्योग इकाई षष्टम योजना में वास्तविक - उत्पादन 
निर्धारित लक्ष्य सन्‌ ॥984- 85 


कम... जनक, सकाए.. क्‍या... कामना, 
सा. मानक... आम हयात. गायन रा. मम... का)... फजक. सन... लाया. छाया... डक... एड़ी... डाक... कमान... समन. रचा... काम... सा. आन. गाव. सरवाक.. सका. डक... सका. डे... सकके. न. पाया. सा. क्रय... पक... रोड... गे. साक.. डक... कक ल्‍५3. 3. कि ..3. 3. हे... न... बा... जम 


| 2 3 4 

|... कोयल। मिलियन टन ॥65.00 [48.00 
2. खनिज तेल गज 2।.60 - 28. 99 

3.  ब्रिकी योग्य इस्पात ४... 9३) ।॥.5। 08.77 

4... ऐल्यूमीनियम हजार टन 300. 00 277. 00 
5. सीमेण्ट ' मिलियन टन 34.50 30.0 

6. पेट्रोलियम - पदार्थ श ह 35. 34 33. 29 
7... उर्वरक द हजार टन 5,650 . 00 5, |8। .00 
8. चीनी मिलियन टन 07. 64 06. 20 

9... वनस्पति तेल हजार टन 900,00 920.00 
।0. वस्त्र ( असंगठित क्षेत्र ) मिलियन मीटर 8,400. 00 8,530. 00 
।।. वस्त्र [ मिल क्षेत्र मिलियन मीटर 4,900.00 3-420 . 00 


2... कागज व पटठे हजार टन. ॥,500.00 . . _ ),36।. 00 
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43. कम. परी. शरीक. करपकक. पिकम... सात. गया. मनन. होम... राम... सम. जल्‍रमुथ. कक. मान... ाहमन. प्गयीी.. का. सके. पाक. फााक.धन्‍0. सावा३.. कक. सम... चमक. चारकेते.. साया. सकक.. आप. सक.. सक..ध..ए४«.. समाओं... उसका... खाक... रा... जा... ारक.साम... सनम. कमक. 3». सके... फममथ.. 0०... आए... चाडडत. सा. सढ॥. चाथक.. चीफ. आकाक.. बोडग... थी, 


| ३ 3 4 

।3. अखबारी कागज हजार टन ।80.00 97. 00 
।4.. मशीनरी औजार करोड़ रूपये. 250. 00 303. 00 
।5. रेल डिब्बे सख्या 25,000 ।2,500 
।6. पथिक यान संख्या ।700 [34 
7... कारें संख्या 48,000 74,200 
8. स्कूटर,मोटर साइकिल 

मोपेड संख्य 8,00,000 9,। 8,000 
।9. रेफीजरेटर्स "' 3,90,000 5,72,000 
20. टेलीविजन सेट करोड़ रूपये. ।80.00 336. 00 
2।.  संचारस उपकरण धर क 509. 00 593. 00 
22 कम्प्यूटर्स कं डर 70.00 ।।0.00 
23. उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्म ." हे 522. 00 642. 00 


24. सिलाई मशीने . .. संख्या 4,70,000 3,49,000 


स्रोत: -योजना आयोग , भारत सरकार , सप्तम पंचवपीय योजना ( ॥985-90 )» भाग-» 


प्रष्ठ संख्या - 20॥ -। 04 
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उपरोक्त तालिका संख्या-॥9 के अवलोकन से यह विदित 
होता है कि इस योजना काल के दौरान देश के औद्योगिक उत्पादन में आशातीत 
वृद्धि हुई । प्रस्तुत तालिका से यह स्पष्ट होता है कि इस अवधि में मशीनरी 


औजार , स्कूटर , मोटर सांइईकिल , मोपड , कार , खनिज तेल , संचार- 


उपकरण , रेफुेजीरेटर , इलेक्ट्रानिक वस्तु, अखबारी कागज , वनस्पति तेल , 
कम्प्यूटर , आदि के उत्पादन में विशेष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इनके 
अतिरिक्त लोहा एवं इस्पात , सीमेण्ट , चीनी , उर्वरक , वस्त्र , रेल - 
डिब्बे , पथिक यान , कागज व पटठे , पेट्रोलियम - पदार्थ , आदि के उत्पादन 
में भी आशनुकूल वृद्धि हुई जिसमें उत्पादन - क्षमता का अनुकूलतम उपयोग 


आधुनिकीकरण , प्रौद्योगिकी विकास , आदि के क्षेत्र में हुई प्रर्गत्‌ का महत्वपूर्ण 


योगदान रहा । 


षष्टम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारतीय सरकार 
के द्वारा सन्‌ ॥980 की औद्योगिक नीति के तहत किये गये सक्रिय प्रयास 
के फलस्वरूप देश के ब्रृहत्‌ काय उद्योगों के साथ - साथ लघु एवं कुटीर 
उद्योगों के विकास एवं उनमे औद्योगिकीकरण को भी काफी हद तक प्रोत्साहन मिला 
और लघु - स्तरीय उद्योगों के उत्पादन एवं इन उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं 
के निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई ।. इसके सन्दर्भ में तालिका संख्या-. 


20 प्रस्तुत है :- 


बा 


तालिका संख्या- 20 
लघु एवं कुटीर उद्योगें के उत्पादन एवं 
निर्यात की स्थिति ( करोड़ रूपये में ) 


उद्योग उत्पादन “निर्यात 
सन्‌ सन्‌ सन्‌ सन्‌ 
।979- 8 [984- 85 [979-80 984 - 85 
न 2, 5 4 5 


(।) परम्परागत उद्योग: _ 


() खादी 92. 00 ।70.00 - 3.65 

() ग्रामीण उद्योग 348 . 00 759 . 00 ह हि 

(।।।) हथकरघा ।,740.00 2,880. 00 290. 00 348 . 86 

(| ०) रेशम 0,3।,00 03।6 . 00 049 . 00 [29 . 05 

(५०) हस्त शिल्प 2.050.00 3,500.00 854 . 00 ।,700-00 

(०६) जटा 0086.00 0000.00 037. 00 026 . 00 
योग (अ) 4,447.00.. 7,725.00 ।,230 . 00 2,207 . 56 


() लघु उद्योग 2। .635.00 50,520%00 ।0,50ल्‍00 2,350४00 


करघे 03,250.00. 0622. 00 


+ 
रे 
जया... सकाक ज़ाबन. क्र. चंगुल अंसानय. समान संभांजक.क अयका. मिगाध.. धाश. राम! डाक ऋग आई मानी. की चमक... दमा गड़ममामकर. भय आफ खमाकर. काया. साग५.. जायादे।. ग्राधा॥.. ॒कंक.. ग्रष्एक.. रा. पंकामंमीक. आए. धरम. बन. अंक ;.. वममका.. फममडे.. कामुक, बाडने. का. आह्ाम.. प्रकाक. चकक. मो. गुम. शा धमक.. पक्का. जम पकाए. सांका.. जनंआा.. आग. क् हम... इमड़े यदुनं__)क... डी अंक... पाक आज... वुयायां जा कुन्पारे. अवध, 


योग(ब) 24,885-00 56743. 00 ' .. ॥,050.00 . 2,35000 


72०: 


७०... गा). समा. पक. गया... साथ. सयरक.. धाके. एक. धमक.. समा. सन).. पकक.. इसमे... समा५. का... डक. धग॥. सका. कक. दा मा. पाक. उमा. पका. धाम. पावके.. धवन... एाावा४.. इमाम. धकााए. सा. कमा... सबक... पक. कक. कम. पड. धन के. च्कक ऋयाक.. आफ... जानो... इगके... धानाक. ज्सजक का. बन्‍ण.. जात... पान सकी. सबक. सायक.. साइत.. सडआ.. सात. सथाक:.. कह. गडग्की.. के 


। 2 3 4 5 
(3) अन्य (स) 4,206.00 ॥06।.00 - - 
कुल योग 
(अ+ब+स) 33,538 .00 65,538 . 00 2,280. 00 4,557 . 00 


स्रोत- :योजना आयोग , भारत सरकार , सप्तम पंचवर्षीय योजना ( ।985-90 ), भाग - या, 


पृष्ठ संख्या - 99 | 


2 धब 


उपरोक्त तालिका संख्या- 20 के अवलोकन से यह विदित 
होता हैं कि षष्टम पंचवर्षीय योजनाकाल केदौरान्‌ योजना के प्रारम्भिक वर्षो 
की तुलना में योजना के अन्तिम वर्षों में लघु एवं कुटी उद्या्गों के उत्पादन 
एवं नियत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई । इस प्रकार से लघु - स्तरीय उद्योगों के 
उत्पादन एवं निर्यात में हुई वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि इस योजना 
काल के दौरानू इन उद्योगों में नवीन औद्योगिक इकाइयों की प्रस्थापना , 
मशीनीकरण , उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी में नव-प्रवर्तन , कस्तुओं की 
गुणवत्ता में सुधार, आदि प्रक्रियायें निरन्तर क्रियाशील रहीं क्‍यों कि इनके 
अभाव की स्थिति में उत्पादन एवं निर्यात दोनों में बुद्धि होना संभव नहीं था। 
अतः इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस योजना के अवधि में लघु 


एवं कुटीर उद्योगों में प्रभावकारी औद्योगिकीकरण हुआ । 


उल्लिखित संक्षिप्त विवचेन से अन्त में यह निष्कर्ष प्राप्त 
होता है कि षष्टम पंचवर्षय योजना काल के दौरान काँगेस (६0) सरकार 
ने औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में विशेष अभिरूचि ली | देश में औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को त्वरित करने के उद्देश्य से .सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीन 
आर्थिक नीति के तहत्‌ समय-समय पर सरकारी नियन्त्रण एवं प्रतिबन्धों में 
उदारता अपनायी गयी और अनेक प्रभावकारी कदम उठाये गये जिनमें से औद्योगिक : 


नीति एवं अनुज्ञापन नीति को उदार बनाना , प्रवासी भारतीयों , एम0 आर0 


का 


टी0 पी0 तथा फंरा कम्पनियाँ का पिछड़े क्षेत्रां मई नवीन औद्योगिक इकाइयाँ 
प्रस्थापित करने के हेतु अनुमति प्रदान करना , रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को 
उदार ऋण योजना -के अन्तर्गतू निम्नब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना , आदि 
प्रमूख कदम थे । इन प्रयासों के फलस्वरूप देश के समग्र औद्योगिक क्षेत्र 
का अत्याधिक विकास हुआ । औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया , प्रौद्योगिकी , आदि 
में अनेक नव - प्रवर्तन हुये जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में 
बहुत अधिक वृद्धि हुई । देश में कच्चे माल का अभाव , श्रम - अशान्ति, 
ऊर्जा की अपर्याप्त एवं अनियमित आपूर्ति , माँग में कमी , आदि समस्याओं 
के विद्यमान होने के बावजूद भी षष्टम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान्‌ 


प्रभावकारी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील रही । 


5 0 


3-0- सप्तम पंचवषीय योजना काल ( । अप्रैल सनू ॥985 से 


3। मार्च सन्‌ ॥990 तक ) 


(अप्रैल सन्‌ 985 से 3। मार्च सन ।990 तक की अवधि हेतु सप्तम्‌ 
पंचवषीय योजना का प्रारूप योजना आयोग के तात्कालीन उपाध्यक्ष डॉ0 मनमोहन 
सिंह के निर्देशन में तैयार किया गय। था । 9 नवम्बर सन्‌ ॥985 को राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी। 
सप्तम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ देश की 
अर्थ - व्यवस्था को अति अधि , कुशल ओर प्रगतिशील बनाना था । 
इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना 
आयोग ने देश में औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ मेंनिम्नलिखित बातों पर विशेष 


बल दिया :- 
(।) उपभोक्तागत्‌ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करना ताकि उपभोक्ताओं 
को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुयें 


आसानी से उपलब्ध हो सकें । 


(2) निर्यात - उन्मुखी उद्योगों का विकास करना । 


“324 - 


कम्प्यूटर , सूक्ष्म - इलेक्ट्रानेक , दूर - संचार , आदि 


उद्योगों के विकास को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना । 


अद्यतम उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं उत्पादकता में 
सुधार के द्वारा उपलब्ध उत्पादन संसाधनों का अनुकूलतम 


उपयोग करना । 
विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में आत्म - निर्भरता को प्राप्त 
करने और प्रशिक्षित व दक्ष व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध 


कराने. हेतु समेकित नीति का अनुपालन करना । 


उल्लिखि महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुये सप्तम 


पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान भारतीय सरकार के द्वारा देश में औद्योगिकीकरण 


की प्रक्रिया को त्वरित करने हेतु सन्‌ ॥980 की ओद्योगिक नीति के तहत 


अनेक नये नीतिक उपार्यों को लागू किया गया जिनमें निम्नलिखित प्रमुख उपाय थे : 


(।) 


एम0 आर0 टी0 पी0 कम्पनियों की परिसम्पति सीमा 20 
करोड़ रूपये से बढ़ाकर ।00 करोड़ रूपये कर दी गयी ताकि 


एकाधिकारी एवं प्रतिब्रन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रभाव _ 


न 2 


क्षेत्र से और अधिक कम्पनियाँ मुक्त हो सके । 


सन्‌ ॥985 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी ( विशेष - प्रावधान ) 
अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत्‌ जनवरी सन्‌ ॥987 
में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्मण बोर्ड की स्थापना की 
गयी । 


6 जून सन ॥985 को भारतीय सरकार ने नवीन टेक्‍्सटाइल 
नीति की घोषण की जिनका उद्देश्य वस्त्र के उत्पादन में 
वृद्धि करना था ताकि देश कीबढ़ती हुई जनसंख्या को आवश्यकता 


के अनुसार उचित मुल्य पर वस्त्र उपलब्ष्ध कराया जा सके। 


* सन ।986 में आधुनिकीकरण , प्रुनस्थीपन और नवीकरण 


को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अभनुज्ञापन 
प्राप्त उत्पादन-- क्षमता से 49 प्रतिशत अधिक क्षमताओं के 


सृजन की छुट दी । 


सन्‌ 986 में केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों | क्‍ 


में औद्योगिकीकरणा को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसूची- 


2 


( में सम्मिलित 20 उद्योगों की एम0 आर0 टी0 पी७ व 
फेरा कम्पनियों को अनुज्ञापन प्राप्ति की अनिवार्यता से मुक्त 


कर दिया गया । 


मई सन्‌ ।986 में लघु उद्योग विकाक्ष कीष की स्थापना की 
गयी ताकि कि लघु उद्योगों के विकाक्षा , विस्तार , विविधीकरण, 
पनर्स्थापना , आदि हेतु उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध 


करायी जा सके । 


सन्‌ ॥987-88 में अति - लघ्‌ उद्योगों के विकासार्थ राष्ट्रीय 
समता कोष की स्थापना की गयी !। इसे योजना के त हंतू 5 लाख 
तक की जनसंख्या वाले गाँवां एवं कस्बों में स्थापित 5 लाख 
रूपये तक की पूँजी वाले उद्योगों को रियायती ऋण देने की 
व्यवस्था की गयी तथा ऋण प्राप्ताकर्ताओं को किसी प्रकार 


की जमानत देने की आवश्यकता से मुक्त रखा गया । 


जून सन्‌ ।988 में औद्योगिक अनुज्ञापन नीति को ओर अधिक 
उदार बनाया गया । इसके तहत्‌. गैर - एम0 आर0 टी0 


पी0 व गैर - फेरा कम्पनियों को पिछड़े क्षेत्रों व गेर- पिछड़े क्‍ 


-327- 


में अचल सम्पत्ति में विनियोग की क्रमश: 50 करोड़ और 
।5 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को प्रारम्भ करने हेतु 


अनुज्ञापन प्राप्ति की अनिवार्यता से उन्मुक्त कर दिया गया। 


(9) औद्योगिक उत्पादन इकाइयों को विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित 
करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा विस्तृत सामुहीकरण 
की नीति अपनायी गयी जिसके तहत अनेक समगुणवत्ता 
की वस्तुओं को समजाति - वर्ग में रखा गया । उदाहरणार्थ- 
मशीनरी औजार, मोटर - चालित दो - पहिये की गाड़ियाँ, 
मोटर - चाहित - चार पहिये की गाड़ियाँ , कागज व 
लुग्दी , औषधि , पेट्रोलियम - पदार्थ , उर्वरक , इलेक्ट्रानिक, 
आदि । इस नीति के तहत्‌ प्रत्यके समृह के निर्माताओं को 
अपने जाति-वर्ग की प्रत्यक वस्तु के उत्पादन के क्षेत्र में 


स्वतन्त्रता प्रदान की गयी किन्तु कुल उत्पादन अनुज्ञापन 


प्राप्त उत्पादन - क्षमता से अधिक नहीं होने दिया गया। 
(।0) दूर - संचार उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में'निजि क्षेत्र को कर. 


49 प्रतिशत की भागीदारी की अलुमति ब्रदान की गयीं। 


हज 


(।।) जनवरी सन्‌ ॥989 में लघु उद्योगों के उत्पादन. हेतु 835 


वस्तुओं को आरक्षित किया गया । 


(052 जनवरी सन्‌ ॥990 में भारतीय सरकार ने लघु उद्योगों क्रो 
नई गति देने हेतु लघु उद्योग , कृषि और ग्रामीण 
उद्योग विभाग की स्थापना की । 


५ द मार्च सन्‌ 985 में लघु उद्योग के परिष्कृत प्रत्याय के तहत 
लघु॒उद्योगों में प्लाण्ट एवं मशीनरी के रूप में परजी विनियोग की सीमा 20 
लाख रूपये से बढ़ाकर 35 लाख रूपये तथा अनुषंगिक उद्योगों में प्लाण्ट एवं 
मशीनरी के रूप में प्जी विनियोग की सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 45 
लाख रूपये कर दी गयी ताकि लघु- स्तरीय उद्योगों में और अधिक औद्योगिक 
इकाइयों को व्यापक स्तर पर लाभ एवं सुविधायें प्राप्त हो सके । अति - 
लघु उद्योगों में प्लाण्ट एवं मशीनरी में पूँजी विनियोग की सीमा 2 लाख 
रूपये यथावत रहा । 

भारतीय सरकार के द्वारा अपनाये गये उल्लिखित आर्थिक 
. उपायों के फलस्वरूप सप्तम्‌ पंचवर्षीय योजना काल के दौरान देश के ऑँद्योगिक 
विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रोत्साहन 
मिला । इस योजना अवधि के द दौरान देश के औद्योगिक अर्थ- व्यवस्था के 
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विकास के क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार 
करते हुये सरकार ने इन उद्योगों हेतु कच्चे माल का स्टाक कायम करने, 
आधुनिकीकरण , प्रौद्योगिकी विकास , लधु उद्योग विकास संस्थानों को सुदृढ़ करने, 
जिला उद्योग केन्द्रों का पुनगर्ठन करने , निर्यात संबर्द्धनाी हेतु विशेष छूट 
देने , आन्तरिक विपणन को बढ़ावा देने , मशीनरी एवं अन्य सहायक सामग्री 
क्रय करने , प्रशिक्षण एवं परामर्श केन्द्रों की स्थापना , आदि । “विषयों “पर 
विशेष रूप से बल दिया । इस पंचवषीय योजना के अन्त तक लघु एवं कुटीर 
उद्योगों के विकासार्थ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रयास से लघु उद्योग विकास 


'संगठन' 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निममा , लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, 
राष्ट्रीय यन्त्र निर्माण संस्थान । क्‍ विद्यतः उपकरण अभिकल्पन संस्थान , उद्योग 
निदेशालय , लघु उद्योग विकास निगम एवं राज्य वित्त निगम , आदि स्थापित 
किये जा चुके थे जो निरन्तर कार्यरत पाये गये। इससे लघु एवं कुटीर उद्योगों 
के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रोत्साहन . 
मिला । लघु एवं कुटीर उद्योगों में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्ल॑खनीय प्रगति 
हुई और इन उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी में अनेक आमूल परिवर्तन 
हुये जिसके फलस्वरूप पर व कृषि पर आधारित वस्तुओं के साथ- 


साथ अनेक . प्रकार की अद्यतम वस्तुओं का व्यापक स्तर पर उत्पादन होने 


।- योजना , सूचना और प्रस्तरण मन्त्रालय - भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित ,।5 मार्च सन्‌ ।990, प्रुष्ठ संख्या-24 | 
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लगा । उदाहरणार्थ - विविध प्रकार के विद्यत उपकरण , संगणक, टेलीविजन 


सेट , इलेक्ट्रानेक खिलौने , इलेक्ट्रानिक घड़ियाँ, इलेक्ट्रानिक टंकण मशीन , 
संचार- उपकरण, आदि । अतः लघु - स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत आधुनिक 
किस्म की वस्तुओं का व्यापक स्तर पर उत्पादन होने के कारण इस योजना 
अवधि के दौरान इन वस्तुओं के आयात - प्रतिस्थापन एवं निर्यात - संवर्द्धन 
के क्षेत्र में इन उद्योगों की उपलब्धियाँ सराहनीय रहीं और देश हु द्वारा विदेशी 
मुद्रा के अर्जन के क्षेत्र में इन उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान पाया गया । 
इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि सप्तम पंचवर्षीय याजनाकाल के दोरान्‌ 
भारतीय सरकार के द्वारा अपनी तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति के तहत लघु- स्तरीय 
उद्योगों में औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में उठाये गये सक्रिय कदमों के फलस्वरूप 
इन उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ एवं उनमें पर्याप्त औद्योगिकीकरण 


पाया गया । 


इस पंचवषीय योजना काल के दौरान भारतीय सरकार ने 
देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से औद्योगिक 
रूग्णता को दूर करने हेंतु अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहतू अनेक 
प्रभावकारी कदम उठाये । जनवरी सन्‌ ।987 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी 
( विशेष प्रावधान ) अधिनियम...। हे 85 के अन्तर्गत सरकार ने औद्योगिक 


एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोढ्ढड की स्थापना की जिसने मई सन्‌ ।987 से अपना 
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कार्य - प्रारम्भ किया । इस बोई का प्रमुख कार्य रूग्ण औद्योगिक इकाइयों 
के विषय में उन सभी उपायों को सुनिश्चित करना होता हैं जिनसे स्वस्थ 
औद्योगिक इकाइयों को रूग्ण होने से बचाया जा सके और वर्तमान समय में 
रूग्ण इकाइयों की रूग्णता को दूर किया जा सके । बोडई के द्वारा पंजीकृत 
रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वप्रथम परीक्षण किया जाता है तत्पश्चात्‌॒ ऐसी 
इकाइयों के पुनर्गठन , पुनरूत्थान , पुनर्स्थापना , कम्पनी के प्रबन्ध में परिवर्तन, 
रूगण कम्पनी का अन्य किसी स्वस्थ कम्पनी में विल्यग एवं एकीकरण, 
आदि उपायों को लागू करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । इस 
योजनाकाल के दौरान देश में व्याप्त औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के 
क्षेत्र में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोड निरन्तर क्रियाशील रहा । 
“जनवरी सन्‌ ॥990 तक ऐसे 835 मामले बोड के पास पंजीकृत हुये जिनमें 
से 452 मामलों का इस बोर्ड के द्वारा निपटारा किया गया"।” सरकार समय- 
समय पर लघु- स्तरीय उद्योगों में बढ़ती हुई औद्योगिक ख़ग्णता को कम करने 
के प्रयास किये जिसके तहत अक्टूबर सनू ।989 में दुर्वल लघु -स्तरीय औद्यागिक 
इकाइयों. हेतु सीमा शुल्क में राहत तथा सीमा शुल्क का अधिकतम 
क्‍ क्‍ 50 प्रतिशत ( कुछ शर्तों के साथ ) ब्याज म॒ुकत योजना को प्रारम्भ किया 


।. योजना , सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित , 3) दिसम्बर सनु ॥990, पृष्ठ संख्या- 4 | 
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गया । इसके अतिरिक्त इस योजना अर्वाध में सरकार ने ओद्यांगिक रूग्णता 
को दूर करने हेतु अनेक रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करके 
उनकी प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हार्थों में ले लिया । इस योजना काल के 
दौरान औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के क्षेत्र में इन प्रयासों के फलस्वरूप 
सफलता मिली । दिसम्बर सन्‌ ॥988 के अन्त में देश में कुल रूगण ओद्योगिक 
इकाइयों की संख्या 2, 42, 548 थी । मार्च सन ॥990 के अन्त में यह 
संख्या घटाकर 2, 2| , 097 तक रह गयी [ँ इस प्रकार से ओचागिक 
रूग्णता की स्थिति में हुई इस सुधार के कारण देश के औद्योगिक विकास 
एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । 


इस योजना काल के दौरान भारतीय सरकार के द्वारा कम्प्युटर, 
दूर - संचार , सूक्ष्म - इलेक्ट्रानिक, आदि उद्योगें के विकास को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गयी । कम्प्यूटर नियन्त्रण प्रणालियों , दूर-भाष व अन्य संचार 
के माध्यमों , टेलीविजन नेटवर्क , आदि का तीव्र गति से विस्तार हुआ जिससे 
विविध प्रकार के कम्प्यूटर , टेलीफोन व अन्य संचार क उपकरर्णों , टेलीविजन, 
वीडियों एवं आडियों उपकरणों की माँग में बहुत अधिक वृद्धि हुई । अतः 
इस बढ़ती हुई माँग की प्रभावकारी पूर्ति के उद्देश्य मे भारतीय सरकार ने 
अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ इलेक्ट्रानिेक और कम्प्यूटर उद्योगों 


।. आर्थिक समीक्षा ([ सनू ॥993-94 ), भारत सरकार , 
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के विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने. हेतु अनेक 


आर्थिक उपाय अनपाये जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख थे: - 


(६) 


सन्‌ ॥984 में घोषित इलेक्ट्रिक और कम्प्यूटर उद्योग नीति 


को और अधिक उदार बनाया गया । 


प्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रानिक उद्योग में पूँजी निवेश 


हेतु प्रोत्साहित किया गया । 


नवीन प्रौद्योगिकी आयात हेतु इन उद्योगों को खुली छूट 
दी गयी । क्‍ 


इलेक्ट्रिनिक और कम्प्यूटर उद्योगों के विकासार्थ देश में अनुसन्धान 


एवं प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया को तींत्र किया गया । 


दिसम्बर सन्‌ ॥986 में भारतीय सरकार के द्वारा कम्प्यूटर 
सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास , सॉफ्टवेयर निर्यति और द्स 
उद्योग. हेतु मानव संसाधन के शिक्षण एवं प्रशिक्षण 


“हेतु एक नवीन नीति की घोषणा की गयी । 
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उल्लिखित प्रयासों के फलस्वरूप देश के इलेक्ट्रराक और 
कम्प्यूटर उद्योगों के विकास एवं उनमें ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन 
मिला । इन उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया , प्रौद्योगिकी विकास , नवीकरण, 
उत्पाद-विविधकरण , आदि में नव - प्रवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील 
एवं प्रगतिशील रही । देश में अति आधुनिक किस्म के विविध प्रकार की 
इलेक्ट्रानिक वस्तुओं एवं कम्प्यूटों का उत्पादन होने लगा ।“सन्‌ ।984 में 
इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर उद्योगों का कुल कारोबार ।8 अरब 90 करोड़ 
रूपये का था जो सन्‌ ॥989 में बढ़कर 83 अरब रूपये तक पहुँच गया" । इससे 
यह स्पष्ट होता है कि इस योजना काल के दौरान इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर 
उद्योगों के कारोबार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई जिसमें भारतीय सरकार 
के द्वारा इन उद्योगों के विकासार्थ अपनायी गयी उदारपूर्ण आर्थिक नीति , अनुसन्धान 
एवं प्रौद्योगिकी विकास , आदि का, विशेष योगदान रहा । विविध प्रकार के 
इलेक्ट्रानिक वस्तुओं और कम्प्यूटर के उत्पादन में तीत्र गति से वृद्धि होने 
के कारण इन वस्तुओं की तात्कालीन मॉग की प्रभावकारी पूर्ति के अतिरिक्त 
देश के निर्यात संवर्धन को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । निष्कर्ष के 
रूप में विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सरकार के द्वारा 
अपनी आर्थिक नीति के तहत्‌ इस क्षेत्र में किये गये अभिरूचिपूर्णा निरन्तर 
।. योजना , सूचना और प्रसाण मन्‍्त्रालय _- भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित , 5 क्वितम्बर सन्‌ ।994, पृष्ठ संख्या-4 | 
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प्रयात के फलस्वरूप सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश इलेक्ट्रानिक 
वस्तुओं के उत्पादन व कारोबार के क्षेत्र में काफी हद तक आत्म-निर्भर हो 
चुका था और कम्प्यूटर उद्योग के विकास हेतु विस्तुत एवं अत्यन्त अनुकूल 
ढाँचें का निर्माण हो चुका था ; किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के आधार पर 
देश के इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर उद्योगों का विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण 


अपर्याप्त था । 


सप्तम पंचवषीय योजना काल के दोरान भारतीय सरकार 
के द्वारा अपनी तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहतू देश के औद्योगिक अर्थ- 
व्यवस्था के विकासार्थ औद्योगिक अनुज्ञापन नीति का उदारीकरण , औद्योगिक 
प्रौद्योगिकी आयात हेतुस्वायत्तता प्रदान करना , पूर्व संस्थापित ओद्योगिक 
उत्पादन - क्षमता से 49 प्रतिशत अधिक उत्पादन - क्षमताओं के सृजन 
हेतु अनुज्ञापन प्राप्ति की अनिवागता को समाप्त करना , एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक 
व्यापार व्यवहार अधिनियम के तहतू एम0 आर0 ठी0 पी0 कम्पनियाँ की 
विनियोग सीमा का विस्तार करना , पिछड़े क्षेत्रों में गैर - एम0 आर0 टी0 
पी0 व गैर - फेरा कम्पनियों को बिना अनुज्ञापन प्राप्त किये ही 50 करोड़ 
रूपये तक की नवीन परियोजनाओं को प्रारम्भ करे की स्वतन्त्रता प्रदान करना, 
विस्तृत औद्योगिक सामूहीकरण की नीति का अनुपालन करना , आदि उठाये 


गये प्रभावकारी कदमों के फलस्वरूप देश में औद्योगिक विकास एवं उनमें 


हा 2 


औद्योगकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक बढ़ावा मिला । देश में नवीन 
औद्योगिक इकाइयों के प्रस्थापना , अतिरिक्त - क्षमताओं के सृजन , औद्योगिक 
प्रोद्योगिकी विकास , उत्पाद - विविधीकरण , अदि क्षेत्रों में उल्लखनीय प्रगति 
हुई. जिसके परिणामस्वरूप इस पंचवर्षीय योजना काल के दांरानु देश के 
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला । इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित 


तालिका संख्या -2। प्रस्तुत है :- 


|... कोयला (लिग्नाइट सहित ) 

2. लौह अयस्क 

.3..तैयार-इस्पात ( गौण 
उत्पादकों सहित) 

4... इस्पात की ढली वकस्तुयें 

5... ऐल्यूमीनियम 


6. मशीनरी औजार 


7. सूती वस्त्र बनाने की मशीनें 


( फालतू प्र्जे/लहायक 


उपकरणों सहित ) 
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तालिका संख्या-2॥ 


प्रमुख उद्योगों के उत्पादन की स्थिति 


(सप्तम पंचवर्षीय योजना ) 


।0 लाख मी0 टन 


।0 लाख मी0 टन 


।0 लाख मी0 टन 


हजार टन 


0 लाख रूपये 


।0 लाख रूपये 


वास्तविक 
उत्पादन 
सन्‌ ॥985-85 


।62.30 


(04/ . 70 


(009 . 49 
(093. 00 
204 . 80 


' 294 . 00 


3,652 . ७७ 


वास्तविक 
उत्पादन 
सन्‌ ।989-90 


2।3.70 


050. 60 


(0। 3. 00 
239. 00 
42/7.]0 


0545. 00 


60640. 00 


*336* 
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| 2 3 4 

8. जूट मिलों की मशीनें ।0 लाख रूपय 033. 00 048 .00 

9. चीनी मिलों की मशीनें 0७ 426. 00 5।7.00 
।0.  सीमेण्ट बनाने की मशीनें ।0 लाख रूपये 0।3.40 029. 00 
।].. रेल-डिब्बे हजार संख्या 029.20 0350 .70 
।2. व्यापारिक गाड़ियाँ हजार संख्या 0।03.00 0।25 .50 
3... मोटर साइकित, स्कूटर 

और मोपेड हजार संख्या ।22। .60 ।753. 00 

।4.... डीजल इन्जन ( स्थिर ) ह "/!' | 83.90 ।52. 00 
।5.. बाइसिकिलें " ' 5553 -00 6802. 00 
6... कृषि ट्रेक्‍्टर गा 076 .30 [25.40 
।7... विद्युत ट्रान्सफार्मर ।0 लाख कि0 वाट. 027.27 036 . 55 
।8... विद्यत मोटर ।0 लाख अ0श0 05 -25 05.23 

9. नाइट्रोजन उवरक हजार मो0 टन 4, 328. 00 6, 642. 00 
20. फारूफेट उर्वरक मा । 428 . 00 ।792 ,00 
2।. .. सोडा ऐश 559 949-00 377. 00 
22. कास्टिक सोड| 799 द 727, 00 933 .00 हि क्‍ 
23. पेट्रोलियम परिष्कृत उत्पादन दस लाख मी0 टन... 039.90 04 ४ 70. क्‍ 
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आए. पकत.. कक... हक... सके. लग... कक. डआऑ3.. समा. सा. राम. सर. से. मरम०।. जाक.क्‍पा.. डर. मनन... आए. कक)... सह. काम... गए... गरजे... सन. .3ा3. मे... सार. 93... बाग... वा. पक. हम... 3... कक... सम. पाक. सके. मे. करन. पक. पर... मम. कमान... मान... धरम... पक... बडा... सा... गान... धन... खाक हा 


| 2 3 4 
24... कागज व पटटठा हजार मी0 टन ।547. 00 823. 00 
25... सीमेण्ट ।0 लाख मी0 टन 33.40.... 45 .80 
26. सूती वस्त्र !0 लाख वर्ग मीटर 2,467 . 00 | 3,936 . 00 
27. चीनी हजार मी0 टन 7003. 00 ।0989 - 00 


ज्रोत- :आर्थिक समीक्षा ( सन्‌ ॥993-94 ) , भारत सरकार , पृष्ठ संख्या. 5-36 से &38 तक 


तालिका संख्या - ।.3। | 
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उपरोक्त तालिका संख्या- 2। के अवलोकन से यह विदित्‌ 
होता है कि सप्तम पंचवर्षीय योजना कील के दौरान भारतीय सरकार के द्वारा अपनी 
तात्कालीनू आर्थिक नीति के तहत्‌ किये गये सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप 
इस योजना के प्रारम्भिक वर्षों की तुलना में योजना के अन्तिम वर्षों में देश 
के औद्योगिक उत्पादन में आशातीत्‌ वृद्धि हुई । मशीनरी औजार , ऐल्यूमीनियम, 
कोयला , तेयार - इस्पात , औद्योगिक मशीनरी , चीनी , सती वस्त्र , सीमेण्ट, 
बाइसिकिल , उर्वरक , सोडा ऐश , कास्टिक सोडा , कागज व पटटा , पट्रोलियम 
पदार्थ ,कृषि - ट्रेवटर , मौटर साइकिल , स्कुटर व मोपेड , व्यापारिक गांड़ियाँ , विद्युत 
ट्रास्सफार्मर , आदि के उत्पादन में हुई वृद्धि विशेष रूप से सराहनीय रही । 
इनके अतिरिक्त शेष अन्य उद्योगों के उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। 
देश के औद्योगिक उत्पादन - स्तर में हुई वृद्धि के सन्दर्भ में अध्ययन से 
यह पता चलता है कि 'इस “पंचवर्षीय योजना काल के दौरान समग्र औद्योगिक 
उत्पादन - स्तर में 8.।0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई जो कि 
इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष के 
दर के अत्यन्त निकट रही ' इससे क्‍ यह स्पष्ट होता है कि सप्तम पंचवर्षीय 
योजना काल के दौरान चयनित प्रमुख उद्योगों में उत्पादन की गुणवत्ता में 
परिशोधन , उत्पादन प्रक्रिया में नव-प्रवर्तन , विवकीकरण एवं अद्यतम वैज्ञानिक द 


प्रबन्धन , उत्पादन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट शोध एवं विकास , आदि के 


है. 5 रूद्र दत्त एवं के0पी) एम0 सुन्दरम , भारतीय अर्थव्यवस्था, 


सन्‌ !906« पृष्ठ संख्या- 248| 
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फलस्वरूप द्रत गति से इन उद्योगों में ओद्योगिकीकरण हुआ और इसके परिणामस्वरूप 
उनकी उत्पादन - क्षमता में सनन्‍्तोषजनक व्रद्धि से समग्र औद्योगिक उत्पादन- 
स्तर में आशातीतू अभिवृन्धि हुई जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस परिक्षेत्र 


में औद्योगिकीकरण का उल्लेखनीय योगदान रहा । 
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3.]- योजना अन्तरालकाल ( । अप्रैल सन्‌ ॥990 से 3। मार्च सन्‌ 


॥992 तक ) 


देश में विद्यमान राजैतिक विप्लव एवं निरन्तर सत्ता परिवर्तन 
के कारण अष्टम पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से दो वर्ष विलम्ब 
वे; साथ । अप्रेल सन्‌ ।992 से क्रियान्वयित हुई । सर्वप्रथम कॉग्रेस (६0) 
सरकार ने । अप्रेल सन्‌ ॥990 से 3। मार्च सन्‌ ॥995 तक की अवधि 
हेतु अष्टम पंचवर्षय योजना की रूप-रेखा तेयार की जिसे । सितम्बर ।॥989 
को योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की । दिसम्बर सन्‌ ॥989 में नर्वी लोकसभा 
के आम चुनाव के फलस्वरूप कॉग्रे (६0) सरकार के पतन के साथ जनता 
दल सरकार सत्तारूढ़ हुई । इस सरकार के द्वारा योजना आयोग का पुनर्गगन किया 
गया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री आर0 के0 हेगड़े मनोनित किये गये 
जिनके निर्देशन में जनता दल के चुनाव घोषणा - पत्र के आधार पर । अप्रेल 
सन्‌ ॥990 से 3। मार्च सन्‌ ॥995 तक की अवधि छहेतु अष्टम पंचवर्षीय 
योजना की रूप-रेखा तेयार की गयी । ।9 जून सन्‌ ॥०५0 को राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने .स्वीकृति प्रदान की । नवम्बर सन्‌ ॥990 में श्री वी0पी0 सि ह॒ 
सरकार के पतन के साथ श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार सत्तारूढ़ । 
हुई और श्री मोहन धारिया की उपाध्यक्षता में योजना आयोग का पुनः प्रुनर्गठन 
किया गया जिनके द्वारा 3। मार्च सन्‌ .॥99। को अष्टम.. पेचवपीय योजना 


के रूप - रेखा पर हस्ताक्षर किया गया किन्तु इसी दौरान श्री चन्द्रशेखर 
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सरकार के पतन के कारण इस पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा कागज पर 
लिखित सरकारी प्रलेख मात्र ही बनकर रह गयी और क्रियान्वमित नहीं हो 
सकी । दसवीं लोकसभा के चुनाव के फलस्वरूप जुलाई सन्‌ ।99। में काँग्रेस 
(६0) सरकार पुनः सत्तारूढ़ हुई जिसके द्वारा श्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व 
में योजना आयोग का पुनर्गगन किया गया ।*योजना आयोग के द्वारा । अप्रैल 
सन्‌ ।॥992 से अष्टम पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वयित करने का निर्णय लिया 
गया।"' | इस प्रकार निरन्तर सत्ता हस्तान्तरण के कारण । अप्रैल सन्‌ ॥990 
से 3। मार्च सन्‌ ॥992 तक की अवधि जो अन्तराल की अवधि रही । 
इस काल के दौरान राजनैतिक सत्ता में अस्थिरता के कारण तात्कालीन्‌ सत्तारूढ़ 
किसी भी सरकार के द्वारा अपनी तात्कलीनू आर्थिक नीति के तहत देश के 
औद्योगिक विकास एवं ओऔशद्योगिकीकरण हेतु सुनियोजित एवं प्रभावकारी 
आर्थिक उपायों को अपनाया नहीं जा सका । अतः ऐसी परिस्थिति में औद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र में सरकारी आर्थिक प्रोत्साहनों का अभाव रहा जिसके फलस्वरूप 
देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शिथिल रही एवं ओद्योगिक विकास की 
गति लगभग स्थिर उत्पादनकारी बनी रही । चेसे इस “काल के दोरानू कुछ 
उद्योगों को अपवाद स्वरूप छोड़कर अधिकांश उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि 
होने के स्थान पर कमी आयी । इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका संख्या- 


22 प्रस्तुत है 


हे . . रूद्र दत्त एवं के0पी0 एम0 सुन्दरम॒ भारतीय अर्थव्यवस्था, 


सन्‌. 3994, प्रष्ठ संख्या-26। ! 
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का. थक. कक... मकान. डए. लाए. गाक. पकाने. दा... परदास. किपेडी... कैद. ला. ट्रक ल॥. सपा. फेक. सके. दाककक.. गज... ल्‍मा।. सा“. मी... माफ. सलि). कमा. सका. पराबक.. गए. फेक. सा. कर. 9... थक... सबक... सडक. ाक.. दाक.. डाक. धागा)... सात. गरम... सम... सो... सता... सकक.. खाए... एम... एमम.. दा... इक... जाना, 


कोयला(लिग्नाइट सहित) 
लौह -अयस्क 

कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ 
तैयार इस्पात ( गौण 
उत्पादकों सहित ) 

जूट मिलों की मशीनें 
सीमेण्ट बनाने की मशीनें 
रेल डिब्बे 

मोटर गाड़ियाँ ( कुल ) 


गोटर साइकिल, स्कूटर 


. और मोपेड 
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तालिका संख्या -22 


प्रमुख उद्योगों के उत्पादन की स्थिति 


( सन्‌ 990-9॥ व सन्‌ ॥99॥-92 ) 


।॥0 लाख मी0 टन 


[। भै 3) 


6 हैह ही 


।0 लाख रूपये 
।0 लाख रूपये 
हजार संख्या 


हजार संख्या 


वास्तविक -उत्पादन 


सन्‌ ॥990-9। 


225 - 50 
053. 70 


033. 00 


0|3. 53 
अप्राप्य 
2/0] . 0७ 
25-30 


366.30. 


4842.80 


वास्तविक- उत्पादन 


सन्‌ ।99॥ - 92 


243. 90 
053. 90 


(30.40 


0॥4 . 33 
अप्नाष्य 
2246 . 0७0 
25. 20 


34 .90 


608 . 40 


कक. एके. राम. बयाई.. रे. पक. धार. सा. बा... सा. रा. साधा... सक.. कक... सपा. कोज).. सोब७. सआ9.. कम. सर. से. मााक..क्‍ढाक. धकक. 0. गा... डक. साकार कक. सके... गमकक.. सडक. सराथा७.. धर. वा. साय. सही... माके.. डाक. डक... साड।.. जगाझ. कक... सब... जाए... काम. सनकी... वात. धागा. एक... सनक... मम. कक... था... की. 


। 9) 3 4 
0. विद्यत शक्ति से चलने 

वाले पम्प हजार संख्या 59 .00 53। . 00 
।।. डीजल इन्जन ( स्थिर ) हजार संख्या ।58 . 40 | 59 . 60 
2. भूमि परिवर्तत उपस्कर  " हे 004 . 00 003. 29 
3. विद्युत ट्रान्सफार्मर ।0 लाख कि0वा0 36. 58 34. 28 
!4. रेडियो रिसीवर हजार संख्या 085. 00 282 . 00 
।5. ऐल्यूमीनियम कण्डक्टर. हजार भी0 टन 067.60 056. 90 
।6. नाइट्रोजन उर्वरक 44 6993 . 00 7235. 00 
।7. सोडा ऐश 0, | 385. 00 । 409 . 00 
।8. कागज व पट॒ठा , हजार मो0 टन 2088 . 00 2।22 . 00 
।9. सीमेण्ट ।0 लाख मी0 टन 48 . 80 5। . 70 
20. बाइसिकिल टायर ।0 लाख 24 . 80 22. 60 
2।. पेट्रोलियम परिष्कृत उत्पाद ॥0 लाख मी0 टन 48 . 00 47. 80 
१42 पेंसिलीन _एम0एम0यू0 525.00 55.00: 
23. क्लोरमफेनिकोल पाउडर मी0 टन ।2। . 60 2.80. क्‍ क्‍ 
24. जूट वच्त्र हजार मी0 टन | 430 00 | 378 00 
25. सूती वस्त्र ।0 लाख वर्ग मी0 .. 543 . 00 4647 . 00 
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सका. कक. झापक. धाया३.. उयझ.. सए0.. सामढ.. धाम... मत. पिशोकी.. मादक. पक. साक.. चुरा. साया. पा... साडआ.. ंकएआ.. सी. ाा#.. था. बदक$. वात. थक. सोडीऋ.. पक. इरान.. आफ... साफ). 020. सरा+.. गये. पल... का... पाक... गा... मा. साय. काया... सामाू. साफए+.. साडाक. सम. .जनाक..पधएन.. सम... साक. धमओआ.. सामाक. पक. सा... सा)... गाडी. साक'.. सं. सवा. जग... सा 


। 2 3 4 

26. वनस्पति हजार मी0 टन 850. 00 826. 00 
27. ऐल्यूमीनियम हजार मी0टन 45। .।0 5। .50 
28. कृषि ट्रेक्टर हजार संख्या 42 .20 । 66 . 30 


20. स्पन यार्न ( सूती वस्त्र 


मिलों द्वारा ) ।0 लाख किलोग्राम. ॥5।0.00 । 450. 00 
30. संश्लिष्ट ( सिन्थेटिक ) ।0 लाख कि0ग्रा0 225 . 00 2।8. 00 


स्रोत्र: - भारतीय उद्योग समीक्षा , सन्‌ ॥994, दी0 हिन्दू, प्रृष्ठ संख्या- 430-3। | 
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उपरोक्त तालिका संख्या-22 के अवलोकन से यह विदित 
होता हैं कि इस योजना अन्तराल काल के दोरानू देश की समग्र औद्योगिक 
उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं रही । प्रस्तुत तालिका से 
यह स्पष्ट होता हैं कि सन्‌ ॥990-9। की तुलना में सन्‌ ।॥99। -92 
में कोयला , लौह - अयस्क , डीजल इन्जन , ऐल्यूमीनियम , कृषि- ट्रेक्टर, 
नाइट्रोजन उर्वरक , सोडा ऐश , आदि के उत्पादन में नाम मात्र की वृद्धि हुई। 
जब कि कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ , सीमेण्ट उद्योग मशीन , मोटर- गाड़ियाँ, 
रेल डिब्बे , मोटर साईकिल , स्कूटर व मोपेड , भूमि परिवर्तक उपस्कर , 
विद्यत ट्रान्सफामर , रेडियो रिसीवर , पेन्सिलीन , बाइसिकिल ठायर , परिष्कृत 
पेट्रोलियम पदार्थ , बल विवोल पाउडर , जूट वस्त्र , सूती वस्त्र , वनस्पति, 
स्पन यार्न , संश्लिष्ट ( सिन्थेटिक ), आदि के उत्पादन में वृद्धि होने के 
बजाय कमी आयी । अतः इससे यह संकेत मिलता है कि इस काल के दौरान 
देश के समग्र औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति अवरूछ रही । सरकारी 
आर्थिक प्रोत्साहन के अभाव में उत्पादन प्रक्रिया में नव प्रवर्तन, औद्योगिक अनुसन्धान 
एवं प्रौद्योगिकी विकास , पुनर्स्थापन , आधुनिकीकरण , उत्पाद विविधीकरण, 
नवीकरण , आदि क्रिया प्रक्रियाओं को पर्याप्त बढ़ावा नहीं तल सका जिसके 


फलस्वरूप देश में ऑद्योगिकीकरण का अभाव रहा । 
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3.2- अष्टम पंचवषीय योजना काल ( _। अप्रैल सन्‌ ॥992 से 


3। मार्च सन्‌ ॥997 तक ) 


योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुंखजी के 

निर्देशन में अष्टम पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा तैयार की गयी जिसे राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने 24-25 दिसम्बर सन्‌ ।॥99। को स्वीकृति प्रदान की । 
इस पंचवर्षीय योजना की अवधि । अप्रेल ।992 से 3। मार्च सन्‌ ॥997 तक 
निर्धारत की गयी है । अष्टम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों 
मे आत्म - निर्भरता व निर्यात योग्य बचत करने- हेतु कृषि का विकास 
एवं विस्तार करना , स्थायी आधार पर विकास प्रक्रिया की गति को तीव्र करने 
हेतु परिवहन , संचार , ऊर्जा, आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास को 
प्रोत्साहित करना ; विदेशी विनिमय के अर्जन के उद्देश्य से निर्यात- संवर्द्धन 
को प्रोत्साहित करने" हेतु उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा 
में उत्पादन करना , आदि हैं ताकि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था 
के साथ जोड़ा जा' सके । इस पैचवर्षीय योजना के रूप-रेखा को तैयार करते 
समय योजना आयोग के द्वारा भारतीय अर्थ- व्यवस्था के “विश्वीकरणः हेतु 
देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिय को ओर अधिक तीव्र करने की आवश्यकता 
पर विशेष बल दिया गया क्योंकि क्‍ अद्योगिकीकरण के द्वारा केवल मौययोगिक 


अर्थ-व्यवस्था का ही विकास नहीं होता है बल्कि उससे कृषि , व्यापार , 


हर 


परिवहन , विदेशी व्यापार , रोजगार , राष्ट्रीय आय , आदि को भी बहुत 
अधिक प्रोत्साहन मिलता है । अतः देश की अर्थ-व्यवस्था को विश्व अर्थ- 
व्यवस्था के अंग के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से देश में औद्यागिकीकरण 
की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने” हेतु अष्टम पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयित 
होने से कुछ समय पूर्व हीं 24 जुलाई सन्‌ ।॥99। को श्री पी0 वी0 नरसिंह राव 
वे; नंतृत्व वाली काँग्रे! ( ई0 ) सरकार ने अपनी उदार आर्थिक नीति के 
तहतू नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसे खुली या उदार औद्योगिक 
नीति की संज्ञा दी गयी है । इस ओद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषतायें 
निम्नलिखित प्रकार हैं: - 


(१) अनुज्ञा पत्र से उन्मक्ति: - 


इस उदार ओद्योगिक नीति के अन्तर्गत्‌ प्रतिरक्षा व आवश्यक 
वस्तुओं से सम्बन्धित ।8 उद्योगों के अतिरिक्त शेष सभी उद्योगों को अनुज्ञापन 
प्राप्ति की अनिवारयता से उन्मुक्त कर दिया गया जिन उद्योगों के लिये अनुज्ञापन 
प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया वे |) कोयला व लिग्नाइड , (2) पेट्रोलियम 
( कच्चे तेल को छोड़कर ) व इसके परिष्कृत उत्पाद , (3) अल्कोहल पेय 
पदार्थो' से मद्य बनाना एवं इसका क्षरण ,. (4) चीनी , | ) क्‍ पशुओं की चबी क्‍ 


एवं तेल , (७) सिगार , तम्बाकू से निर्मित स्रिग्रेट व तम्बाकू युबंत अन्य वैकल्पिक 
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उत्पाद , (7) एसबेस्टास ओर एसवेस्टास पर आधरित वस्तुयें , (8) प्लाई- 
बुड , साजवटी लकड़ी व अन्य लकड़ी पर आधारित वस्तुयें , (9) कच्ची खालें, 
चमड़ा और कमाया हुआ चमड़ा , (॥0) कमाये हुये पशुलोम , (।।) मोटर 
कार , (।2) कागज व अखबारी कागज़ , (3) इलेक्ट्रानिक एरोस्पेस एवं 
प्रतिरक्षा सामग्री ,(4) ओद्योगिक विस्फोटक , (।5) हानिकारक रसायन , 
(॥6) औषधि- निर्माण , (।7) श्वेत कस्तुयें ( रेफिजीरेटर , घरेलू बर्तन , 
कपड़ा धोने की मशीन , माइक्रोवेवः वातानुकूलित ) , (॥8) मनोरंजन इलेक्ट्रानिक 
( वी0 सी0 आर0 , रंगीन टी0 वी0 , कैसेट प्लेयर , टेपरिकाडर | ; के उद्योग 
हैं । इस औद्योगिक नीति के प्रस्तावों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 
उन लघु- स्तरीय उद्योगों पर यह अनुज्ञापन प्राप्ति की अनिवार्यता के प्रावधान 


लागू नहीं होंगे , जो इनमें से किसी ऐसे वस्तु के उत्पादन में लगे हों , 


जिसका उत्पादन पूर्णतया लघु -स्तरीय उद्योगों हेतु आरक्षित हों । 


( 2 ) “विदेशी पुजी निवेश: - 


इस ओद्योगिक नीति के अन्तर्गत विदेशी पुँजी निवेश को 
प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है ताकि अैद्योगिक प्रौद्योगिकी 
हस्तान्तरण , विपणन विशेषज्ञता तथा आधुनिंक प्रबन्धन तकनीक की सुविधायें 
।. रूुद्र दत्त एवं क्रे0पी0एम0 सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, 


सन्‌ 994, प्रृष्ठ संखया- ।52-53 | 
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प्राप्त्हो सकें और निर्यात सवर्दधन को प्रोत्साहन मिल सके । विदेशी एजी 


निवेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति अपनायी गयीं हैं :- 


(, 


() 


([) 


(४) 


उच्च प्राथमिकता एवं भारी विनियोग वाले उद्योगों की कम्पनियों 
में विदेशी पूँजी निवेश अनुपात 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 5। 


प्रतिशत कर दिया गया । 


विदेशी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की नियक्ति अथवा देश में ही 
विकर्ित प्रौद्योगिकी का विदेशों में परीक्षण करने हेतु 
विदेशी मुद्रा में भुगतान के सन्दर्भ में सरकार की अनुमति 


प्राप्त करने की आवश्यकता अब समाप्त कर दी गयी है। 


| अप्रैल सन्‌ 992, से दो करोड़ रूपये अथवा कुल प्रजी के 


25 प्रतिशत से कम की उत्पादन मशीनें बिना किसी पूर्वनुमति 


के आयात करने की छूट दी गयी । 


विदेशी पूँजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी 
को प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। 
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(3) सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति: - 


ट्स औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 8 अद्योगिक क्षेत्रों को सार्वजनिक 
क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा गया । इनके अतिरिक्त शेष सभी औद्योगिक क्षेत्र 
निजि क्षेत्रा हेतु खोल दिये गये हैं । सार्वजनिक क्षेत्रा हेतु आरक्षित 
उद्योगों में ”(।) अस्त्र - शस्त्र गोला बारूद तथा अन्य सैन्य सार्जो-सामान , 
सैन्य वाययान एवं युद्ध पोत, (2) परमाणु ऊर्जा, (3) कोयला एवं लिग्नाइट, 
(4) खनिज तेल (5) लाहै - अयस्क , मैगनीज , क्रोम , जिप्सम , गन्धक, 
सोना एवं हीरे का उत्खनन ,(6) ताँबा जिंक , टिन तथा बोल फ्रेम का उत्खनन, 
(7) परमाणविक ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग का नियन्त्रण आदेश, (8) रेल 


! | 
परिवहन के उद्योग सम्मिलित हैं] 


(4) एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम: - 


इस उदार औद्योगिक नीति को कार्य रूप देने पहैतु एकाधिकार 
एवं प्रतिबन्धात्मकः व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने की धोषणा 
की गयी । इसके तहत 22 सितम्बर ।99। को इस अधिनियम में संशोधन 


कर दिया गया हैं जिसके अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों एवं कम्पनियों पर 


।. डॉ0 ए0पी0 श्रीवास्तव एवं डॉ0 एंस0. के0 सिन्हा , भारत 


की आर्थिक नीति और समस्‍यायें , सन्‌ 994, पृष्ठ संख्या-78- 79) 


कर 


एम0 आर0 टी0 पी0 अधिनियम के तहतू प्जी विनियोग की सीमा समाप्त 
कर दी गयी है । बड़े ओद्योगिक घरानों एवं कम्पनियों को नवीन ओद्योगिक 
इकाइयों स्थापित करने , विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करने, विलय 
करने, निदेशकों की नियक्ति करने , आदि मामलों में केन्द्रीय सरकार की पृर्वानुमति 


के प्राप्ति की अनिवार्यता से उन्‍्मुक्त कर दिया गया है। 


(5) “विदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी: - 


इस ओऔद्योगिक' नीति के अन्तर्गत विदेशी औद्यागिक प्रौद्योगिकी 
समझीते से सम्बन्धित नीति को सरल बनाया ग्या है । इसके तहत भारतीय 
उद्योगों में प्रौद्योगिकी गतिशीलता के अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य 
से भारतीय सरकार के द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रौद्योगिकी समझौते 
हेतु स्वतः स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है । यह सुविधा 
अन्य उद्योगों को भी प्राप्त होगी यदि ऐसी समझौते” हेतु विदेशी अधिनियम 
की आवश्यकता न हो । भारतीय कम्पनियों को अपने विदेशी सहयोगियों 
के साथ अपनी वाणिज्यिक सूझ् - बूझ के अनुसार प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण 
की शर्तें निश्चित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है।' द 
| रूद्र दत्त एवं के0पी0 गा सुन्दरम ., क्‍ भारतीय क्‍ अर्थव्यवस्था, क्‍ 


सन्‌ ।994, पृष्ठ संखया- ॥53 |. 
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(6) लघु-स्तरीय उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक नीति :- 


6 अगस्त सन्‌ ॥99॥। कौ कॉग्रेस ( ई0 ) सरकार ने अपनी 
उदार आर्थिक नीति तहत्‌ नवीन लघु उद्योग नीति की घोषणा की जिसका मुख्य 
उद्देश्य लघु-स्तरीय उद्योगों में उत्पादन-क्षमता को और अधिक सशक्त बनाना 
हैं ताकि ये उद्योग उत्पादन , रोजगार ,ननिर्यात - संवर्द्धन , आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय अर्थ - 
व्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे सकें । इस नवीन लघु अद्योगिक नीति 
की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं. - 

() अति-लघु उद्योगों में प्लाण्ट एवं मशीनरी के रूप में पुँजी 
विनियोग की सीमा 2 लाख रूपये से बढ़कर 5 लाख खूपये 


कर दी गयी है । 


() लघु उद्योगों में प्लाण्ट एवं मशीनरी के रूप में प्रैंजी विनियोग 
की सीमा 355 लाख रूपय से बढ़ाकर 60 लाख रूपये तथा 
अनुषंगिक उद्योगों में प्लाण्ट एवं मशीनरी के रूप में पूंजी 
विनियोग की सीमा 45 लाख रूपये से बढ़ाकर 75 लाख 


रूपये कर दी गयी है । 


शक इस नीति के द्वारा -अति- लघु उद्योगों, को भूमि आवंटन, 


(पंप) 


आज जल 


विद्यत कनेक्शन , प्रौद्योगिकी उन्‍नयन , आदि की सुविधायें 


निरन्तर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है । 


सरकार के द्वारा लघु-स्तरीय उद्योगों के विकासार्थ जिला- 
स्तर पर सम्पूर्ण प्रोत्साहन एवं सेवायें पैकेज उपलब्ध कराने 
तथा राष्ट्रीय समता कोष योजना का विस्तार करने का निर्णय 


लिया गया है । 


इस नीति के अन्तर्गत लघु-स्तरीय उद्योगों विशेषकर अति- 
लघु उद्योग क्षेत्रा हेतु स्वदेशी एवं आयातित कच्चे माल 
का उपयुक्त एवं उचित वितरण सुनिश्चित करने का प्रावधान 


किया गया है । 


उन सभी लपघु-स्तरीय औद्योगिक इकाइयों जिनका कारोबार 36 
लाख रूपये या इससे कम है , उन्हें सीमा शुल्क से पूर्णतः 


उन्मुक्त कर दिया गया है। 


_ वर्तमान पंचवर्षीय योजना काल के दौरान काँग्रेस (६0) सरकार 


के द्वारा देश की औद्योगिक अर्थ-व्यंवस्थ। के तीव्र विकासार्थ निरन्तर सक्रिय 


प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 


हल 


का प्रात्साहित करने हेतु सरकार ने समय-समय पर वर्तमान उदार औद्योगिक 


नीति तहत अनेक नवीन नीतिक उपायों को लागू किया जिनमें से निम्नलिखित 


प्रमुख उपया हैं: - 


(।, 


26 मार्च सन्‌ ॥993 से सार्वजनिक क्षेत्रा हेतु आरक्षित 
अनेक उद्योगों को निजि क्षेत्रा हेतु खोल दिया गया है। 
इसके परिणामस्वरूप अब सार्वजनिक क्षेत्रा हेतु आरक्षित 
उद्योगों की संख्या घटकर 6 रह गयी है जिनमें प्रतिरक्षा 
उत्पादन , परमाणु ऊर्जा व परमाणु ऊर्जा उपयोग नियन्त्रण 
आदेश , कोयला एवं लिग्नाइट , खनिज तेल , रेल परिवहन, 


आदि सम्मिलित हैं । 


28 अप्रैल सन्‌ ।993 को ओद्योगिक अनुज्ञापन नीति को 
और अधिक उदार बनाया गया जिसके तहत्‌ मोटरकार , श्वेत 
वस्तुयें ( रेफ्रिजीरिटर , कपड़ा धोने की मशीन , माइक्रोवेव 
ओवन, आदि ) और कच्ची खालें व कमाया हुआ चमड़ा 
से सम्बन्धित उद्योर्गों का अनुज्ञापन प्राप्ति की अनिवार्यता 
से उन्मुक्त कर दिया गया है । इस प्रकार अब ऐसे उद्योग. 
की संख्या घटकर ।5 रह गयी है जजिनकों औद्योगिक अननुज्ञापन प्राप्त | 


प्राप्त करना अनिवार्य है। 
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(3) 29 जुलाई सन्‌ ॥993 को जारी अधिसूचना के तहतू अनुषेगिक 
लघु उद्योगों हेतु आरक्षित मद - सिले सिलायें वस्त्रों के 
विनिर्माण को बवृहत्‌ काय उद्योगों हेतु खोल दिया गया 
है बशर्ते इन व्रहत्‌ काय उद्योगों में प्लाण्ट एवं मशीनरी 
के रूप में विनियोजित एूँजी की मात्रा 3 न रूपये से 
अधिक न हो । 


(4) पुजीगत वस्तुओं पर उत्पादन शुल्कों को युक्तियक्त बनाया 
गयाहै और पूँजी सम्बन्धी लागतों को कम करने तथा निवेश 
को प्रोत्साहित करने हेतु आयात शुल्कों में कटौती की 
गयी है । 


(5) ' भारतीय भण्डारों में विदेशी निवेश के स्तरों में वृद्धि करने 
के उद्देश्य से विदेशी संस्थागत्‌ निवेशकों हेतु अल्पकालीन 
पुँजी लाभों पर 30 प्रतिशत की रियायती कर की दर प्रारम्भ 


की गयी । 


अष्टम पंचवर्षीय. योजना को क्रियात्वयित करने के साथ- 


साथ पिछले लगभग तीन वर्षों से भारतीय सरकार के द्वारा वर्तमान औद्योगिक 
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नीति के तहत्‌ देश में ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने 


हेतु जारी सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में हुई प्रगत्‌ के परिणाम 


अभी पूरी तरह सामने नहीं आये हैं और इनका विस्तृत मूल्यॉकन तो भविष्य 


में ही सम्भव हैं । तथापि इस उदार औद्योगिक नीति के तहतू देश में 


औद्योगिकीकरण 


(।, 


के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सम्भावनायें अपेक्षित हैं: - 


औद्योगिक अनुज्ञापन नीति को उदार बनाये जाने के फलस्वरूप 


नवीन उद्योगों की प्रस्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा । 


इस औद्योगिक नीति के तहत्‌ विदेशी परजी निवेश एवं औद्योगिक 
प्रौद्योगीगी समझौते से सम्बन्धित नीति को सरल बनाये जाने 
के कारण भारतीय उद्योगों में विदेशी पूँणी निवेश , प्रौद्योगिकी 


- हस्तान्तरण , विपणन विशेषज्ञता , अद्यतम प्रबन्धन तकनीक 


का प्रयोग , नियत - संवर्दधन , अदि क्षेत्रों में आशातीत्‌ 
प्रगति होगी जिसके फलस्वरूप आधुनिकीकरण को बढ़ावा 
मिलेगा । द 


इस औद्योगिक नीति के तहत्‌ स्वदेशी उद्योगों में प्रतिस्पद्धत्मिक 
क्षमता का विकास होगा और अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उनका 


सुदृढ़ अस्तित्व बना रहेगा । 


08 2 


निर्यात- उन्मुखी उद्योगों को विदेशी प्रैजी को शत-प्रतिशत 
प्रयोग करने हेतु दिये गये छूट के “फलस्वरूप... नियति 
प्रोत्साहित हॉगे और देश को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा 
प्राप्त हो सकेगी जिससे औद्योगिक विकास को नयी गति 


मिलेगी । 


सार्वजनिक क्षेत्र. हेतु आरक्षित उद्योगों में से अनेक उद्योगों 
को निजि क्षेत्र. हेतु खोल दिये जाने के कारण इन उद्योगों 
की प्रबन्ध व्यवस्था , औद्योगिक प्रौद्योगिकी उन्‍नयन , अधिकारियों 
व कर्मचारियों की कार्य कुशलता, प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं 
विकास, अदि क्षेत्रों में सुधार होगा । इसके फलस्वरूप इनमें 
से ऐसे उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं , वे फलदायी बन 
सकेंगे और देश की सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के विकास 
को प्रोत्साहिन मिलेगा । 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निजि क्षेत्र के द्वार पूंजी निवेश 
करने से सार्वजनिक व निजि क्षेत्रों में निकटता के सम्बन्ध 
स्थापित होंगे और अर्थ-व्यवस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्दा का 


विकास होगा । 


3 00 


ह] नवीन औद्योगिक इकाइयों की प्रस्थापना , बड़े औद्योगिक घरानां 


के द्वारा उद्योगों का विस्तार विदेशी कम्पनियों के द्वारा 


| 


भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवेश , आदि से देश में रोजगार 
के अवसरों में व्रद्धि होगी । 


(8) एकाधिकार एवं. प्रतिबन्धात्मकमः व्यापार व्यवहीर अधिनियम 
में किये गये संशोधन के तहत्‌ बड़े औद्योगिक घरानों पर 
लगे पूँजी विनियोग की सीमा समाप्त करने और अनेक औद्योगिक 
मामलों में केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करते की 
अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप देश में 
नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना , विद्यमान औद्योगिक 
इकाइयों का विकास एवं विस्तार , अतिरिक्त उत्पादन- क्षमताओं 
का सृजंन , उत्पाद विविधीकरण , आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय 
प्रगति होने की संभावनायें हैं! । 


उल्लिखित सँभावित औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में होने वाली 
प्रगति को ध्यान में रखते हुये योजना आयोग के द्वारा अष्टमु पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत देश के प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के सम्बन्ध में मह त्वपर्ण लक्ष्य निर्धारित 


किया गया है । इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका संख्या- 23 अ्रस्तुत है 
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तालिका संख्या- 23 


अष्टम॒ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत्‌ उद्योगों के 


उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य 


उद्योग इकाई वास्तविक/ . उत्पादन. 5-वषीय औसत वाषिक वृद्धि 
प्रत्याशित लक्ष्यसनू. वृृद्धि-दर दर [ प्रतिशत ) 


उत्पादन सनू ॥996-97 (प्रतिशत) 


| 99। - 92 

| 2 3 4 5 6 
।. कोयला व लिग्नाइट लाख टन 02,400 03,280 36.60 07 . 32 
2. रुक्ष तेल ""... "! (00,30 00,500 6.-30 ।2.26 
3.  लौह- अयस्क "४... |. (0,565 00,720 27. 40 05.48 
4. बिक्री हेतु इस्पात " "0043 00,232... 62.20 ॥2. 44 
5. सीमेण्ट ". 00,530 00,760. 43.40 08.68 
6. नाइट्रोजन उर्वरक "७. १. 00,073 00,098. 34.20 06. 84 
7. फास्फेट उर्वरक "|. 00,025 00,030. 20.00 04. 00 


8. मानव निर्मित क्‍ फाइबर 
(क) विस्फोटक 


फिलामेण्ट यार्न हजार टन 00,058... (00,060. ॥3.20... 02:64 द 


मम. खा. पाए. धाक. साथी. साधक. एम... जका. कक. सकी. छा... जे... थक. काकए.. सम... कक. मााछ.. खा. सा. बह. धाम चकित. सह. उमा. सक.. सआओ।.. खा. पान. पोज... सं. सामान... का... समा). सककाए.. पे... सा. एक. सम. गन. गम. गड. आए. रा... काम... 93.3... मम. खाक. डे. मत... पान. धवन... चाप 


आगे. भाा.. गाता. सयड. थक. सा... धओ. आाक.. आम... चार... सकक. डाक. दाह... वामाके.. का. डाक. गामक. सबक. कम. डक. का बा. रा. पाक... छाम. सता. ए-0.. उमा... 8. उसके. .गवा७.. एक... सायाल..स+.. हा. धा9. 0... साकक. 00. दा. सा. एक. सबक. दा. धावाक.. कावाक... करके. सका. सा. ल्‍बक. जी... कद... सजकए.. वल्‍िाक.. न्‍क. सामना 


(ख) विस्फोटक स्टेपल 


फाइवर हजार टन 00.60 00.200 25.00 05.00 
9. पेट्रोलियम उत्पाद लाख टन 00,502 00,686... 22.70 04 . 54 
!0. भारी उत्पादन वाली 

ओषधि करोड़ रूपये 00,730 0।,500. ॥0.55 02.।। 
।। . चीनी लाख टन 00,।20 00,।55. 29.20 05.80 
।2. बनस्पति लाख टन. 00,850 0।0,50.. 23.50 04.70 
।3. वस्त्र 

(क) मिल क्षेत्र करोड़ मीटर 00,240 00,350. 45.80 09.6 

(ख) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र. करोड मीटर 0,576 02,।20 34.50 06.90 
।4. इलेक्ट्रानिक करोड रूपये । 5,070 36,000 ॥38.90 27 . 78 
।5. ट्रेक्टर हजार संख्या 00,। 55 00,240 54.80 09.7 
।6. विद्युत इन्जन हजार संख्या 00,।40 00,200. 42.90 08 . 58 
।7. डीजन इन्जन हजार संख्या 00,225 00,290. 28.90 05. 78 
।8. व्यापारिक गाड़ियाँ : हजार संख्या00,।35 00,200 48.।5 09.63 
।9. यात्री कारें हजार संख्या 00,। 65 00,250 0.30 


5.52 
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कक... सका. पाक. का. डाक... दस. डी... ल्‍यी॥. गरषआ.. सन. गे. सा... सर. कक. साथ. ओवाक.. पा. सह. का. खरे». गम. गम. कम. मा.» मन.» ाम.3. सा... काम». सामने. के 3०333. की. डा. 3.3. 33.3. .3»3 3.3... सना... न... गाओ... 3. सके. की. अल. कराना... मा... कक... 30. जा कम. सं. कमा. साएयी.. गा... एवाथा 


सा. कला. बनाओ... सके... चौक. धार. धाओोक..गवााव.वाड.. साइक. पक. संद$. एक. साय. फन्‍ल्‍. पथ. साख. सम... सा. सकने. जा. का. सात. सार 3.. फाक. ला. डाक... पाक... वा... ज.क.. साथ... का... इक. समान... मे... मम... धाम... एड. गगन... सम... चमक... पाक... स्‍ाए...3.फ जा. रा.» रत... गम... ये... क्‍ केक... ला. परम... पा... डर... 0... धामम.. शाम... खोस्‍न.. सकक.. कया... चमक 


20. मोटर साइकिल, 
स्कूटर हजार संख्या 0।,800) 00400, 533:33 06.67 
2।. मोटर वाहनों के. 


टायर लाख संख्या 00,260 00,320 23.]0 04 . 62 


स्रोत: - योजना आयोग , भारत सरकार , अष्टम पंचवर्षीय योजना ( रान्‌ ।992-97 ) से संकलित। 
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उपरोक्त तालिका संख्या- 23 में निर्धारित प्रमुख उद्योगों 
के उत्पादन लक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता हैं कि अष्टमु पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत सरकार के द्वारा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने” 
हेतु गम्भीर रूप से प्रयास प्रारम्भ किया गया हैं कि ताकि देश आधारभूत 
वस्तुओं के क्षेत्र में आत्म-निर्भ' बन सके । इस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 
औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करन॑ हेतु सरकार के द्वारा अपनी 
वर्तमान उदार आर्थिक नीति के तहत निरन्तर यथासम्भव प्रयास किये जा रहे 
हैं जिसके फलस्वरूप देश के समग्र औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति 
हुई है । योजना पत्रिकानुसार "वर्ष सन्‌ ।॥992-93 में औद्योगिक उत्पादन 
सूचकांक में ।.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सन्‌ ।99।-92 में यह सूचकांक 
शूल्य था । वर्ष सन्‌ ॥993-94 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4 प्रतिशत 
वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया हैं ।" | अतः जैदोगिक उत्पादन में हुई 
इस वृद्धि से यह संकेत मिलता हैं कि इस योजना के प्रथम दो वर्षो ( सन्‌ 
।092-93 व सन्‌ ॥993-94 ) के दौरान देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
प्रगतिशील रही । वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्‍्तर्गत्‌ योजना आयोग के 
द्वारा सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति तहत्‌ लघु एवं कुटीर उद्योगों में सम्भावित 
|. योजना, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित , 3। अक्टूबर ।994, प्रुष्ठ संखया- ।॥7 | 


बा 3 


औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुये उद्योगों के उत्पादन , रोजगार ओर 
निर्यात वृद्धि के क्षेत्र में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उसके सन्दर्भ में निम्नलिखित 


तालिका संख्या-24 प्रस्तुत है :-- 
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उपरोक्त तालिका संख्या- 24 से अवलोकन से यह स्पष्ट 
होता हैं कि अष्टम पंचवषीय योजना के अन्तर्गत सरकार के द्वारा वर्तमान 
उदार आर्थिक नीति के तहत लघु एवं कुटीर उद्योगों में संभाव्य औद्योगिकीकरण 
को ध्यान में रखते हुये उत्पादन , रोजगार और निर्यति के क्षेत्र में जो लक्ष्य 
निर्धारित किये गये हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इन लक्ष्यों के प्राप्ति के 
क्षेत्र में सरकार के द्वा। जो कदम उठाये जा रहे हैं उसके फलस्वरूप 
परम्परागत्‌ एवं आधुनिक दोनों प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन, 
उनमें रोजगार अवसर और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि 


होने की प्रबल संभावनायें विद्यमान्‌ हैं । 


अध्याय - 4 
आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण की समस्‍यायें 


स्वतन्त्रता से पृ काल तक भारतीय अर्थ-व्यवस्था विकास 
के अत्यन्त शिम्ति स्तर पर विद्यमान थी और सुनियोजित सरकारी आर्थिक नीति 
के अभाव में देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शिथिल रही तथा देश की 
औद्यागिक संरचना का ढांचा अत्यन्त सीमित था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 
भारतीय सरकार ने औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में विशेष अभिरूचि ली । सरकार 
ने अपनी आर्थिक नीति के तहत्‌ देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित 
करने हेतु निरन्तर सक्रिय प्रयास किये जिसके फलस्वरूप औशद्योगिकीकरण 
के परिक्षेत्र में आशातीतू प्रगति हुई जिसमें सार्वजनिक एवं निजि दोनों क्षेत्रों 
की अहम भूमिका रही । सरकार के प्रयास के फलस्वरूप भारतीय औद्योगिक 
ढांचे का अत्याधिक विस्तार हुआ एवं देश में अद्यतम प्रौद्योगिकी पर आधारित 
उच्चकोटि की विविध प्रकार की औद्योगिक वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर 
उत्पादन होने लगा । इस प्रकार से योजना काल के दौरान सरकार के द्वारा 
अपनी आर्थिक नीति के तहत्‌ साम्यिक आवश्यकतानुसार अपनाये गये अनेक 
आर्थिक उपायों के फलस्वरूप औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन तो मिला परन्तु 
औद्योगिकीकरण के मार्ग में अनेक समस्‍यायें विद्यमान होने के कारण देश में 
अपेक्षित स्तर तक औशद्योगिकीकरण नहीं क्‍ हो सका हे । ऐसी कुछ प्रमंख समस्‍यायें 

निम्नलिखि हैं: - क्‍ ि 
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द ! 
(॥) औद्योगिक ढांचें की समस्या: - 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अपनायी गयी विभिन्‍न पंचवर्षीय 
एवं वार्षिक योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार उपयुक्त औद्योगिक ढांचे का 
उद्भव नहीं हो पाया । औद्योगिक विकास के क्षेत्र में साम्यिक पूँणी निवेश, 
वित्तीयन की अपर्याप्तता , औद्योगिक प्रबन्धन एवं प्रशासन की अविवेकपूर्ण 
व्यवस्था , औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के अविवेकपूर्ण संचालन , आर्थिक 
नीति के तहत साम्यिक आवश्यकतानुसार 'उपयक्त आर्थिक उपायों के अभाव, 
आदि के फलस्वरूप भारतीय आर्थिक विशेषताओं के अनुकूल श्रम प्रधान उपभोगगत्‌ 
एवं पूँजीगत्‌ उद्योगों के विकासार्थ उपयुक्त औद्योगिक ढांचे का अभिकल्पन 
नहीं हो सका जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय हित के अनुकूल औद्योगिकीकरण 
नहीं हो पाया। 


() श्रम प्रधान उपभोगगत्‌ एवं क्स्तुगत उद्योगों के विकास का 


अभाव: - 


इस सन्दर्भ में सबसे प्रधान समस्या येह पायी गयी कि औद्योगिक 
रोजगार के आकार के अनुसार औद्योगिक ढांचे का निर्माण 
नहीं हो पाया । जो भी औद्योगिक ढांचा पाया . गया उसकी 
प्रमुख विशेषता यह रही कि या तो घरेलू उद्योगों और निल्लंतों 


(॥।) 
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आकार की कार्यशालाओं में रोजगार का अत्याधिक संकेन्द्रण 
रहा या उच्चतम आकार की कार्यशालाओं में रोजगार का 
संकेद्रण रहा । इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय औद्योगिक 
ढांचे के शिखर पर एक ओर वृहत्‌ काय भारतीय उद्योग 
और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ रहीं और दूसरी ओर निम्नतम 
आकार के लघु एवं कुटीर उद्योग रहे । ऐसी स्थिति में मध्य द 
वर्ग के उद्यमकर्ता विकसित नहीं हो सके । फलतः शिक्षित, 
अल्पशिक्षित, प्रशिक्षित , अल्प प्रशिक्षित , * कुशल और 
अकुशल श्रम-शक्ति के आकार में निरन्तर अभिवृद्धि की 
स्थिति में औद्योगिक रोजगार के आकार के अनुसार ऐसे औद्योगिक 


ढांचे का निर्माण नहीं हो सका जिसमें विविध वर्गीय श्रम- 


शक्ति को आवश्यकतानुसार औद्योगिक रोजगार के अवसर 
प्रदान किये जा सके । ऐसी स्थिति में औद्योगिकीकरण की 
प्रक्रिया के तहत्‌ उपलब्ध श्रम-शक्ति का बहुमुल्य योगदान 
नहीं प्राप्त किया जा सका जिसके कारण अपेक्षित औद्योगिकीकरण 
नहीं हो पाया । 


अविवेकपूर्ण पूँजी निर्माण एवं निवेश निर्णयन:- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित समग्र “विकास “हेतु 


आवश्यक औद्योगिक ढांचे के अभिकल्पन .. निर्माण. एवं साम्यिक 


(॥॥) 
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परिशोधन के क्षेत्र में अपनायी गयी पंचवर्षीय योजनाओं एवं 
वार्षिक योजनाओं के तहत्‌ विवेकपूर्ण ढंग से आवश्यक पूँजी 
निर्माण नहीं किया जा सका जोकि औद्योगिक ढांचें के निर्माण 
एवं “विकास हेतु जरूरी था । अविवेकपूर्ण ढंग से पुँजी 
निर्माण किया गया जिस के लिये उत्तरदायी प्ैंजी निर्माण सस्थायें, 
उद्योगपति एवं सरकार हैं । आर्थिक नीति के तहत ऐसा 
कोई प्रावधान नहीं पाया गया जिसके द्वारा व्यापक स्तर पर 
साम्यिक आवश्यकतानुसार पूँजीनिर्माणकिया जा सके । जो कुछ 
भी पुँजी का निर्माण किया गया उसका राष्ट्रीय. आवश्यकता 
की वशीैयता क्रम के अनुसार उपभोगगत्‌ एवं पुँजीगतू उद्योगों, 
मध्य श्रेणी के उद्योगों तथा लधु एवं कुटीर उद्योगों में उपयुक्त 
ढंग से पूंजी निवेश सही अनुपात में नहीं किया जा सका 
ऐसी स्थिति में सुनियोजित औद्योगिक ढांचें का निर्माण नहीं 
हो सका जिसके परिणाम--स्वरूप विवेकपूर्ण ढंग से औद्योगिकीकरण 


नहीं हो पाया और भारतीय अर्थ-व्यवस्था का सन्तुलित आर्थिक 


विकास नहीं हो पाया । 


: उपभोग्गत्‌ और पुँजीमत्‌ उद्योगों का असन्तुलित विकास:- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अपनायी गंयी विविध पंचवर्षीय एवं 


वार्षिक योजनाओं के तहत्‌ आर्थिक नीति. में एक विशेषता 


(५) 
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यह पायी गयी कि आवश्यकतानुसाट औद्योगिक ढांचे के निर्माण 
के क्षेत्र में उपभोग वस्तुगत्‌ व पूँजी वस्तुगत उद्योगों के सन्तुलित 
अनुपात भें विकाश हेतु कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं पाया 
गया । ऐसी स्थिति में जो औद्योगिक ढांचे का निर्माण हुआ 
उसमें आवश्यकतानुसार इन दोनों प्रकार के उद्योगों का सन्तुलित 
अनुपात में विकास नहीं हो पाया और सम्यिक अपेक्षानुसार 
औद्योगिकीकर॑ण का अभाव पाया गया । इसके परिणामस्वरूप 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विवेकपूर्ण समग्र विकास के 6 क्षेत्र 
में व्यवधान पड़ा और यथेष्ट सन्तुलित आर्थिक विकास की 


सम्भाव्यता हरासमान पायी गयी । 


सुनियोजिंत औद्योगिक वित्तीयन का अभाव: - 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अपनायी गयी पंचवषीय एवं वार्षिक 


योजनाओं के तहत्‌ साम्यिक आर्थिक नीति में राष्ट्रीय आवश्यकता 
की वशैयता क्रम के अनुसार औद्योगिक विकासार्थ अनुकूल 
औद्योगिक ढोचे के निर्माण एवं साम्यिक “परिशोधना. हेतु 
अनुकूलतम औद्योगिक वित्तीयन के सन्दर्भ में कोई .विशेष 


प्रावधान नहीं पाया गया जिसको अपनाकर. विविध. वित्तीय... 


(०) 
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संस्थायें. अनुशासनात्मक ढंग से अपने औद्योगिक वित्तीयन 
सम्बन्धी दायित्वों एवं भूमिकाओं को निभा सकती । इसके 
अतिरिक्त उद्योगपतियों एवं साहसियों को भी साम्यिक वित्तीय 
आवश्यकतानुसार अग्रिम वित्तीय व्यवस्था करने. हेतु अनुकूल 
अवसर प्रदान करने से सम्बन्धित उदार वित्तीयन प्रावधान 
नहीं पाये गये । ऐसी स्थिति में साम्यिक आवश्यकतानुसार 
पर्याप्त वित्तीयन व्यवस्था न हो पाने के कारण सही प्रकार 
का मुल औद्योगिक ढांचा निर्मित नहीं हो सका और न ही 
साम्यिक आवश्यकतानुसार इस ढांचे में कोई परिवर्तन ही 
किया जा सका । इसके परिणाम- स्वरूप दोषपूर्ण औद्योगिक 
ढांचे का निर्माण हुआ और वहीं अब तक अपनाया गया 


जिसमें आर्थिक विकास की दृष्टि से होने वाले परिवर्तन 


. कोई विशेष प्रभावकारी नहीं पाये गये । ऐसे औद्योगिक 


ढांचे में जो औद्योगिकीकरण हुआ वह सन्‍्तुलित समग्र आर्थिक 
विकास के क्षेत्र में कोई विशेष महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा 


पाया । 
आत्म - निर्भरता का अभाव :- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विविध पंचवर्षीय योजनाओं एवं 
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“वार्षिक योजनाओं के तहत्‌ आर्थिक नीति में अनुकूलतम 
औद्योगिक ढांचे के निर्माण एवं विकास हेतु पैँजी निर्माण, 
वित्तीयन , प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण , प्रौद्योगिकी अनुसन्धान 
एवं विकास , संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग , आदि के क्षेत्र 
में आत्म-निर्भर आर्थिक उपायों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं 
दिया गया । विदेशी पऐुँजी विनियोग आमन्त्रण, विदेशी प्रौद्योगिकी 
का आयात, निर्यत- उन्मुखी विनिर्माण उद्योगों के विकास 
की उपेक्षा , आदि दोष व्यापक स्तर पर पाये गये । ऐसी 
स्थिति में आत्म-निर्भर औद्योगिक ढांचें का निर्माण नहीं 
हो पाया और न ही वर्तमान औद्योगिक ढांचे के संचालन 
में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सकी । ऐसी स्थिति में आत्म- 
निर्भर अर्थ- व्यवस्था के विकास के क्षेत्र में विद्यमान 
औद्योगिकीकरण का कोई विशेष योगदान नहीं पाया गया। 


(2) औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास की समस्या: - 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में. आवश्यकतानुसार . औद्योगिकीकरण 
के परिक्षेत्र में अपनायी गयी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के तहत आर्थिक 
नीति में ऐसे आवश्यक आर्थिक उपायों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर विवेकपूर्ण औद्योगिकीकरण करेने . हेतु औद्योगिक 
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प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य व्यापक स्तर पर किया जा सकता । 
ऐसी स्थिति में उत्पादन प्रक्रिया को अद्यतम बनाने , अन्तिम उत्पाद की गुणवत्ता 
में सुधार करने , संसाधनों का अनुकूलतम आकार में उपयोग करने , नवीन 
उत्पाद का अन्वेषण करने , अदि क्षेत्र में पर्याप्त अनुसन्धान नहीं हो सका 
और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अभाव में अपेक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो 
पाया । स्वदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अल्पविकसित होने, विदेशी असहयोग, 
विदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर होने , स्वदेशी अनुसन्धान प्रक्रिया 
में शैथिल्यवता, आदि के परिणामस्वरूप ओऔद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भारतीय 
सरकार और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास की विविध संस्थाओं 
के निरन्तर प्रयास बहुत अधिक योगदान नहीं दे सके । योजनाकाल के दौरान 
साम्यिक आर्थिक नीति के तहत भारतीय सरकार ने स्वदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी 
के अनुसन्धान एवं विकास कार्य को विशेष वरीयता नहीं दी और विदेशी प्रौद्योगिकी 
के आयात को अधिक वरीयता दी । इससे यह प्रतीत होता हैं कि सरकार 
की उदार आर्थिक नीति के तहत्‌ राष्ट्रीय हित की कीमत पर विदेशी औद्योगिक 
प्रौद्योगिकी क्‍ के आयात को निरन्तर उदार बनाया गया । ऐसी स्थिति में इस 
नीति के तहत्‌ औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अन्तरण को बढ़ावा तो मिला परन्तु 
आयातित औद्योगिक प्रौद्योगिकी की क्‍ निरन्तर वृद्धि से विदेशी मुद्रा में भुगतान 
का दायित्व बढ़ा और इसका कुप्रभाव स्वदेशी औद्योगिक व्रैद्योगिकी के अनुसन्धान 


एवं विकास पर पड़ा। 


इक 


उल्लिखित प्रतिकूल औद्योगिक परिस्थति में हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स , भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम , आदि सार्वजनिक औद्योगिक 
इकाइयों ने विश्व-स्तरीय स्वदेशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी को विकसित किया 
किन्तु उनका यह योगदान पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि विदेशों से प्रौद्योगिकी 
आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध होती रही , ऐसी सार्वजनिक औद्योगिक 
इकाइयों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्ययहार रहा और उनको अपने अनुसन्धान कार्य 
से प्राप्त होने वाला लाभ दीर्धकालिक रहा । ऐसी स्थिति में इन सार्वजनिक 
. औद्योगिक इकाइयों की अद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य में 
शैथिल्यता निरन्तर बढ़ी और निजि ओद्योगिक इकाइयों ने अपने व्यावसायिक 
हितों को सर्वोपरी वरीयता देते हुये औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास 
कार्य के कं में कोई विशेष अभिर्चि नहीं ली | इस प्रकार की स्थिति में 
विवेकपूर्ण औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । 


हरे अतिरिक्त स्वदेशी निर्मम और विदेशों से आयातित 
औद्योगिक प्रौद्योगिकी का कौशल्यतापूर्ण प्रबन्धन नहीं हो पाने के कारण ऐसी 
औद्योगिक प्रोद्योगिकी की सुनियोजित ढंग से मितव्ययितापूर्ण उपयोगिता नहीं 
की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप. देशी उत्पादन संसाधनों का वैज्ञानिक ढ़ंग 
से दोहन और उनकी अनुकूलतम उपयोगिता का प्रबन्धन सही प्रकार से . संभव 


नहीं हो सका । अपशिष्ट उत्पादन संसाधनों और उप-उत्पाद की पुने: उपयोगिता - 
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का विवेकपूर्ण प्रबन्धन नहीं हो सका । आवश्यक ईंधन की उत्तम प्रबन्धन 
व्यवस्था नहीं हो सकी और पर्यावरण प्रदूषण परिशोधन का साम्यिक सर्वोत्तम 
प्रबन्धन नहीं पाया । ऐसी स्थिति भे औद्योगिक विकास कुप्रभावित हुआ 
और ओबद्योगिकीकरण की प्रगति बाधित हुई । फलत: अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त 
औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया। 


(3) प्रेंजी निविश की समस्या: - 


भारतीय अर्थ-व्यव॑स्था मे राष्ट्रीय स्‍तर पर आवश्यकता के अनुसार 
संगठित ओद्योगिक विकास करने और समग्र औद्योगिक क्षेत्र भे विवेकपूर्ण औद्योगिकीकरण 
के लिये अपनायी गयी विविध पंचवर्षीय योजनाओं व वार्षिक योजनाओं में साम्यिक 
नीतियों के तहत अनुकूलतम पैंजी निर्माण ओर प्ूँजी निवेश से सम्बन्धित कोई 
प्रभावकारी पुँजी निवेश नियमन सम्बन्धी प्रावधान नहीं विचार किये गये । 
ऐसी स्थिति में विविध पुँजी निर्माण सम्बन्धी स्रोतों से राष्ट्रीय आवश्यकता के 
अनुसार पर्याप्त पुँजी निर्माण नहीं किया जा सका । इसके अलावा अनुकूलतम 
पंजी निवश नियोजन के अभाव में सनन्‍्तुलित ओद्योगिक विकास के क्षेत्र में 
सीमित मात्रा में उपलब्ध पुँजी निवेश मितब्ययितापूर्ण ढंग से नहीं किया जा 
सका । ऐसी स्थिति में औद्योगिक विकास नियोजित ढंग से नहीं हो सका 
और मितव्ययिता पूर्ण ढंग से नियमित रूप से अधिकतम प्रतिफलदाता उद्योगों 
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में व्यापक स्तर पर ऐँजी निवेश नहीं हो पाया । अविवेकपूर्ण ढंग से अनावश्यक 
उद्योगों में व्यापक स्तर पर पुँजी निवेश करने से पुैजी निवेश की लागत का 
निम्नतमकरण नहीं किया जा सका और “निवेशित पुंजी से प्राप्त होने वाला 
प्रतिफल का अधिकतमकरण नहीं किया जा सकता । ऐसे उद्योगों में निवेशित 
पंजी से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की नियमितता की अनिश्चितता की स्थिति 
प्रबल होने के कारण पुँजी निवेशकों एवं साहसियों का अभाव बहुत अधिक 
हुआ । इसके फलस्वरूप॑ राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों में स्वदेशी प्रैजी निवेश 
कुप्रभावित हुआ | ऐसी स्थिति में सरकार ने भी राष्ट्रीय हित के कीमत पर 
विदेशी पजी निवेश को आमन्त्रित किया जिसके फलस्वरूप अनावश्यक उद्योगों 
में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ां और इसका राष्ट्रीय स्तर पर ओऔद्योगिकीकरण की 


प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ा। 


उल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अनुकूलतम 
पैजी निवेश नियोजन , नियमन , निर्णयबन , नीतिक उपाय , आदि के अभाव 
में सीमित मात्रा में पूँजी निर्माण हुआ और उसका अविवेकपूर्ण ढंग से राष्ट्रीय 
स्तर पर ओद्योगिक क्षेत्र में निविश किया गया जिससे साम्यिक प्रतिफल का 
अधिकतमकरण न हो सका । ऐसे पुँजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक 
प्रौद्योगगी का अनुसन्धान और विकास, औद्योगिक प्रौद्योगिकी अन्तरण , अन्तिम 


उत्पाद की गुणवत्ता में उल्कृष्टता , उत्पादन प्रक्रिया में आमृल परिवर्तन, 
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औद्योगिक प्रबन्धन की अनुकूलतम व्यवस्था, आदि में कोई उल्लेखनीय योगदान 
नहीं मिल सका । ऐसी स्थिति में उपयुक्त पुजी निविश की समस्या के कारण 
राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । 


(4) "वित्तीयन समस्या :- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलित विकासार्थ अपनायी गयी 
विविध पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के तहत्‌ साम्यिक आर्थिक नीतियों 
में ऐसे आर्थिक उपायों का अभाव पाया गया जिनको अपनाकर अनुकूलतम वित्तीयन 
व्यवस्था की जा सकतीं थी और जिसके द्वारा देश में अपेक्षित स्तर तक औद्योगिक 
विकास व ओऔद्योगिकीकरण किया जा सकता था । अपर्याण्त वित्तीयन व्यवस्था 
के कारण समग्र योजनाकाल के दौरान औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का सही 
ढंग से संचालन नहीं हो पाया । देश में बृहत्‌ काय , मध्यम और लघु एवं 
कुटीर उद्योगों की स्थापना 'एवं विकास सहीं ढंग से नहीं हो पायी । उनके 
आधुनिकीकरण , मशीनीकरण , औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अनुसन्धान एवं विकास 
कार्य , नये उत्पाद का अभिकल्पन गा औद्योगिक प्रौद्योगिकी अन्तरण , वर्तमान 
उत्पादन की गुणवत्ता में उत्कृष्टता , अपशिष्ट उत्पादन संसाधनों और उप- 
उत्पाद की मितव्ययितापूर्ण परनरूपयोगिता , वाय्य मण्डल प्रवृषण का विशुद्धीकरण, क्‍ 
आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओंके लिये आवश्यक साम्यिक द अग्रिम वित्तीयन व्यवस्था 
न हो पाने के कारण ऐसी प्रक्रियायें शिथिल रहीं जिनके मसल अनुकूलतम 
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औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में जटिल व्यवधान उत्पन्न हुए । सरकार एवं विविध 
औद्योगिक वित्तीयन संस्थाओं ने अपने वित्तीयन दायित्वों एवं अहम भमिकाओं 
को सही ढंग से समय - समय पर नहीं निभाया । ऐसी औद्योगिक वित्तीयन 
संस्थाओं में से प्रमुख संस्थायें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , राज्य वित्त 
निगम , औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम , भारतीय. औद्योगिक... पनर्निर्माण 
बैंक , यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया , आदि प्रमुख हैं । इन वित्तीयन संस्थाओं 
के वित्तीयन कार्य संचालन के क्षेत्र में सरकार एवं भारतीय रिजब बैंक के 
नियमन प्रावधान अधिक प्रभावकारी नहीं पाये गये । वित्तीयन प्राथी उद्योगों 
को साम्यिक आवश्यक अग्रिम ऋण नहीं प्राप्त हो सका जिसका प्रमुख श्रेय 
वित्तीयन संस्थाओं के द्वारा अपनायी जाती रही अनावश्यक रूप से विलम्बित 
पड़ताल नीति को है । इसके अतिरिक्त प्राथी उद्योगों की अग्रिम ऋण अदायगी 
की क्षमता के आधार पर आऔद्योगिकीकरण हेतु उदार शर्तों पर पर्याप्त मात्रा 
में साम्यिक वित्तीयम उपलब्ध नहीं हो पाया । दूसरी ओर देश में औद्योगिकीकरण 
को त्वरित करने के उद्देश्य से सरकार ने स्वदेशी उद्योगों के विकास की 
कीमत पर विदेशी कम्पनियों को व्यापक स्तर पर आमन्त्रित किया और अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्तीय संस्थाओं से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा में अग्रिम ऋण प्राप्त किया। 
ऐसी स्थिति में स्वदेशी ओऔद्योगिकोकरण की प्रक्रिया हतोत्साहित हुई और 
सरकार की अभिरूचि उपेक्षापूर्ण व्यवहार में परिणत हो गयी. । स्वदेशी उद्योगों 
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की वित्तीय स्थिति शोचनीय हो गयी और वित्तीय दृष्टि से सम्पन्न बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों से उत्पन्न प्रतिस्पर्दधीं स्थिति में स्वदेशी उद्योगों का पतन हुआ । 
सरकार विदेशी ऋण की अदायगी के दुष्चक्र में इस प्रकार से लिप्त हो गयी 
कि वह आत्म-निर्भर आऔद्योगिक व्यवस्था के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दे 
सकी । इस प्रकार से सरकार की उदार आर्थिक वीति राष्ट्र के आर्थिक हित 
के कीमत पर सक्रिय पायी गयी जिसके परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण 
भारतीय उद्योग की प्रबन्धन व्यवस्था बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में चली 
गयी और अनुमानतः 40,000 लघु उद्योग पूर्णतः: बन्द हो गये । इससे यह 
स्पष्ट होता हैं कि अविवेकपूर्ण ढंग से वित्तीयन नियोजन होने के कारण 
साम्यिक उपयुक्त वित्तीयंन व्यवस्था के अभाव में राष्ट्र के समग्र औद्योगिक 
क्षेत्र में असन्तुलि व अनावश्यक औद्योगिक विकास हुआ और इस क्षेत्र में 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया समय-समय पर बाधित होने के कारण अनुकूलतम 
औद्योगिकीकरण संभव नहीं हो पाया । 


(5) विविध समस्‍यायें: - 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अपनायी गयी विविध पंचवर्षीय और क्‍ 
वार्षिक योजनाओं के तहत्‌ अनेक साम्यिक आर्थिक” नीतियों में ऐसे प्रभावकारी .. 
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प्रावधानों का अभाव पाया गया जिनके कारण योजना काल के दौरान्‌ अपेक्षित 


औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया और ओद्योगिकीकरण के मार्ग में विविध समस्याओं 


का प्रदर्भाव हुआ जिनमें से कुछ प्रमुख समस्‍यायें इस प्रकार से हैं:---- 


() 


(॥१) 


श्रम कौशल्यता की समस्या: - 


देश भें योजना काल के दौरान अपनायी गयी आर्थिक नीतियों 
के तहत ऐसे प्रभावकारी प्रावधान नहीं पाये गये जिनके द्वारा 
श्रष्ट कोटि की प्रौद्योगिकी , प्रबन्धन , विज्ञान, आदि की 


शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से उपलब्ध उत्कृष्ट शिक्षित 


एवं प्रशिक्षित श्रम - शक्ति का राष्ट्र के औद्योगिक विकास 


एवं जैद्योगिकीकरण के क्षेत्र में विवेकपूर्ण उपयोग किया 
जा सके । ऐसे उत्कृष्ट श्रम - शक्ति का विदेशों में प्रयाण 
हुआ और देश में आवश्यक उत्कृष्ट श्रम - शक्ति का 
अभाव बड़े पैमाने पर बढ़ता गया । ऐसी स्थिति का औद्योगिकोकरण 
के क्षेत्र में बहुत कुप्रभाव पड़ा । फलतः: कुशल श्रम - 
शक्ति के अभाव के कारण देश में पर्याप्त औद्योगिकीकरण 
नहीं हो पाया । क्‍ 


उत्कृष्ट शिक्षण- प्रशिक्षण के अवसर की समस्या: - 


देश में विवेकपूर्ण औद्योगिक विकास और अौद्योगिकीकरण 


(॥॥॥) 
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के परिक्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास 
से सम्बन्धित संस्थानों में बड़े पैमाने पर आम प्रार्थयों को 
सस्ते उत्कृष्ट शिक्षण रुवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध नहीं 
पाये गये । ऐसी स्थिति में साम्यिक आवश्यकतानुसार व्यापक 
स्तर पर उत्तम शिक्षा और प्रशिक्षा का अभाव बढ़ता गया। 
इसके परिणामंस्वरूप अल्प शिक्षित और अल्प प्रशिक्षित 
श्रम - शक्ति में निरन्तर वृद्धि हुई जिसके कारण प्रभावकारी 
औद्योगिकीकरणं॑ नहीं हो पाया । अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय 


स्तर पर अपेक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । 


औद्योगिक सम्बन्ध की समस्या:- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलित आर्थिक विकास और विवेकपूर्ण 
औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भारतीय उद्योगों में निरन्तर वृद्धिमान्‌ 
पतनोन्मुखी औद्योगिक क्‍ सम्बन्ध और कार्मिकों व उनके संधों 
की अनुशासनहीनता का अत्याधिक कुप्रभाव पड़ा । ऐसे कुप्रभावों 
का निराकरण करने हेतु अपनायी गयी साम्यिक आर्थिक 
नीतियों के तहत कोई प्रभावकारी 'नीतिक उपाय नहीं पाये 
गये । ऐसी स्थिति मे बिगड़ते _ हो औद्योगिक सम्बन्ध और 


(४) 


0 


प्रतिकूल औद्योगिक माहौल से विद्यमान्‌ उद्योगों में नवीकरण, 
मशीनीकरण , स्वचालन , औद्योगिक प्रौद्योगिकी का अनुसन्धान 
एवं विकासस, आदि प्रक्रिया, बाधित हुईं और फलत: 


राष्ट्रीय स्तर पर अपक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया। 


औद्योगिक रूग्णता की समस्या: - 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था की सम्पूर्ण योजना काल के दौरान्‌ 
अपनायी गयी साम्यिक आर्थिक नीतियों के तहत्‌ ऐसे प्रभावकारी 
प्रावधानों का अभाव पाया गया जिनको अपनाकर लोक क्षेत्र, 
निजि क्षेत्र एवं संयकक्‍त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की बढ़ती 
हुई रूग्णता का उन्मूलन किया जा सकता । ऐसी स्थिति 
में रूएण औद्योगिक इकाइयों की निरन्तर शोचनीय वित्तीय 


दशा के फलस्वरूप उनके कारय संचालन की व्यवस्था एक 


जटिल समस्या के रूप में पायी गयी । इसके परिणाम-स्वरूप 


राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था में औद्योगिकीकरण 


की प्रक्रिया कुभावित हुई । सरकार को लाचार होकर बढ़ती 


हुई रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को अन्य सुदृढ़ वित्तीय, बृहत .. 


काय उद्योगों में विलयित करने का प्रयास करना पड़ा और 


(४) 
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अनेक क्स्तु स्थितियों में ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की 
प्रबन्धन व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी और कुछ स्थितियों 
में सरकार ने आवश्यक रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का परिसमापन 
कर दिया । अतः इससे स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर 
औद्योगिक रूग्णता की की समस्या उत्पन्न हुई जिससे राष्ट्रीय 
स्तर के प्रैंजी निविश की अपशिष्टता बढ़ी और इसका शॉप 
स्तर पर औद्योगिक व्यवस्था के क्षेत्र में अपेक्षित ओद्योगिकीकरण 
पर अत्याधिक कुप्रभाव पड़ा। फलतः इस समस्या के कारण देश 


में सही ढ़ंग से पर्याप्त औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । 
जनसंख्यां की अभिवृद्धि की समस्या:-- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सम्पूर्ण योजना काल के दौरान निरन्तर 
वृद्धिमान जन संख्या के आकार को नियन्त्रित करने हेतु 
राष्ट्रीय हित के अनुकूल प्रभावकारी नीतिक उपाय नहीं अपनाये ! 
ऐसी स्थिति में देश में अनावश्यक जनसंख्या की अभिवद्धि 
हुई और उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों का व्यापक स्तर 


पर उपयोग ऐसे ' अनावश्यक रूप से वृद्धिमान जनाकार के. 
भरण पोषण में किया गया जिससे देश की औद्योगिक व्यवस्था 
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में आवश्यक पर्याप्त पैजी का निवेश नहीं हो पाया । इसके 
अतिरिक्त उद्योगों का साम्यिक वित्तीय आवश्यकताओं के 
अनुसार अनुकूलतम वित्तीयन व्यवस्था नहीं हो पायी । ऐसी 
स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास कुप्रभावित 


हुआ और अनुकूलतम औद्योगिकीकरण संभव नहीं हो पाया। 


सामाजिक थे धार्मिक ख्ढ़िवादिता की समस्या :- 


देश में सम्पूर्ण योजना काल के दौरान अपनाये गये नियोजन 


उपायों के तहत ऐसे प्रभावकारी प्रयास नहीं पाये गये जिनसे 


: राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक पिछड़ापन , रढ़िवादी एवं संकीर्ण 


धार्मिक मानसिकंता, अशिक्षा , आदि को बड़े पैमाने पर उन्मुलित 
किया जा सकता और सम्पूर्ण भारतीय समाज में आशातीत्‌ 
प्रगतिशील मानसिकता , रहन - सहन , आदि व्यापक स्तर 
पर अपनाया जाता । ऐसी स्थिति में देश में अधिकाशत 
सामाजिक , धार्मिक और आर्थिक पिछड़ापन व्यापक स्तर 
पर बना रहा। समाज में साहस , आशावादीता , उत्कृष्ट शिक्षा, . 


आदि के अभाव के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सन्तुलित औद्योगिक 


विकास कुप्रभावित हुआ और आवश्यक गुणवत्ता की श्रम- 
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शक्ति के अभाव में ओशद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई 
जिसके फलस्वरूप अन्य विकसित देशों की तुलना में इस 


देश में अपेक्षित औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । 


उल्लिखित संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय 
अर्थव्यवस्था में अपनायी गयी साम्यिक आर्थिक नीतियों के तहत देश में अनुकूलतम 
औद्योगिकीकरण हेतु आवश्यक अनेक प्रावधानों एवं नीतिक उपायों का 
अभाव पाया गया जिनके परिणामस्वरूप देश में त्वरित ओऔद्योगिकीकरण के 
मार्ग में प्रभावकारी व्यवधान उत्पन्न करने वाली जटिल समस्यायें उत्पन्न हुई। 
ड्ुनका साम्यिक॑ निराकरण न हो पाने के कारण ये समस्‍यायें आज भी देश 
की सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था के औद्योगिकीकरण को अत्याधिक कुप्रभावित 
कर रही हैं । इस क्षेत्रमें केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकारें , नियोजनकर्ता , 
उद्योगपति, साहसी , जिम्मेदार पुूँजी निवेशक , वित्तीयन संस्थायें, आदि की 
निष्क्रिय भूमिकायें और अविवेकपूर्ण दायित्व निर्वाह से राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित 
औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । अतः ऐसी परिस्थिति में यह परम आवश्यक 
है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलित औद्योगिक विकास करने और इस 
क्षेत्र में मितव्ययितापूर्ण सुनियोजित ढंग से अनुकूलतम औद्योगिकीकरण करने 
“हेतु उल्लिखित समस्याओं का व्यापक स्तर पर गहनता से अध्ययन किया. 


_ जाये और राष्ट्र हित के अनुकूल आवश्यक औद्योगिकीकरण नीतिक. उपायें 
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का निर्णयन एवं निर्धारण किये जाये तथा निकट भविष्य भें साम्यिक आवश्यकतानुसार 
उनमें परिमार्जज करते हुये उनको अपनाया जाये ताकि देश में राष्ट्रीय स्तर 
पर निम्तनतम कीमत पर सुनियोजित ढंग से अनुकूलतम ओद्योगिकीकरण 
किया जा सके । 


अध्याय- 5 


उपसंहार एवं सुझावात्मक उपाय: 


5.॥ उपसंहार 


भारतीय॑ आर्थिक नीति एवं औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में 
अध्ययन से यह विदित्‌ होता है कि प्राचीन काल के दौरान्‌ देश में राजतन्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था विद्यमानूं रही जिसके तहत्‌ औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र में सुनियोजित आर्थिक नीति का अभाव पाया गया । इस काल के 
दौरान मानव सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ और राज्य के विविध आर्थिक 
उपायों और परोक्ष सहयोग से अनेक कुटीर स्तरीय उद्योगों का मनन्‍्द गति से 
विकास हुआ । इसमें कुशल उद्यमियों ने स्वतः विवेक से आत्मबल पर उत्पादन 
प्रक्रिय और उनमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी में आमुल 
परिवर्तन के प्रयास किये जिसके फलस्वरूप सैन्य- अस्त्र , सैन्य - वाहन, 
कृषीय उपकरण , भवन - निर्माण , काष्ठ , चर्म , आभूषण , वास्तुकला 
( शिल्पकला ) , आयुर्वेदिक औषधि , परिवहन , आदि उद्योगों के क्रमिक 
विकास एवं उनमें स्वायत्त औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला जिसे 


देश में ओऔद्योगिकीकरण की शैशव अवस्था माना जा सकता है । 


मध्य काल के दौरान देश में राजनैतिक अस्थिरता का दौर 


था जिसमें सभी राज्यों में राजतान्त्रिक शासन - व्यवस्था विद्यमान पायी गयी 


दा 2 कक 


जिसके तहतू सरकारी आर्थिक नीति राजस्व वसूली और शासन - व्यवस्था 
से सम्बन्धित व्ययों तक सीमित रही और ऐसी कोई सरकारी आर्थिक नीति 
नहीं रही जो समग्र औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में अपनायी 
जा सकती । अतः ऐसी आर्थिक नीति के तहत सामान्यतः कुटीर उद्योग के 
रूप में विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ । उदाहरणार्थ- लोहा एवं 
इस्पात , पीतल , ताँवा , स्वर्ण एवं रजत, आदि से सम्बन्धित धातु उद्योग ; 
सूती , रेशमी , ऊनी वस्त्र उद्योग , शीशा उद्योग , कागज उद्योग , आभूषण 
उद्योग , बर्तन उद्योग , चर्म उद्योग , परिवहन उद्योग, आदि । इस काल के 
दौरान सार्वजनिक एवं निजि दोनों क्षेत्रों में उद्योग विद्यमान रहें । सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योगों को शाही उद्योग कहा जाता था जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त 
थे जिनका शाही प्रशासन प्रेरित औद्योगिकीकरण हुआ । शाही प्रश्नय प्राप्त 
उद्योगों के अतिरिक्त शेष अन्य उद्योगों में सुनियोजित सरकारी आर्थिक नीति 
के अभाव में स्वत: प्रेरित सीमित औद्योगिकीकरण हुआ । 


आँग्ल शासन काल के दौरान्‌ देश में प्रारम्भ में ईस्ट- इण्डिया 
कम्पनी की एकाधिकारी शासन विद्यमान था जिसकी तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति 
विकासात्मक न होकर शोषणात्मक प्रवृत्ति की थी । ऐसी आर्थिक नीति के 


परिणामस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित हुई । उस समय 
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देश में अनेक प्रकार के उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में विकसित प्रवस्था में 
विद्यमान थे जिनका ईस्ट- इण्डिया कम्पनी के कूटनीतिक प्रहार से तीत्र गति 
से पतन हुआ ओर इस कम्पनी के सम्पूर्ण शासन काल के दौरान देश में अपवाद 
स्वरूप केवल उन उद्योगों का थोड़ा - बहुत विकास हुआ जिनसे ब्रिटिश उद्योगों 
को कच्चा माल मिलने की संभावनायें थीं । इस प्रकार से ऑग्ल शासन काल 
के प्रथम युग के दौरान ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की आर्थिक शोषण एवं दमन- 
कारी पूर्ण आर्थिक नीति के तहतू भारतीय उद्योगों में विऔद्योगिकीकरण की 
प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान रही । सन्‌ ।857 के विद्रोह के पश्चात्‌ देश में 
ईस्ट - इण्डिया कम्पनी के शासन काल के पतन के साथ ऑग्ल शासन काल 
के दूसरे युग का अभ्यदय हुआ जो भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व सन्‌ 
947 के लगभग मध्य तक विद्यमान रहा । ऑग्ल शासन काल के इस दूसरे 
युग के दौरान तात्कालीन सरकार की शासन- व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुये 
और आर्थिक नीति में भी बदलाव आया अर्थात्‌ ऑग्ल सरकार के द्वारा उदारवादी 
आर्थिक नीति अपनायी गयी । इस काल के दौरान तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति 
के तहत देश में ऑग्ल सरकार के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग से सार्वजनिक 
क्षेत्र एवं निजि क्षेत्र दोनों भें अनेक वृहत्‌ काय उद्योग पंत हुये किन्तु 
सार्वजनिक उद्योगों की संख्या , निजि उद्योगों की संख्या की तुलना में बहुत 
कम थी जिनको तांत्कालीन  ऑग्ल सरकार के द्वारा अपने निजि. आर्थिक हितों 


को ध्यान में रखतें हुये स्थापित किया गया था । सरकार के प्रयास के फलस्वरूप .. 
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उन सार्वजनिक उद्योगों का आशातीत्‌ विकास हुआ एवं उनमें औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया वृद्धिमान रही । सार्वजनिक उद्योगों के अतिरिक्त शेष अन्य उद्योग 
जो निजि उद्योगापतियों के प्रयास से निजि क्षेत्र में स्थापित किये गये थे , 
उनके विकास एवं औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में ऑग्ल सरकार की कोई विशिष्ट 
आर्थिक नीति नहीं रही । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय उद्योगों के 
विकास एवं उनमें औद्योगिकीकरण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये तात्कालीन 
सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहत्‌ संरक्षण नीति को अपनाया गया 
जिसका तात्कालीनू संरक्षण प्राप्त उद्योगों को निश्चित रूप से लाभ पहुँचा 
और इन उद्योगों का विकास हुआ एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
को काफी हद तक प्रोत्साहन मिला किन्तु ऐसे संरक्षण प्राप्त उद्योगों की संख्या 
बहुत कम थी क्‍योंकि तात्कालीन संरक्षण नीति की शर्तें इतनी कठोर थीं कि 
निजि क्षेत्र के अधिकांश भारतीय उद्योग संरक्षण पाने से वंचित रह गये । 
अत: शेष गैर - संरक्षण प्राप्त समस्त भारतीय उद्योग आत्मबल पर संस्थापित 
हो कर एक संगठित - उद्योगों के रूप में विकसित हुये एवं उनमें भी औद्योगिकी- 
करण की प्रक्रिया गतिशील रही । इस प्रकार से आऑँग्ल शासन काल के 
दूसरे यंग के दौरान देश में आँग्ल सरकार की तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति के 
तहत्‌ सार्वजनिक एवं निजि दोनों क्षेत्रों क्‍ में अनेक उद्योग स्थापित किये गये थे जिनका 

आशातीतू विकास हुआ एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर वृद्धिमान 


. रही जिसके फलस्वरूप भारतीय. अर्थ- व्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिला । चैसे . 
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इस काज़ के दौरान सरकार की सुनियोजित आर्थिक नीति के अभाव में तात्कालीन्‌ 
उद्योगों में अपेक्षित औद्योगिकीकरण तो नहीं हो सका था फिर भी इसको भारत 


में औद्योगिकीकरण की बाल्यावस्था के रूप में माना जा सकता है । 


।5 अगस्त सन्‌ ॥947 को स्वतन्त्र भारत का अभ्यदय हुआ 
ओर देश में प्रजातन्त्रात्मक्सत शासन - व्यवस्था अपनायी गयी । ऐसी शासन 
व्यवस्था के तहत भारतीय संरकार को देश की अर्थ- व्यवस्था को स्वेच्छिक 
स्वरूप देने का अवसर प्राप्त हुआ । सरकार ने अर्थ - व्यवस्था के विकास 
के क्षेत्र में औद्योगिक व्यवस्था के विकास के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार 
करते हुये देश की औद्योगिक विकांस एवं उनमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
को त्वरित करने हैतु आवश्यकतानुसार प्रभावकारी आर्थिक नीति एवं 
नीतिक उपायों को अपनाया तथा साम्यिक अवश्यकतानुसार उनमें परिमार्जन 
किया जिनके, परिणामस्वरूप सम्पूर्ण योजना काल के दौरान्‌ सार्वजनिक एवं 
निजि दोनों क्षेत्रों में अनेक वृहत्‌ काय अद्यतम उद्योगों की स्थापना हुई और 
औद्योगिकीकरण के मार्ग में अनेक समस्‍यायें विद्यमान होने के बावजूद भी देश 
में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । इसके 
फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण को निरन्तर 
बढ़ावा मिलता रहा जिससे वर्तमान समय में विश्व की अर्थ- व्यवस्था के एक 


महत्वपूर्ण अंग के रूप में देश की अर्थ- व्यवस्था विकास के मार्ग पर अग्रसर 
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है । सम्पूर्ण योजना काल के दौरान सरकार द्वारा अपनायी गयी साम्यिक आर्थिक 
नीतियों के तहत्‌ देश के प्रम्मख औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की वर्तमान 
स्थिति का विवेचनात्मक निष्कर्ष निम्नलिखि है: - 


(।) विद्यत ऊर्जा उद्योग :- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सरकारी योजनाकालीन आर्थिक 
नीतियों में देश में औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में अपनाये गये विविध आर्थिक 
उपायों के तहतू विद्यत ऊर्जा उद्योग में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हुआ। 
20वीं शताब्दी के आरम्भ में देश में विद्यत ऊर्जा का उत्पादन कार्य प्रारम्भ 
किया गया था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति से पू्ठ काल तक ओऔद्योगिकीकरण के 
परिक्षेत्र में प्रभावकारी सरकारी आर्थिक नीति के अभाव में विद्यत ऊर्जा उद्योग 
में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शिथिल रही । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
आर्थिक नियोजन के वर्षों में विद्यत ऊर्जा उद्योग में तीव्र औद्योगिकीकरणा ' 
को देश के सनन्‍्तुलित आर्थिक विकासार्थ नितान्‍न्त आवश्यक समझा गया औदु- 
विविध पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं में विद्युत ऊर्जा उद्योग में औद्योगिकीकरण _ 
को प्राथमिकता दी गयी जिसके फलस्वरूप इस उद्योग में नवीकरण , आधुनिकीकरण, 
विविधीकरंण , अदि प्रक्रियाओं को बहुत अधिक पी मिला । फलत:. 
वर्तमान समय में क्‍ देश में क्‍ विविध प्रकार के अद्यंतम स्रोतों से व्यापक पैमाने पर 


विद्यत ऊर्जा का उत्पादन होने लगा है । उदाहरणार्थ- जल ऊर्जा , नाभिकीय 
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ऊर्जा , तापीय ऊर्जा , सौर ऊर्जा , पवन ऊर्जा , आदि । 


सम्पूर्ण योजना काल के दौरान देश में विद्यत ऊर्जा उद्योग 
से सम्बन्धित अनेक परियोजनायें प्रारम्भ की गयीं जिनमें से नेशनल थर्मल पावर 
कारपोरेशन के तहत्‌ संचालित परियोजनायें , हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन- 
जम्मु कश्मीर के तहत्‌ संचालित परियोजनायें , थर्मल पावर परियोजना- तूतीकोरिन, 
नेशनल कैपिटल पावर परियोजना - दादरी ( दिल्‍ली ) , नाभिकीय ऊर्जा 
परियोजना , ऊँचाहर परियोजना , सौर ऊर्जा परियोजना , पवन ऊर्जा परियोजना, 
आदि प्रमुख हैं । इन समस्त परियोजनाओं के द्वारा विद्यत ऊर्जा उद्योग के 
क्षेत्र में निरन्तर प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य किया जाता रहा जिसके 
फलस्वरूप इस उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में तीव्र गति से नवीकरण हुआ 
एवं विद्यत ऊर्जा के कई प्रदूषण रहित अद्यतम उत्पादन स्रोत विकसित किये 
गये । वर्तमान समय में देश में नाभिकीय ऊर्जा से सम्बन्धित अनेक अनुसन्धान 
रियिक्टर कार्य कर रहे हैं जिनमें से अप्सरा , साइरस , जरलीना , पूर्णिमा, 
आदि प्रमुख अनुसन्धान रियेक्टर हैं । ताराप्र , राजस्थान , मद्रास , नरौरा 
और काकापुर - गुजरात में नाभिकीय ऊर्जा केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनके 
द्वारा व्यापक पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है 4 अब 


देश में कस . रियिक्टर प्रौद्योगिकी एवं थोरियम प्रौद्योगिकी भी विकसित हो 


चुकी है और रियेक्टर अनुसन्धान केन्द्र - कल्पकम ( मद्रास ) ने फास्ट 
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रियेक्टर प्रौद्योगिकी पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा इसी केन्द्र पर ।5 


मेगावाट विद्यत फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियिक्टर की स्थापना की जा रही है । 


देश में विद्यत ऊर्जा की तीव्र आवश्यकता को ध्यान में रखते 
हुये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास एवं उनके वाणिज्यिकीकरण पर 
विशेष बल दिया जा रहा है जिनमें पवन ऊर्जा , सौर ऊर्जा , वायो गैस, आदि 
प्रमुख हैं । भारत में पवन ऊर्जा के उपयोग पर “सर्वप्रथम सन्‌ ।952 में संगठित 
अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ हुआ । तत्पश्चात टी0 यू0 एल0 $0 के द्वारा आरगेनाइजेशन 
आफ दी रूरल पावर नामक भारतीय संस्थान के सहयोग से पवन चक्की का 


" इसके बाद से सरकार द्वारा अपनाये गये विविध आर्थिक 


निर्माण किया गया। 
उपायों के फलस्वरूप इस उद्योग में औद्योगिकीकरण को बहुत अधिक प्रोत्साहन 
मिला और तमिलनाड़ , आन्ध्र प्रदेश , मद्रास , केरला , कनटक, महाराष्ट्र , आदि 
राज्यों भें पवन ऊर्जा परियोजनायें प्रारम्भ की गयीं । इन परियोजनाओं के द्वारा 
पवन ऊर्जा उद्योग में प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य , नवीकरणा , 
आधुनिकीकरण , विविधीकरण , अदि क्षेत्रों में निरन्तर प्रयास किये जा रहे 
हैं फलत: पवन ऊर्जा उद्योग की उत्पादन- क्षमताम तीव्र गति से वृद्धि हो रही 


| योजना , सूचना और प्रस्तारण मन्त्रालय -. भारत सरकार द्वारा 


: प्रकाशित , 3।. दिसम्बर , सन्‌ ॥990 , प्रुष्ठ संख्या-2। | 
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हैं । योजना काल के दौरानू भारतीय सरकार ने देश में सौर ऊर्जा उद्योग 
के विकास एवं उसमें औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भी विशेष अभिरूचि लिया 
और ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने हेतु निरन्तर सक्रिय 
प्रयास किया जिसके फलस्वरूप सन्‌ ।973 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
अनुसन्धान समीति ने सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में आवश्यक नीति का निर्धरण 
किया । इस नीति के निधरिण के पश्चात्‌ अनेक संगठनों ने सौर ऊर्जा उद्योग 
से सम्बन्धित अनुसन्धान एवं विंकास कार्यों को अपने हाथों में लिया जिनमें 
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड , केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक लिमिटेड , राष्ट्रीय 
उपकरण लिमिटेड , आदि प्रमुख हैं । इन कम्पनियों के द्वारा सौर ऊर्जा 
एवं सौर ऊर्जा से कार्य करने वाले विविध प्रकार के उपकरणों जैसे- सौर 
कुकर , सौर हीटर , तापन पम्प , विविध प्रकार के प्रकाश से सम्बन्धित 
उपकरण , आदि का विकास किया गया [देश में सौर ऊर्जा उद्योग के विकास 
को देखते हुए पश्चिम जम॑नी तथा आस्ट्रेलिया के सहयोग से सौर तापीय पम्प 
एवं सौर वातानुकूलन परियोजनायें विकसित की गयी हैं । 


उल्लिखित संक्षिप्त॑ विवचन से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण 
योजना काल के दौरान सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहतू किये 


गये सक्रिय प्रयास के फलस्वरूप विद्यत ऊर्जा उद्योग में बहुत अधिक औद्योगिकीकरण 


ने अप 


हुआ जिससे भारतीय अर्थ-व्यंवस्था के सन्तुलित विकास को प्रोत्साहन मिला। 
वर्तमान समय में भी विद्यत ऊर्जा उद्योग में औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में 
सरकार के द्वारा निरन्तर प्रयास जारी है जिसके अन्‍्तर्गत्‌ वर्तमान आर्थिक नीति 
के तहत इस उद्योग के क्षेत्र में विद्यत उपस्करों पर आयात शुल्क को कम 
करके 20 प्रतिशत करना , नवीन विद्यत परियोजनाओं हेतु पंचवषीय कर 
अवकाश व्यवस्था करना , प्रदत्त और अभिदत्त पुँजी पर गारण्टी शुदा ॥6 
प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त करना , विद्यत वितरण नियन्त्रण कार्य निजि कम्पनियों 
के हाथों में सौंपा जाना , आदि अनेक उदारपूर्ण आर्थिक नीतिक उपाय अपनाये 
गये हैं । सरकार के इन नीतिक उपायों के तहत यह आशा की जाती है 
कि भविष्य में इस उद्योगमेंनिज निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा , उद्योग की 
परिसंचालनात्मक कार्य क्षमता में सुधार होगा एवं जऔौद्यागिकीकरण की प्रक्रिया 


को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा । 


(2) अभियन्त्रिकी उद्योग :- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था, में विविध पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना 
काल के दौरान सरकार के द्वारा. देश में प्रभावकारी औद्योगिकीकरण हेतु 


अपनायी गयी आर्थिक नीति एवं आवश्यक. साम्यिक आर्थिक नीतिक उपायों 
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के तहत्‌ अभियान्त्रिकी उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को आशातीत्‌ 
प्रोत्साहन मिला । सम्पूर्ण योजना काल के दौरान सरकार ने अभियान्त्रिकी 
उद्योग में औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में विशेष अभिरीच ली जिसके तहत 
विभिन्‍न योजनाओं के अन्‍्तर्गत्‌ इस उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को 
त्वरित करने. हेतु सार्वजमिक क्षेत्र में अनेक बृहत्‌ काय परियोजनायें प्रारम्भ 
की गयीं एवं अनेक नवीन कारखाने स्थापित्‌ किये गये । उदाहरणार्थ-. भारत 
हैवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड ( भेल ) , हैवी इन्जीनियरिंग कारपेरेशन लिमिटेड 
और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के तहत्‌ संचालित परियोजनायें ; शिपिंग 
कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड , कोचीन शिपयार्ड - कोचीन , भारत 
पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेंड- नेनी इलाहाबाद , चितरंजन लोकोमोटिव. वर्बस- 
प॑0 बंगाल , डीजल लोकों मोटिव वर्बस - वाराणसी , टाटा लोकोमोटिव इन्जीनियरिंग 
कम्पनी - » जमशेदपुर , रेल डिब्बा कारखाना : पैरम्बूर॒, इण्टीग्रल कीच 
फैक्टरी - मद्रास , कोच फैक्टरी - कपूरथला पंजाब , ह्वील एण्डएक्सल प्लाण्ट- 
थेलाहका बंगलौर , कोयला , उत्खनन मशीन प्लाण्ट - दुर्गापुर , आदि । इनके 
अतिरिक्त औद्योगिक मशीन एवं मशीनरी औजार , कृषीय यन्त्र व मशीनरी, 
. व्यापारिक गाड़ियाँ , मोटर साइकिल व स्कूटर , बाइसिकिल , "सिलाई मशीन ह 
आदि के निर्माण हैतु अनेक : कारखानें क्‍ निजि क्षेत्र में भी स्थापित किये. क्‍ जये। जे 
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योजाकाल के दौरानू अभियान्त्रिकी उद्योग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी 
अनुसन्धान एवं विकास कार्याी 'हेतु समय - समय पर अनेक अनुसन्धान 
संस्थान स्थापित किये गये जिनमें से केन्द्रीय यान्त्रक औजार अनुसन्धान संस्थान - 
बंगलौर , केन्द्रीय यान्त्रिक अभियान्त्रिकी अनुसन्धान संस्थान- दुर्गापर , केन्द्रीय 
वैज्ञानिक उपकरण संगठन - चण्डीगढ़, भेल द्वारा स्थापित अमन एवं विकास 
इकाई - हैंदराबार , आदि प्रमुख हैं । इन अनुसन्धान संस्थानों में अभियान्त्रिकी 
प्रौद्योगी विकास हेतु निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य किया जाता 
रहा है जिसके फलस्वरूप अभियान्त्रकी वस्तुओं की गुणवत्ता में बहुत अधिक 
सुधार हुआ और इस उद्योग के आधुनिकीकरण , नवीकरण , विविधीकरण, 
आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई । 


उल्लिखित प्रयासों के तहत सम्पूर्ण योजना काल के दौरान्‌ 
औद्योगिक मशीन , मशीनरी औजार , कृषीय यन्त्र व मशीनें , विविध प्रकार 
के रेल पथिकयान व माल डिब्बे , वाष्प व डीजल और विद्युत रेल इन्जन, 
व्यापारिक गाड़ियाँ , जीप , ट्रैक्टर , रोड रोलर , विविध प्रकार की मोटर 
साइकिल व स्कूटर,  बाइसिकिल , जल पोत , सिलाई मशीन , विविध क्षमता 
वाले विद्यत मोटर , विद्युत. ट्रान्सफामर व अन्य विद्यत उपकरण , आदि के 


उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स क्‍ लिमिटेड, 
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हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड 
की अहम भूमिका रही । अभियान्त्रिकी उद्योग में तीव्र गति से भैद्योगिकीकरण 
हॉने के फलस्वरूप देश अब विविध प्रकार की मशीन व मशीनरी औजार 
एवं अन्य अभियान्त्रिकी वस्तुओं के उत्पादनके क्षेत्र में बहुत अधिक आत्म' - निर्भर 
हो चुका है | देश में विविध प्रकार की औद्योगिक मशीनरी का पर्याप्त मात्रा 
में उत्पादन होने के फलस्वरूप औद्योगिकीकरण के मार्ग में विद्यमान स्वदेशी 
मशीनों से आयातित्र मशीनों के प्रतिस्थापन , मशीनीकरण , आधुनिकीकरण , 
नवीकरण, उत्पाद 'विविधीकरण, आदि जैसे अनेक गम्भीर समस्याओं का काफी 
हुदू तक समाधान हुआ जिससे देश के समग्र औद्योगिक बह में विवेकपूर्ण 
औद्योगिकीकरण एवं सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित आर्थिक विकास को 
बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । अतः इस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट होता 
है कि सम्पूर्ण योजना काल के दौरान सरकार के द्वारा औद्योगिकीकरण के 
परिक्षेत्र में, अपनायी गयी आर्थिक नीति एवं आर्थिक नीतिक उपायों के तहतु 
अभियन्त्रिकी उद्योग में अपेक्षित औद्योगिकीकरण हुआ और सरकार 
के ऐसे प्रयासों के तहत भविष्य में इस उद्योग में और अधिक ओऔद्योगिकीकरण 


होने की प्रवल संभावनायें व्यापक स्तर .पर विद्यमान हैं। 


(3) धातु उद्योग :- 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सम्पर्ण योजना काल के दौरान देश 


में औद्योगिकीकरण के .परिक्षेत्र में सरकार के द्वारा. अपनायी गयी आर्थिक क्‍ 


नीति एवं साम्यिक नीतिक उपायों के तहत्‌ धातु उद्योग में तीव्र औद्योगिकीकरण 
हुआ जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ - साथ निजि क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण 
भागीदारी रही है । धातु उद्योग में प्रभावकारी औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप 
अन्य उद्योगों में भी जऔौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक प्रोत्साहित हुई 
एवं देश की समग्र अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन 
मिला । योजना काल के दौरान धातु उद्योग में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में 
हुई प्रगति की स्थिति के अवलोकनार्थ लोहा एवं इस्पात , ऐल्यूमीनियम , जादि 
महत्वपूर्ण धातु उद्योगों में औद्योगिकीकरण की प्रगति पर विचार किया जा 
सकता है जो कि निम्नलिखि है :- 


(क) लोहा एवं इस्पात उद्योग : 


' स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार के द्वारा देश 
में लोहा एवं इस्पात उद्योग में तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु 
सक्रिय प्रयास प्रारम्भ किया गया जिसके तहत प्रथम पंचवर्षीय 
योजना काल के दौरान स्वतन्त्रता प्राण्ति से पूर्व निजि क्षेत्र 
में स्थापित लोहा: एवं इस्पात उद्योग के विस्तार व आधुनिकीकरण 


पर विशेष बल दिया गया । इस उद्योग में औद्योगिकीकरण 
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के क्षेत्र भें सरकार के द्वारा द्वितीय पंचवषीय योजना काल 
के दौरानू ठोस कार्यक्रम लागू किया गया जिसके अन्तर्गत 
देश के सार्वजनिक क्षेत्र में (#) जरमनी की दो फर्म क्रफ 
और डेगम के सहायोग से राउरकेला सस्‍टी प्लाण्ट - उड़ीसा, 
(।]) रूसी सरकार के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से 
भिलाई स्टील - प्लाण्ट - मध्य प्रदेश , और ([|) ब्रिटेन 
सरकार के आर्थिक सहयोग से दुर्गापर स्टील प्लाण्ट - पश्चिम 
बंगाल कीं स्थापना की गयी और इन तीनों कारखानों की 
प्रबन्ध व्यवस्था ' हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड” के आधीन रखी 
गयी | इसके. अतिरिक्त निजि क्षेत्र में स्थापित टाटा आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
का आधुनिकीकरण “किया गया जिससे इन दोनों कारखानों 
, की उत्पादन- क्षमतां में पहले की तुलना में लगभग दो गुने 
की वृद्धि हुईं । तृतीय पंचवषीय योजना काल के दौरान 
राउरकेला , भिलाई और दुर्गापर इस्पात कारखानों की उत्पादन- 
क्षमता में वृद्धि हेतु सक्रिय प्रयास किया गया किन्तु 
आर्थिक संकट एवं विदेशी आक्रमण के कारण इस क्षेत्र में 
: पूरी तरह सफलता नहीं मिल सकी । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 


काल के दौरान रूसी सरकार के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी 
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सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र में बोकारों स्टील प्लाण्ट की स्थापना 
की गयी जिसका प्रारूप देश में ही तैयार किया गया था। 
इसके अतिरिक्त पूर्व स्थापित लोहा एवं इस्पात कारखानों 
के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर बल दिया गया । पेष्टम 

पंचवषीय योजना काल के दौरान रूसी सरकार के आर्थिक 
एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से विशाख्ापटनम में एक और इस्पात 
कारखाना स्थापित करने का समझौता किया गया जो सप्तम 

योजना काल के अन्त तक बन कर तैयार हुआ । इस प्रकार 
से सरकार के इन सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप सम्पूर्ण योजना 
काल के दौरान देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग में औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया निरन्तर प्रगतिशील रही । 


वर्तमान समय में देश में कुल सात एकीकृत इस्पात कारखाने 
हैं जिनमें से छः सार्वजनिक क्षेत्र में - भिलाई , दर्गापर, 
राउरकेला बौकारों , इण्डियन आयरन एण्ट स्टील विशाखापटनम 
व निजि क्षेत्र में - टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी हैं। 
इनके अतिरिक्त देश में अनेक छोटे इस्पात कारखानें स्थापित 
किये गये हैं जिनमें महिन्द्रा यूगाइन इस्पात कम्पनी लिमिटेड, . हर 


जे0के?2 आयरन एण्ड स्टील कम्पनी. लिमिटेड -कानपुर , 
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कृष्णा स्टील इण्डस्ट्रीज ( प्रा0 ) लिमिटेड- बम्बई 

मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्बस लिमिटेड - बम्बई , दी 
नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड- कलकत्ता, 
टेक्सट्ल कम्पनी लिमिटेड - कोयम्बटूर , हिम्मत स्टील 
फाउण्ड़ी - मध्य प्रदेश , अपर इण्डिया स्टील - पंजाब, 
सिंह इन्जीनियरिंग वर्गस लिमिटेड - उ0प्र0, लेस्को स्टील 
लिमिटेड - मद्रास , गैस्टकीन विलियन लिमिटेड -“ पश्चिम 
बंगाल , ग्लोब मोटर्स ( प्रा0 ) लिमिटेड - दिल्‍ली , केनरा 
वर्बक्शाप लिमिटेड - मैसूर, आदि प्रमुख हैं इन छोटे इस्पात 
कारखानों के द्वारा पराने लोहे या लोहे की कतरन को विद्युत 
भटिटयों में गलाकर इस्पात बनाया जाता है और वृहत॒काय 
दे ि कारखानों से इस्पात के ढोके ( ट्ुकड़े ) को लेकर 
, उनका सरिये , एंगिल , बटे हुये तार , सेक्शन, आदि के 
रूपों में ढलाई की जाती हैं । विभिन्‍न समरयों में भारतीय 
सरकार के द्वार अपनायी गयी उदारपूर्ण अनुज्ञापन नीति के 
फलस्वरूप इन छोटे इस्पात कारखानों का तीद्र गति से विकास 
व्‌ द विस्तार हुआ । और आधुनिकीकरण , नवीकरण , आदि 
प्रक्रियाओं को बहुत . अधिक प्रोत्साहन मिंला । . इन छोटे क्‍ 
इस्पात कारखौमी के अतिरिक्त विश्वेश्वैरप्य . आयरन एण्ड 
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स्टील लिमिटेड- कर्नाटक ( सहकारी क्षेत्र ) , एलाय इस्पात 
कारखाना - दुर्गापर ( सार्वजनिक क्षेत्र ) , सलेम स्टील 
प्लाण्ट - तमिलनाडु ( सार्वजनिक क्षेत्र ), आदि छोटे इस्पात 
कारखाने भी स्थापित किये गये हैं जिनमें विशेष इस्पात 


व मिश्रित इस्पात का उत्पादन किया जाता है । 


योजना काल के दौरान सरकारी प्रयास के फलस्वरूप लोहा 
एवं इस्पात उद्योग के अनन्‍्तर्गत्‌ प्रौद्योगीगी अनुसन्धान एवं 
विकास कार्य हेतु कई अनुसन्धान संस्थान स्थापित किये 
गये हैं जिनमें से मेटेलार्जिकिल एण्ड इन्जीनियरिंग कन्सल्टैण्टस 
( इण्डियां ) लिमिटेड प्रमुख हैं । इस संस्थान के द्वारा लोहा 
एवं इस्पात उद्योग से सम्बन्धित विविध प्रक्रियाओं के क्षेत्र 
. में नवीन प्रौद्योगिकी विकास हेतु निरन्तर अनुसन्धान किया 
जा रहा है और समय - समय पर भारत सरकार के इस्पात 
मन्त्रालय को अंद्यतम्‌ प्रौद्योगी से सम्बन्धित सुझाव दिया 
जाता रहा हैं | इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी 
लिमिटेड की चार इकाइयों में भी असर एवं विकास कार्य 

हेतु आंधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी हैं जिनमें 


व्यापक स्तर पर. प्रौद्योगिकी . विकास हेतु निरन्तर. 


(ख) 
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अनुसन्धान किया जा रहा है । इन अनुसन्धान संस्था ओं के 
सक्रिय प्रयास के फलस्वरूप अयस्क उत्खनन , विशुद्धीकरण, 
ढलाई, गढ़ाई , आदि प्रक्रियाओं में बहुत अधिक सुधार हुआ 
हैं तथा इस उद्योग के आधुनिकीकरण , नवीकरण , विविधीकरण, 
आदि क्षेत्रों में आशातीतू प्रगति हुई हैं अत: इस विवेचन 
से यह स्पष्ट होता हैं कि निकट भविष्य में लोहा एवं 
इस्पात उद्योग में औद्योगिकीकरण की तीव्र अभिवृद्धि की 


प्रबल संभवनायें हैं । 


ऐल्यूमीनियम उद्योग :- 


सम्पूर्ण योजना काल के दोरान्‌ू सरकार के द्वारा देश में 
औद्योगिकीकरण की परिक्षेत्र में अपनायी गयी आर्थिक नीति 
के तहत ऐल्यूमीनियम उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
को काफी हद तक [प्रोत्साहन मिला । आर्थिक नियाजन 
काल से पूंव॑ देश में ऐल्यूगीनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 
और इण्डियन ऐल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ( इडा ) 
नामक मात्र दो एल्यूमीनियम कम्पनियाँ थीं. जिनके ढारा 


ऐल्यूमीनियम का उत्पादन किया जाता था द्वितीय पंचवर्षीय 
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योजनाकाल के दौरानू 'बिड़ला समूह'के दारा अमेरिका के 
कैसर कारपोरेशन के प्रौद्योगिकी सहयोग से निजि क्षेत्र में 
'हिन्दुस्तान  ऐल्यूमीनियम कारपोरेशन' ( हिण्डाल्कों ) की 
स्थापना की गयी जिसका प्रमुख कारखान रेनुकूट . मिर्जापुर 
में स्थित हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान निजि 
क्षेत्र में 'मद्रास ऐल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ( माल्को ;) 
व सार्वजनिक क्षेत्र में भारत ऐल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड 
( बालकों ) नामक दो ऐल्यूमीनियम कम्पनियों की स्थापना 
की गयी । इसके अतिरिक्त पूर्व स्थापित ऐल्यूमीनियम कम्पनियों 
के विकास एवं विस्तार को बढ़ावा दिया गया। तत्पश्चात्‌ 
मार्च सन्‌ ॥98। में फ्रान्स के प्रौद्योगिकी सहयोग से उड़ीसा 
एल्यूमीनियम काम्पलेक्स के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया 
गया और इसके लिये सार्वजनिक क्षेत्र में. नेशनल ऐल्युमीनियम लिमिटेड' 
( नाल्‍कों ) का गठन किया गया। इस प्रकार से यह स्पण्ट 
है कि निजि और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रो के सक्रिय प्रयास के 
फलस्वरूप योजना काल के दौरान्‌ देश में ऐल्यूमीनियम उद्योग 
भे॑ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला । योजना पत्रिकानुसार 
"वर्तमान समय में भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापित 


 उत्पादन- क्षमता 6 लाख 35 हजार टन प्रतिवर्ष है । एल्यूमीनियम. 
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उत्पादन के क्षेत्र में 5 प्रमुख कम्पनियाँ कार्मशील हैं जिनमें 
से नाल्‍कों ओर बालकों नामक दो कम्पनियाँ सार्बजनिक क्षेत्र 
में हैं तथा शेष हिण्डाल्कों , इण्डा और माल्को नामक तीन 
कम्पनियाँ निजि क्षेत्र में हैं।" | योजना काल के दौरानू इन 
सभी कम्पनियों के द्वारा ऐल्यमीनियम उद्योग के अन्तर्गत 
विविध उत्पादन प्रक्रियाओं से सम्बन्धित अनेक कारखानों 
की स्थापना की गयी । उदाहरणार्थ- (।) ईण्डियन ऐल्यूमीनियम 
कम्पनी लिमिटेड ( दण्डा ) के द्वारा बाक्साइट से ऐल्यूमीना 
बनाने का कारखाना >मूरी बिहार , ऐल्यूमीना से 'ऐल्यूमीनियम 
बनाने का कारंखाना - अलवाय केरल , ऐल्यूमीनियम से 
चादर बानने का कारखाना - बेलूर कलकत्ता , आदि; 
[) भारत ऐल्यूमीनियय कम्पनी लिमिटेड ( बालकों ) 
के द्वारा दो एकीकृत एल्यूमीनियम कारखानें - कोरबा मध्य 
प्रदेश व रत्नागिरि महाराष्ट्र ;और (]]]) हिन्दुस्तान 
ऐल्यूमीनियंम कारपेरेशन ( हिण्डाल्को ) के द्वारा ऐल्यूमीना 
सन्‍्यन्त्र- लोहाराडागा रॉची , ऐल्यूमीनियन स्मेल्टर- रेनूकूट- 


मिर्जापर, आदि प्रमुख हैं । 


ऋए. के... की. खाक. भमओ।.. कूल. राथइ.. पका... जमा... जो... समय. मुकक. दकआ.. ड्रमाओ.. गन. दमा. धंध।.. धमाका 
कजण मधमा कम. कफ... सहक/ काक.. गिकय.. का... गिमम॥.. आन. सी. धाकक.. जाये... पके. आओ. एफ... आड.. गयी... डक... 
का. हक... न... मलिक. जनक. मी... फएओ.. धाजा. बाएे.. जनक... सा 


रे योजना , सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित , ।5 जनवरी सन्‌ ॥995 , प्रृष्ठ संख्या- ।5 | 
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योजना काल के दौरान सरकार के द्वारा अपनायीशपी साम्मिक 
आर्थिक उपायों के तहत्‌ ऐल्यूमीनियम उद्योग के अन्तर्गत 
प्रौद्योगकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य को निरन्तर प्रोत्साहन 
मिलता रहा जिसके फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन 
प्रौद्योगकी में बहुत अधिक सुधार हुआ और अद्यतम प्रौद्योगिकी 
पर आधारित उत्तम किस्म की ऐल्यूमीनियम व ऐल्यूमीनियम 
धातु से निर्मित विविध प्रकार की वस्तुओं का व्यापक पैमाने 
पर उत्पादन हुआ । वर्तमान समय में भी सरकार के द्वारा 
अपनी उदार आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग में प्रौद्योगिकी 
अनुसन्धान एवं विकास कार्य को निरन्तर बढ़ावा दिया जा 
रहा है ताकि इस उद्योग की उत्पादन - क्षमता , कार्य कुशलता 
और प्रतिस्पर्दधात्मकता भें और अधिक वृद्धि हो सके । भारत 
' 'सरकार के खान मन्त्रालय के द्वारा अपनी योजना और कार्यक्रम 
के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में जवाहर लाल नेहरू ऐल्यूमीनियम 
अनुसन्धान विकास एवं अभिकल्पन केन्द्र ( जे0 एन0 ए0 
आर0 डी0 सी0 )-नागप्र और अलौह सामग्री प्रौद्योगिकी 
विकास केन्द्र ( एंन0 एफ0 टी0 डी0 सी0 क्‍ )- हैदराबाद 
जैसे श्रेष्ठ अनुसन्धान सस्थानों की स्थापना की गयी हैं । 


इन दोनों अनुसन्धान संस्थानों के द्वारा अद्यतमु प्रौद्योगिकी अनुसन्धान 
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एवं विकास के क्षेत्र में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जिसके 
फलस्वरूप प्रौद्योगिकी संवर्दध और ऐल्यमीनियम उद्योग के 
आधुनिकीकरण , नवीकरण एवं 'विविधीकरण , आदि प्रक्रियाओं 
को काफी हद तक प्रोत्साहन मिला है । देश में प्रक्षेपास्त् 
कार्यक्रम हेतु ए0 आई0 सी0 यू0 धातुओं और वायु अंतरिक्ष 
उपयोग हेतु ए0 के0 एल0 आई0 धातुओं का भी विकास 
हो चुका है । इस समय जे0 एन0 ए0 आर0 डी0 सी0 
के द्वारा ऐल्यूमीना और ऐल्यूमीनियम के उत्पादन के क्षेत्र 
में स्वदेशी प्रौद्योगिकी ज्ञान के विकास हेतु आधुनिक 
प्रौद्योगी को प्राप्त करने और उसे अपनाने पर विशेष बल 
दिया गया है क्‍ तथा 'भारत ऐल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड' 
( बालकों ) के द्वारा यू0 एन0 डी0 पी0 के सहयोग से 
अति शुद्धता वाले ऐल्यूमीनियम के उत्पादन हेतु नवीन 
परियोजना प्रारम्भ की गयी है । अतः इस संक्षिप्त विवेचन 
से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण योजना काल के दौरान 
एल्यूमीनियम उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर 
प्रगतिशील रही जिसके तहत इस उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया 
व उत्पादन प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक सुधार हुआ एवं देश 
की आवश्यकतानुसार उत्कृष्ट गुशवत्ता वाले विविध ह _ प्रकार 
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की ऐल्यमीनियम धातुओं का उत्पादन किया जाना संभव हो 
सका | वर्तमान समय में सरकार के द्वारा देश में ओऔद्योगिकीकरण 
के परिक्षेत्र में अपनायी जा रही उदारपूर्ण आर्थिक नीति एवं 
इस उद्योग से सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थानों के द्वारा प्रौद्योगिकी 
विकास के क्षेत्र में किये जा रहे निरन्तर सक्रिय प्रयास के 
फलस्वरूप भविष्य में इस उद्योग में ओद्योगिकीकरण की 


प्रक्रिय और अधिक तीव्र हो सकती है | 


(4) “इलेक्ट्रानिक उद्योग :- 


योजना काल के प्रारम्भिक वर्षों में देश में इलेक्ट्रनिक उद्योग 
के विकास एवं उसमें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त शिथिल रही किन्तु 
बाद के वर्षों में लगभग षष्टम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से देश की अर्थ- 
व्यवस्था के विकास के क्षेत्र में इलेक्ट्रािनिक वस्तुओं की निरन्तर बढ़ती हुई 
महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुये भारतीय सरकार ने इस उद्योग में 
औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में विशेष अभिरूचि ली ओर औद्योगिकीकरण की ० 
प्रक्रिय को त्वरित करने. हेतु तात्कालीन्‌ आर्थिक नीति के तहत्‌ साम्यिक 
आवश्यकतानुसार अनेक उदारपूर्ण आर्थिक नीतिक उपायों को अपनाया । सरकारी 


प्रयास के तहत्‌ इलेक्ट्रानिक उद्योग से सम्बन्धित अनेक वृहत काय परियोजनायें: क्‍ क्‍ ५ 
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प्रारम्भ की गयीं और इस उद्योग के अन्‍्तर्गत्‌ प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास 


कार्य , इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के प्रमापीकरण , गुणवत्ता नियन्त्रण और उनके 


परीक्षण हेतु अनेक प्रयोगशालायें स्थापित्‌ु की गयीं जो निरन्तर कार्यशील 
हैं । इन प्रयासों के तहत इलेक्ट्रानिक उद्योग में आशातीतू औद्योगिकीकरण 
हुआ जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में देश में विविध प्रकार की अद्यतम 
इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर उत्पादन होने लगा है । उदाहरणार्थ - 
रेडियो सेट , श्वेत - श्याम व रंगीन टेलीवीजन सेट , टेप रिकार्डर ,वीडियो, 
कैसेट रिकार्ड , वीडियो कैसेट प्लेयर , एम्पलीफायर , इलेक्ट्रानिक घड़ियों, 
विविध प्रकार के इलेक्ट्रानिक खिलौने , माड़युल्स इलेक्ट्रानिक सर्किट ब्लॉक, 
सूक्ष्म - दूर संचार उपंकरण , द्वि - पथी संचार उपकरण , सूक्ष्म- तरंग 
नियन्त्रण उपकरण , दूरभाष संचार उपकरण , दूरभाष प्रत्यत्तर उपकरण 
आगणन उपकरण , फोटो कैमरां , इलेक्ट्रानिक टंकण मशीन , चिकित्सालय 


के इलेक्ट्रानिक उपकरण , प्रतिरक्षा इलेक्ट्रिक उपकरण , कम्प्यूटर , सुपर 


कम्प्यूटर, आदि। 


इलेक्ट्रानिक उद्योग में तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु सरकार 
के द्वारा अपनायी जा रही उदार आर्थिक नीति के फलस्वरूप भारत सुपर कम्प्यूटर 
निर्माण के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है जो कि इलेक्ट्रानिक उद्योग में 
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में हुई प्रगति का एक महत्वपूर्ण द्योतत है । 
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योजना पत्रिका के अनुसार "वर्तमान समय में देश की सी-डैक ( अग्रिम कम्प्यूटर 
विकास केन्द्र ) के वैज्ञानिकों के द्वारा टेराफुलाप्स सुपर कम्प्यूटर निर्माण 
“हेतु 50 करोड़ रूपये की परियोजना तैयार की जा रही है जोकिभारत का 
सबसे मैंहगा एवं सर्वोच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटर विकास कार्यक्रम 
है जिसके द्वारा निर्मित कम्प्यूटर की प्रति सेकण्ड एक हजार अरब गणनायें 
करने की क्षमता होगी। "' रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन के एक विभाग 
'एडवांस न्युमेरिकल रिसर्च एण्ड एनालिसिस ग्रुप ( अनुराग ) के द्वारा ॥28 
नोड्स वाला सुपर कम्प्यूटर पेस ( एयरोडायनामिक गणना एवं मल्यॉकना 
हेतु प्रोफेसर ) विकसित किया गया हैं । सन्‌ ॥993 में अनुराग के द्वारा 
सुपर कम्प्यूटर पर आधारित अल्ट्रा बिजनस मशीन ( यू0 बी0 एम0 ) का 
भी निर्माण किया जा चुका है | इसके अतिरिक्त देश के अनेक संस्थानों में 
कई अन्य समवतती प्रोसेसिंग प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं जिनमें से 
बंगलौर के टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र का चिप्स ।6 , भारतीय विज्ञान संस्थान 
का मल्टीमाइक्रों , सी0 एम0 सी0 का ऐरे प्रोसेसर तथा आई0 आई0 टी0 बम्बई 


का मैक प्रमुख संस्थायें हैं । 


उल्लिखित संक्षिप्त विविचन से यह स्पष्ट होता है कि यांजना 


काल के दौरान भारतीय सरकार के द्वारा देश में औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र 
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|. योजना , सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय - भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित , 3। मार्च ।994 , पष्ठ संख्या-7 
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में अपनायी गयी आर्थिक नीति एवं नीतिक उपायों के तहत्‌ इलेक्ट्रानिक उद्योग 
में उद्योग में अपेक्षित औद्योगिकीकरण हुआ और अब देश अनंक प्रकार की 
इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो चुका हैं । वर्तमान 
समय में सरकार के द्वारा उदार आर्थिक नीति के तहत्‌ देश में औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु अपनाये जा रहे विविध आर्थिक उपायों 
के फलस्वरूप भविष्य में इस उद्योग में पर्याप्त स्तर तक औद्योगिकीकरण होने 


की सभावनायें विद्यमान्‌ हैं । 


(5) रसायनिक उर्वरक उद्योग :- 


भारतीय अर्थ - व्यवस्था में सम्पूर्ण आर्थिक नियोजन काल 

के दौरान सरकार के द्वारा समग्र औद्योगिक क्षेत्र में विवेकापूर्ण औद्योगिकीकरण 
हेतु अपनायी गयी आर्थिक नीति एवं विविध आर्थिक नीतिक उपायों के 
तहत रसायनिक उ्वरक उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक 
प्रोत्साहन मिला जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजि एवं सहकारी क्षेत्रों 
की भी अहम भूमिका रही । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार ने विविध 
पंचवषीय एवं वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत खाद्याननों में आत्म-निर्भरता के 
लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश में रसायनिक उर्वरक उद्योग के विकास 
एवं उनमें औद्योगिकीकरण के क्‍ क्षेत्र में विशेष अभिरूचि ली और औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया को त्वरित करने हेतु निरन्तर सक्रिय प्रयास किया । इसके 


फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक रसायनिक उर्वरक कारखाने स्थपित्‌ किये 
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गये जिनमें से वर्तमान समय में अधिकांश कारखाने भारतीय उर्वरक निगम, 
राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड , हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड , राष्ट्रीय रसायन 
एवं उर्वरक निगम लिमिटेड , उर्वरक एवं रसायन ट्रावतकोर लिमिटेड , आदि 
प्रमुख उर्वरक उत्पादक इकाइयों के आधीन कार्यशील हैं । इनके अतिरिक्‍त 
गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी - बड़ौदा , कारोमण्डल उर्वरक लिमिटेड- 
विशाखापत्तनम , इण्डियन ऐक्सप्लोसिव लिमिटेड - कानपुर , ज्वारी एग्रोकैमोकल्स 
लिमिटेड - गोआ , मंगलौर रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड - मंगलौर , हरी 
फर्टीलाइजर्स - वाराणसी , गुजरात नर्मदा वैली फर्टालाइजर्स कारपोरेशन- भर्डाच, 
आदि निजि क्षेत्र के उर्वरक कारखाने और गुजरात में कलोल व कण्डाला एवं 
उत्तर प्रदेश में फूलपुर में, तीन उर्वरक कारखाने भारतीय किसान उर्वरक सहकारी 
समिति ( इफ्फको ) के अन्तर्गतू स्थापित किये गये हैं । इन सभी क्षेत्रों के 
उर्वरक कारखानों में नाइट्रोजन युक्त , फास्फेट युक्त और मिश्रित उर्वरकों का 


व्यापक पैमाने प्र उत्पादन हुआ । 


योजना काल के दौरान उवरक उद्योग से सम्बन्धित उपकरणों व 
संयन्त्रों के निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई जिसमें मुख्य रूप से 
भारत हैवीप्लेट्स एवं वेसेल्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 
की महत्वपूर्ण भूमिका रही और देशमें विविध प्रकार केउपकरणों व सन्यन्त्रों का निर्माण 
होने के फलस्वरूप इस उद्योग के विकास व विस्तार , आधुनिकीकरण , मशीनरी 


व उपकरणों के आयात प्रतिस्थापन, आदि प्रक्रियाओं. को बहुत अधिक प्रोत्साहन 
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मिला । उर्वरक उत्पादन की प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने एवं 
विकास करने के उद्देश्य से 'भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड' के द्वारा स्थापित 
नियोजन एवं विकास प्रभाग और उर्वरक उद्योग की उत्पादन- क्षमता की उपयोग 
व उत्पाद विविधीकरण के क्षेत्र में कार्युशलता लाने हेतु 'राष्ट्रीय. रसायन 
एवं उर्वरक निगम लिमिटेड' के द्वारा विकसित अनेक अनुसन्धान एवं विकास 
सुविधाओं के अन्तर्गत उर्वरक उत्पादन प्रक्रिया व प्रौद्योगिकी , उर्वरक सनन्‍्यन्त्रों 
के निर्माणा व स्थापना , ईंधन बचत्त , अपशिष्ट होने वाले ताप के प्रयोग, 
उपोत्पाद प्राप्ति की दिशा में नवीन उर्वरक सन्यन्त्रों के विकास , आदि क्षेत्रों 
में निरन्तर अनुसन्धान एवं विकास कार्य किया जाता रहा हैं । इसके फलस्वरूप 
इस उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया, , उत्पादन प्रौद्योगिकी , उत्पाद गुणवत्ता 
आदि में अत्याधिक सुधार हुआं। उत्पाद विविधीकरण , उर्वरक संयन्त्रों के निर्माण 
व आयात प्रतिस्थापन , आधुनिकीकरण , आदि प्रक्रियाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन 
मिला और ईंधन के अनुकूलतम उपयोग , उपोत्पाद की पुनः उपयोगिता , आदि 
के प्रबन्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई । 


उल्लिखित संक्षिप्त विवचन से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण 
योजना काल के दौरान सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीति के तहत्‌ देश 
में औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में किये गये सक्रिय प्रयारु के फलस्वरूप रसायन 
उर्वरक उद्योग में अपेक्षित औद्योगिकीकण हुआ ॥ वर्तमान समय में सरकार 


के द्वारा वर्तमान सरकारी आर्थिक ब्ीक्षि के तहत्‌ इस उद्योग में तीर ऑद्योगिकीकरण 
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“हेतु अनेक प्रभावकारी कदम उठाये गयेहंजिनमें से " 9 अरब ४7 करोड़ 
रूपये की लागत से मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर स्थित राष्ट्रीय उर्वरक 
लिमिटेड के यूरिया सन्यन्त्र की उत्पादन- क्षमता को दो गुने करने की स्वीकृति 
प्रदान करना , कोचीन में 6 अरब ।॥8 करोड़ रूपये की लागत से अमोनिया 
संयन्त्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करना ; 4। अरब 87 करोड़ रूपये 
की लागत से मद्रास उर्वरक लिमिटेड के यूरिया, अमोनिया और एन0पी0 के सन्यमन्त्रों 
का आधुनिकीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करना" | आदि प्रमुख मु कदम 
हैं । सरकार के इन प्रयासों के तहत भविष्य में इस उद्योग में तीव्र औद्योगिकीकरण 


होने की प्रबल संभावनायें विद्यमान हैं । 


(6) विविध उद्योग :- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विविध पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना 
काल के दौरान सरकार के द्वारा देश में औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में 
आवश्यकतानुसार अपनायी गयी आर्थिक नीति एवं साम्यिक आर्थिक उपायों के 
तहत्‌ विविध उद्योगों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर प्रगतिशील रही 


है जिनमें से कुछ प्रमुख उद्योग इस प्रकार से हैं: - 


सा गड़नया.. बम... गा. पाए. सा. एमए. इक. धाम. 69. सा. सा. ध9.. पदक. पर. चक.. धनी... स्‍ाथन..साक..सागा॥. सका... पाए... धा. हम... किला. समा... हा». समा. सता... 0. [का:. सके... हक. सा. सथक. व. सके. डा. हवा... गम... 3.3. कक. जाकर कमर. गया... काककक... जन्‍म... माह 


|. योजना , सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित , ।5 सितम्बर सन्‌ ॥994 , प्रष्ठ संख्या- 28 । 
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क्स्त्र उद्योग :- 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सम्पूर्ण योजनाकाल के दौरान्‌ 
विभिन्‍न आर्थिक योजनाओं के अन्‍न्तर्गत्‌ देश में औद्योगिकीकरण 
डहैतु _अपनायी गयी सरकारी आर्थिक नीति एवं आर्थिक 
उपायों के तहत वस्त्र उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
को अत्याधिक प्रोत्साहन मिला । योजना काल के दौरान 
देश में वस्त्र की निरन्तर बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते 
हुये सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास व विस्तार पर विशेष 
बल दिया जिससे इस उद्योग के अन्तर्गत अनेक नवीन वस्त्र 
कांरखाने स्थापित किये गये ओर पुराने वस्त्र कारखाने के 
विकास को अत्याधिक प्रोत्साहन दिया गया । वस्त्र उद्योग 
मशीनरी निर्माण हेतु अनेक कारखाने स्थापित किये गये 
जिनमें कताई , बुनाई , परिष्करण एवं समापन, आदि प्रक्रियों 


से सम्बन्धित विविध प्रकार की आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों 


का व्यापक पेमाने पर उत्पादन किया जाता रहा जिससे 


वस्त्र उद्योग में मशीनीकरण , आधुनिकीकरण , मशीनरी 
आयात प्रतिस्थापन , आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 


वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत्‌ अनुसन्धान एवं विकास कार्य 
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हेतु समय-समय पर अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसन्धान संध- 
अहमदाबाद , दक्षिण भारत वस्त्र अनुसन्धान संघ- कोयम्बटूर, 
बम्बई वघ्त्र उद्योग अनुसंन्धान संध - बम्बई , उत्तर भारत 
वस्त्र अनुसन्धान संध - गाजियाबाद , मानवकृत वस्त्र अनुसन्धान 
संध - सूरत , रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसन्धान संघ- 
बम्बई , ऊन अनुसन्धान संघ - ससमभीरा बम्बई , सेण्ट्रल 
शीप एण्ड वूल रिसर्च संस्थान-मलपुर राजस्थान, आदि अनुसन्धान 
संस्थानों की स्थापना की गयी । इन अनुसन्धान संस्थानों में 
वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित विविध क्षेत्रों में निरन्तर अनुसन्धान 
एवं विकास कार्य किया जातारहाहै जिससे इस उद्योग की उत्पादन 
प्रक्रिया , उत्पादन प्रौद्योगिकी , वस्त्रों की गुणवत्ता में अत्याधिक 
सुधार हुआ और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले सूती , रेशमी, ऊनी, 
आदि विविध प्रकार केवस्त्रों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन 
होने लगा | इस प्रकार से इस संक्षिप्त विवचन से यह स्पष्ट 
होता है कि सम्पूर्ण योजना काल के दौरान सरकार के सक्रिय 
प्रयास के फलस्वरूप वस्त्र उद्योग में अपेक्षित औद्योगिकीकरण 
हुआ । वर्तमान समय में देश के निर्यात संवर्धन में वस्त्र 


उद्योग के महत्वूपर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुये 


() 
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सरकार के द्वारा इस उद्योग में तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु 
निरनतर प्रयास जारी है । इसके अन्‍्तर्गत्‌ वर्तमान आर्थिक 
नीति के तहत्‌ वस्त्र उद्योग को अनुज्ञापन प्राप्ति की अनिवार्यता 
से पूर्णत: मुक्त करना , बिना अनुज्ञापन प्राप्त किये ही 
वस्त्र उद्योग को पुरानी मशीनों के आयात हेतु अनुमति 
प्रदान करना , पेंजीगत समान - निर्यत संवर्धन की उदार 
योजना के तहत वस्त्र और गारमेंट मशीनरी वस्तुओं क आयात 
शुल्क को कम करके ।॥5 प्रतिशत करना , टैक्‍्सटाइल गारमेंट 
मशीनरी की कुछ विशेष वस्तुओं की आयात शुल्क को कम 
करके 25 प्रतिशत करना , आदि अनेक उदारपूर्ण आर्थिक 
नीतिगत उपाय अपनाये गये हैं । सरकार के द्वारा अपनाये 
गये इन उपायों के तहतू यह आशा की जाती है कि भविष्य 
में वस्त्र उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक 


प्रोत्साहन मिलेगा । 
कोयला उद्योग :- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सम्पूर्ण आर्थिक नियोजन काल के 


दौरान सरकार के द्वारा देश में औद्योगिकीकरण हेतु अपनायी 
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गयी साम्यिक आर्थिक उपायों के तहत भारतीय कोयला उद्योग 
में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को आशतीत प्रोत्साहन मिला। स्वतन्त्रता 
प्राप्त के पश्चात देश की अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित आर्थिक 
विकास के क्षेत्र में कोयला उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान 
को ध्यान में रखते हुये विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत 
सरकार के द्वारा कोयला उद्योग में ओऔद्योगिकीकरण हेतु 
निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है। वैसे इस उद्योग में प्रभावकारी 
औद्योगिकीकरण हेतु सरकार के द्वारा तृतीय पंचवर्षीय 
योजना काल के दौरान ठोस कदम उठाये गये जिनके तहत 
सार्वजनिक क्षेत्र में रू सरकार के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी 
सहयोग से कोयला उत्खनन मशीन प्लाण्ट - दर्गपर की 
स्थापना की गयी जिससे कोयला उद्योग से सम्बन्धित विविध 
प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन 
संभव हो सका । उदाहरणार्थ- कोलकटर , लोडर्स , कनवेयर्स, 
होलगेज, विद्युत बाइण्डर्स , बूस्टर पंखे , पम्प , . केजकीप, 
आयल ड्रिलिंग रिंग , आदि । इन विविध प्रकार ॒ की 
मशीनों एवं उपकरण के उत्पादन के फलस्वरूप इस उद्योग 
में तीव्र मशीनीकरण तथा स्वेदेशी मशीनों की सहायता, क्‍ से 


आयातित मशीनों के अ्रतिस्थापन के क्षेत्र. में. बहुत अधिक 
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प्रति हुई । इस उद्योग के अन्तर्गत अनुसन्धान एवं विकास 
कार्य को त्वरित करने हेतु सरकार के द्वारा केन्द्रीय 
उत्खनन अनुसन्धान संस्थान - धनबाद की स्थापना की गयी 
जिसमें उत्खनन प्रक्रिया व प्रौद्योगीगी , आवश्यक विविध 
प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों , आदि के सम्बन्ध में निरन्तर 
अनुसन्धान एवं विकास कार्य किया जाता रहा है । इस प्रयास 
फलस्वरूप इस उद्योग की उत्खनन प्रक्रिया व उत्खनन प्रौद्योगिकी 
में अनेक नव प्ररव॑तन हुये तथा विविध प्रकार की अद्यतम 
मशीनों एवं उपकरणों का आविष्कार व विकास हुआ जिससे 
इस उद्योग ' के आधुनिकीकरण , नवीकरण, आदि प्रक्रियाओं 
को काफी हद तक प्रोत्साहन मिला और उद्योग की उत्पाद- 
क्षमता व उत्पादन-स्तर में आशातीत्‌ वृद्धि हुई । वर्तमान 
समय में डसा उद्योग का संचालन एवं नियन्त्रण पूृणित: 
सार्वजनिक क्षेत्र के “कोल इण्डिया लिमिटेड' ( सी0 आई0 
एल0 ) व सिंगरौली कोलियरीज कम्पनी“ नामक दो प्रमुख 
संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है और इस उद्योग के प्रभावकारी 
औद्योगिकीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार के द्वारा निरन्तर 
यथासंभव प्रयास जारी है।सरकार के द्वारा वर्तमान आर्थिक नीति 


के तहत्‌ कोयला उद्योग, का . आधुनिक्रीकरणः हेतु विदेशी 


“425- 


एवं भारतीय निजि क्षेत्र के उद्योगपतियों को निरन्तर आमन्त्रित 
किया जा रहा है । योजना के पत्रिकानुसार “अभी हाल 
ही में इस सम्बन्ध में भारत सरकार के कोयला मन्त्रालय 
ने निजि क्षेत्र की लगभग 20 कम्पनियों को कोयला शोध 
मा स्थापित करने हेतु सूची बद्ध किया हैं । 
इसके अतिरिक्त देश की भूमिगत्‌ कोयला खानों के आधुनिकीकरण 

हेतु चीन के उद्योगपतियों ने गहराई तक उत्खनन करने 
वाले उपकरणों एवं सेवाओं की आपूर्ति करने का प्रस्ताव 
किया है।" | इस प्रकार से भारतीय सरकार के द्वारा अपनी 
उदार आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग में औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया कों त्वरित करने हेतु निजि क्षेत्र को जो 
बढ़ावा दिया जा रहा है उससे भविष्य में इस उद्योग में 


औद्योगिकीकरण की तीव्र वृद्धि की सभावनायें विद्यमान हैं। 


(।[|) औषधि उद्योग :- 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय सरकार ने सूक्ष्म रसायन 
एवं औषधि विकास समिति के सुझावों को ध्यान में रखते 
हुये अपनी आर्थिक नीति के तहत्‌ औषधि उद्योग में औद्योगिकीकरण क्‍ 


भा. जाम. एमए... आयाए. मा... धाक. सा. धााा+.धलीबक..ाएयक.. सपायक.. पाक. साक. पाक. धार. गाव. डाक. कमर. वीदीक.. गा. सा". धरका का. जाय. सामं।.. पाक... जाए". पक... शक. गबक. इमब.."९६$. चाय एमह. कमर! फका।.. ल्‍थाक | फर्म. आहट... आधता.. किंग. ]थाा.. गकाक.. बज़. लरधि०.. बन्‍्के.. न्‍म॑. बन. जाके 


क्र योजना,यूचना और प्रसारण मन्त्रालय-भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, 
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की प्रक्रिया को त्वरित करने हेतु आवश्यक नीति कानिर्धारण 
किया । इस नीति के तहत्‌ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 
के दौरान , जीवाणु निरोधक , सलफा औषधियों , क्षयरोग 
निरोधक , कोढ़ निरोधक , मलेरिया निरोधक , पेचिश निरोधक, 
कीटनाशक , विटामिन, आदि महत्वपूर्ण औषधियों के उत्पादन 
हेतु सार्वजनिक एवं निजि दोनो क्षेत्रों. 'में' कारखानें स्थापित 
किये गये और कई ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये जहाँ नवीन 
प्रकार की औषधियों का विकास एवं उनके परीक्षण का कार्य 
प्रारम्भ हुआ । इसके पश्चात्‌ विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत 
सरकार के द्वारा इस उद्योग में औद्योगिकीकरण पर विशेष 
बल दिया गया जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के 'इण्डियन 
ड्र्ग एण्ड _ फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड - नई दिल्ली” और 
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड - पूता' नामक दो 
प्रमुख औषधि उत्पादक कम्पनियों के द्वारा अनेक औषधि कारखाने 
स्थापितू किये गये और समय - समय पर उनका विकास 
व विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया गया । इसके अतिरिक्त 
सलेक्सो , सेण्डोज , फाइजर , एलेम्बिक केमीकल्स , जन 
रेमेडीज , वार्नर हिन्दुस्तान , साइनामिड , रनवेक्सी , पुनीकिमु, 
ड्रापप इण्टफनि, , जयन्त विद्यमिन , आदि निजि क्षेत्र के 
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प्रमुख औषधि उत्पादकों ने भी अनेक ओषधि कारखाने स्थापित्‌ 
किये । योजना काल के दौरान औषधि उद्योग के अन्तर्गत 
अनुसन्धान एवं विकास कार्य हेतु कई अनुसन्धान संस्थान 
व॒प्रयोगशालायें स्थापित की गयीं जिनमें से केन्द्रीय. औषधि 
अनुसन्धान संस्थान - लखनऊ , आधुनिक औषधि प्लाण्ट- 
लूपिन के द्वारा स्थापित्‌ प्रयोगशालयें - औरंगाबाद ( महाराष्ट्र ), 
मन्दिदीप ( मध्य प्रदेश ) व अंकलेश्वर ( गुजरात ) ; 
रसायनिक प्रयोगशाला- तारापुर प्लाण्ट, अनुसन्धान कार्या 

हेतु हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित 
पायलट प्लाण्ट , आदि प्रमुख हैं । इन अनुसन्धान संस्थानों 
व॒प्रयोगशालाओं में नवीन औषधि विकास , औषधि प्रौद्योगिकी 
सुधार , औषधि प्रतिस्थापन , आदि हेतु निरत्तर अनुसन्धान 
किया जाता रहा है और औषधियों के कच्चे पदार्थों का 
प्रमापषीकरषण व निर्मित औषधियों कापरीक्षण किया जाता रहा 
है । इन प्रयासों के फलस्वरूप औषधि की उत्पादन प्रक्रिया, 
उत्पादन प्रौद्योगीौगी , औषधियों की गुणवत्ता , आदि में 
बहुत अधिक सुधार हुआ और औषधि उत्पादन विविधीकरण, 
, आदि क्षेत्रों. में तीव्र गति. से प्रगति 


औषधिक प्रतिस्थापन 


हुई । अतः इस संक्षिपत विवेचन से यह स्पष्ट होता है... 


(7०) 
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कि योजना काल के दौरानू सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक 
नीति के तहत देश में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र भू. उठाये 
गये प्रभावकारी कदम के फलस्वरूप औषधि उद्योग में बहुतअधिक 
औद्योगिकीकरण हुआ है और विविध प्रकार की औषधि उत्पादन 
के क्षेत्र में देश काफी आत्म-निर्भर हो चुका हैं । निकट 
भविष्य में इस औषधि उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रगति 


की प्रबल सम्भाव्यता है । 


चर्म उद्योग :- 


सम्पूर्ण आर्थिक नियोजन काल के दोरान्‌ सरकार के द्वारा 
देश में औद्योगिकीकरण हेतु अपनायी गयी साम्यिक आर्थिक 
उपायों केः तहत्‌ चर्म उद्योग में ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 
को आशातीतू मिला जिसके फलस्वरूप विविध प्रकार का 
चर्म एवं कमाये हुये चम से विविध प्रकार की उत्कृष्ट गुणवत्ता 
वाली चर्म वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर उत्पादन सम्भव हो सका। 
योजना काल के दोरान्‌ सरकार ने चर्म उद्योग के अन्तर्गत 
प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास कार्य के क्षेत्र में विशेष 
अभिरूचि ली जिसके तहत्‌. प्रौद्योगिकी अनुसन्धान हेतु 
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कई अनुसन्धान सस्थान स्थापित्‌ किये गये जिनमें से केन्द्रीय चर्म 
अनुसन्धान संस्थान - मद्रास प्रमुख हैं। इस अनुसन्धान संस्थान 
के बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, जालंधर एवं राजकोट में भी 
अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हैं जिनके द्वारा चर्म उद्योग से सम्बन्धित 
विविध प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों के अभिकल्पन व विकास 
और चर्म के विभिन्‍न प्रकार के उत्पादन विकास के क्षेत्र में निरन्तर 
अनुसन्धान किया जाता रहा है । इस प्रयास के फलस्वरूप 
इस उद्योग में मशीनबीकरण, उत्पाद. विविधकरण, 
आधुनिकीकरण, आदि में बहुत अधिक प्रगति हुई और उत्पादन 
प्रौद्योगिकी में पर्याप्त मात्रा में सुधार हुआ । योजना पत्रिकानुसार 
" फरवरी सन्‌ ।|987 में मद्रास में आयोजित 
अन्तर्राष्ट्रीय चम शिल्प मेले में भारत ने संसार के समक्ष 
पहली बार स्वदेशी प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित चमड़े की साडी को 


प्रस्तुत किया। " | 


इससे यह स्पष्ट होता हैं कि भारतीय 
चरम उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी 
काफी विकसित प्रावस्था में हैं । वर्तमान समय में सरकार 


| . योजना , सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय - भारत सरकार द्वारा 


प्रकाशित , ।5 सितम्बर सन्‌ 994 , प्रष्ठ संख्या-22 । 


हट 


के द्वारा इस उद्योग में ओद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को और 
अधिक त्वरित करने. हेतु यू0 एन0 डी0 पी0 की सहयोग 
से राष्ट्रीय चरम विकास कार्यक्रम (एन0एल0 डी0 पी0 ) 
प्रारम्भ किया गया है जिसका मुख उद्देश्य चर्म उद्योग में 
कार्यरत समस्त कार्मियों को समुचित प्रौद्योगिकी की प्रशिक्षण 
प्रदान करना हैं । इस कार्यक्रा के तहत अनेक संस्थानों 
की स्थापना की जा रही है जिनमें से जूता अभिकल्पना 

( डिजाइन ) एवं विकास संस्थान नोएडा , राष्ट्रीय. फैशन 
प्रौद्योगिकी संस्थान- नई दिल्ली , भारतीय चर्म उत्पाद सैस्थान- 
मद्रास , केन्द्रीय जूता प्रशिक्षण संस्थान - आगरा एवं मद्रास 
आदि प्रमुख हैं । सरकार के इस प्रयास के फलस्वरूप भविष्य 
में चर्म उद्योग के अन्‍्तर्गत्‌. उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन 
प्रौद्योगी , वस्तुओं की गुणवत्ता , आदि में चरम प्रकाष्ठा 


स्तर तक सुधार होने की प्रबल संभावनायें विद्यमान हैं । 


खाद्य प्रसंस्करण उद्योग :- 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सम्पूर्ण योजना काल के दौरान सरकार 


के द्वारा देश में ओद्योगिकीकरण हेतु अपनायी गयी विविध 





पर 


आर्थिक नीतिक उपायों के तहत्‌ खाद्य, प्रछुंहकरण उद्योग में औद्योगिकीकरण 
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की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । सरकार 
के सक्रिय प्रयास के फलस्वरूप इस उद्योग के अन्तर्गत खाद्य 
पदार्थों को संसाधित करने. हेतु अद्यतम्‌ प्रौद्योगिकी , विविध 


के 


प्रकार के मशीनों व उपकरणों , आवश्यक रसायनिक पदार्थ, 
आदि के अनुसन्धान एवं विकास के क्षेत्र में तीव्र गति से 
प्रगति हुई । योजना काल के दौरानू इस उद्योग के अन्तर्गत 
दुग्ध प्लाण्ट - बंगलौर , पेप्सी फूड प्लाण्ट - जाउरा पंजाब, 
आइसक्रीम मिश्रण प्लाण्ट-हैंदराबाद , केलाग्स ब्रेक्फास्ट सीरीयल 
प्लाण्ट - बम्बई » आदि प्रमुख प्लाण्ट स्थापितू किये गये| 
इस प्रयास के फलस्वरूप दग्ध उत्पाद , पेय उत्पाद , फल 
व सब्जी उत्पाद , मास उत्पाद आदि से सम्बन्धित संसाधित 
खाद्य उत्पादों के उत्पादन में बहुत . अधिक वृद्धि हुई और 
इन खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार 
हुआ । नियति संबुर्धन के क्षेत्र में संसाधित खाद्य पदार्थों 
के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुये सरकार के 
द्वारा इस उद्योग में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित 
करने हेतु निरत्तर सक्रिय प्रयास किया जा रहा 
है जिसके अन्‍्तर्गत्‌ वर्तमान आर्थिक नीति के तहत खाद्य 
प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित करना, 


इस उद्योग को अनुज्ञापन प्राप्ति की अनिवारयता से पूर्णतः मत करना , 
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प्‌जी गतू माल के आयात पर मुल्यानुसार सीमाशुल्क को कम 
करके 25 प्रतिशत करना , संसाधित फलों व सब्जियों के 
उत्पादों पर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को समाप्त करना, 
आदि अनेक उदारपूर्ण आर्थिक उपाय अपनाये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त फल उत्पादकों व किसानों के द्वारा लघु 
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने” 'हेतु ग्रामीण 
क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों और उद्यमियों को 
नीवनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने च“ेतु खाद्य प्रसंस्करण 
अभियान्त्रिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है। सरकार के इन 
आर्थिक उपायों के तहतू भविष्य में इस उद्योगों में औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिय को और अधिक प्रोत्साहन मिलने व विविध प्रकार 
के ऐसे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होने की महत्वपूर्ण 


संभावनायें विद्यमान्‌ हैं । 
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5-2- सुझावात्मक उपाय 


उल्लिखित निष्कर्षत्मकम विवेचन से यह विदित्‌ होता हैं 
कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सम्पूर्ण योजना काल के दौरानू विविध पंचवर्षीय 
एवं वार्षिक योजनाओं के अन्‍्तर्गत्‌ सरकार के द्वारा देश में औद्योगिकीकरण 
के परिक्षेत्र में अपनायी गयी आर्थिक नीति एवं साम्यिक विविध आर्थिक उपायों के 
तहत्‌ समग्र औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को आशातीत्‌ प्रोत्साहन 
मिला । योजना काल के दौरान विद्यत ऊर्जा , अभियन्त्रिकी , धातु , इलेक्ट्रानिक , 
रसायनिक उर्वरक , वस्त्र , कोयला , औषधि , चर्म , खाद्य प्रसंस्करण , आदि 
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में हुई प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय 
रही हैं । इनके अतिरिक्त शेष अन्य ओद्योगिक क्षेत्रों में भी औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया निरन्तर प्रगतिशील रही जिसके फलस्वरूप देश की सम्पूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था के सन्तुलित आर्थिक विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और 
भारतीय अर्थ-व्यंवस्था विश्वीक्रण की ओर गतिशील हुई परन्तु सम्पूर्ण 
योजना काल के दौरान देश के समग्र औद्योगिक क्षेत्र में जो भी औद्योगिकीकरण 
हुआ है उसे वर्तमान समय में अन्तराष्ट्रीय मापदण्डों के आधार पर अपेक्षित 
स्तर का औद्योगिकीकरण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आज भी देश सभी 
प्रकार की औद्योगिक मशीनरी , उत्कृष्ट औद्योगिक प्रौद्योगिकी , उत्कृष्ट गुणवत्ता 
की औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन , आदि क्षेत्रों में पूर्णतः: आत्मनिर्भर नहीं 
हो पाया है जिसका मुख्य श्रेय योजना काल के दौरान भारतीय सरकार के 


द्वारा देश में औद्योगिकीकरण के परिक्षेत्र में अपनायी जाती रही शिथिल आर्थिक 
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नीति व नीतिक उपायों को जाता है । अतः इससे यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण 
आर्थिक नियोजन काल के दौरानू सरकार के द्वारा देश में औद्योगिकीकरण 

हेतु अपनायी गयी आर्थिक नीति एवं विविध आर्थिक उपायों के तहत्‌ समग्र 
औद्योगिक क्षेत्रों भें औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को निरन्तर प्रोत्साहन तो मिला 
परन्तु सरकार के द्वारा अपनायी जाती रही आर्थिक नीतियों के तहत देंश में 
विवेकपूर्ण ढंग से अपेक्षित स्तर का औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया । ऐसी 
परिस्थिति में यह अति आवश्यक है कि वर्तमान समय में वरीयता क्रम 
में चयनित आवश्यक उद्योगों में विद्यमान्‌ प्रमुख औद्योगिकीकरण समस्याओं के 
प्रभावकारी समाधान हेतु सरकार के द्वारा अपनायी जा रही आर्थिक नीति 
को और अधिक उपयोगी बनाकर अपनाया जाये ताकि भविष्य में समग्र औद्योगिक 
क्षेत्रों में आवश्यक स्तर का विवेकपूर्ण औद्योगिकीकरण किया जा सके । इस 


सन्दर्भ में प्रमुख सुझावात्मक उपाय निम्नलिखित हैं: - 


() “विशिष्ट औद्योगिकीकरण नीति का निर्धारण :- 


भारतीय अर्थ-ब्यवस्था में जौद्योगिकीकरण' के 'परिक्षेत्र में सरकार 
की कोई विशिष्ट आर्थिक नीति नहीं है. जिसके तहतू देश में. औद्योगिकीकरण 
'हैतु ठोस कार्यक्रम तैयार किया. जा सके और औद्योगिकीकरण . के. मार्ग में 


विद्यमान समस्याओं के समाधान. हेतु प्रभावकारी कदम उठाया. जा सके 4. 
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अतः ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा आवश्यकतानुसार अपनी आर्थिक नीति 
के अन्तर्गत एक 'विशिष्ट औद्योगिकीकरण नीति' का नि्धरिण करना चाहिये। 
इस नीति के अन्तर्गत औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास , औद्योगिक 
प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण , आधुनिकीकरण , औद्योगिक मशीनरी आयात प्रतिस्थापन , 
नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के नवीकरण, 
पजी निर्माण , पुजी निवेश , वित्तीय प्रबन्धन , औद्योगिक प्रदूषण प्रबन्धन, 
औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रतिभा प्रयाण , आदि से सम्बन्धित उपयुक्त प्रावधानों 
का स्पष्ट उल्लेख कियाजाना चाहिये जो कि औद्योगिकीकरण के लिये आवश्यक 
हैं । इन प्रावधानों को लोक क्षेत्र , निजि क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में स्थापित्‌ 
समस्त उद्योगों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिये ताकि देश के समग्र 
औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन 
मिल सके । 


(2) “प्रमुख औद्योगिकीकरण समस्याओं. हेतु व्यावहारिक कार्यक्रम 
“नियोजन :- 


देश में वर्तमान . औद्योगिकीकरण के गहन विश्लेषणात्म अध्ययन 
से अभिज्ञात प्रमुख औद्योगिकीकरण समस्याओं को -गरम्भीरतापूवक विचार करके 
विशिष्ट औद्योगिकीकरण नीति के तहत अपनाये गये प्रावधानों को ध्यान में. 


रख कर इन समस्याओं के उपयुक्त समाधान हेतु व्यावाहारिक कार्यक्रम 
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का नियोजन किया जाना नितान्त आवश्यक है जो कि राष्ट्रीय हित के लिये 
साम्यिक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो । इस शोध कार्य से अभिज्ञात 
प्रमूख औद्योगिकीकरण समस्‍यायें औद्योगिक ढांचा ,ओद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान 
एवं विकास , पुँजी निवेश , वित्तीयन , आधुनिकीकरण, ओद्योगिक मशीनरी 
आयात प्रतिस्थापन , औद्योगिक रूग्णता , श्रम कौशल्यता , औद्योगिक सम्बन्ध, 
शिक्षा एवं प्रशिक्षण , सामाजिक खझुृढ़िवादिता एवं संकीण धार्मिक मानसिकता, 
आदि की समस्‍यायें हैं । ऐसी प्रमुख औद्योगिकीकरण समस्याओं के व्यावहरिंक 
समाधान हेतु जो व्यावहारिक कार्यक्रम का नियोजन करना है उसमें देश 
में औद्योगिकीकरण विवेकपूर्ण ढंग से द्रति गति से करने हेतु अनेक विशेषताओं 


का समावेश किया जाना चाहिये जो इस प्रकार हैं: - 


() औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त ओब्रोगिक 


ढांचे का निर्माण करना । 


(॥2 अन्तर्राष्ट्रीय .मापदण्ड के आधार पर ओद्योगिकीकरण के आवश्यक 
स्तर का निर्धरण करना और उसको प्राप्त करने. हेतु 
औद्योगिक क्षेत्र में वरीयता क्रमानुसार प्रमुख उद्योगों का चयन 


करना। 


() आवश्यक औद्योगिकीकरण हेतु वित्तीय. आवश्यकताओं 
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(एं | 
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का मल्यॉकन करना तथा चयनित प्रमुख उद्योगों को साम्यिक 


आवश्यक वित्तीयन करना । 


चयनित प्रमुख उद्योगों के नवीकरण हेतु कार्यरत ओद्योगिक 
प्रौद्योगीकी अनुसन्धान एवं विकास संस्थाओं को साम्यिक प्रोत्साहन 


देना एवं आवश्यक ऐसी अन्य संस्थाओं की प्रस्थापना करना। 


औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में आत्म - निर्भरता को प्राप्त करने 
“हेतु औद्योगिक मशीनरी आयात - प्रतिस्थापन पर विशेष 
बल देना और इस कार्य हेतु अभियान्त्रकी उद्योग के 


विकास एवं विस्तार को विशेष प्रोत्साहन देना | 


- औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान औद्योगिक रूग्णता के मितव्ययितापूर्ण 


निदान के उपायों का निर्धारण करना । 


देश में राष्ट्रीय हित के अनुकूल स्वस्थ औद्योगिकीकरण 
हेतु सामाजिक रूंढ़िवांदिः एवं पिछडापन , धार्मिक संकीर्णता, 
अल्प शिक्षा एवं प्रशिक्षण , आदि के उन्मुलनार्थ व्यावहारिक 


उपायों, का निर्धारण करना , जो कि स्वस्थ ओद्योगिक विकास 


(०]) 
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एवं ओऔद्योगिकीकरण के अनुकूल वातावरण के लिये नितान्‍्त 


आवश्यक है । 


देश में उच्च कोटि के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा 
एवं प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था करना और उपलब्ध विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी प्रतिभाओं के विदेशी प्रयाण का नियमन करना 
और स्वदेंशी औद्योगिक संस्थाओं में उनको बृहत्‌ स्तर पर 


रोजगार अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना । 


औद्योगिक क्षेत्र में विवेकपूर्ण औद्योगिक विकास एवं ओद्योगिकीकरण 
के मार्ग में उत्तरदायी व्ययधान कट॒ औद्योगिक सम्बन्धों के 


उन्मूलनार्थ व्यावहारिक उपायों का निर्धारण करना । 


औद्योगिकीकरण के साम्यिक मुल्यॉकन का नियोजन: - 


देश के समग्र औद्योगिक क्षेत्र में पूव॑ निश्चित अन्‍न्तरालों के 


दौरानू औद्योगिकीकरण की यथास्थिति का निरन्तर निष्पक्ष मूल्यॉकन किया 


जाना परम आवश्यक हैं जिसके हेतु औद्योगिकीकरण के साम्यिक मुल्याँकन 


का व्यावहारिक नियोजन होना चाहिये । इस कार्या हेतु केन्द्रीय सरकार 
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के उद्योग मन्त्रालय के तहत्‌ राष्ट्रीय स्‍तर पर ओऔद्योगिकीकरण मूल्यांकन बोड 
को प्रस्थापगा करनी चाहिये । ऐसे बोड को अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेपों 
से मुक्त रखते हुये देश में औद्योगिकीकरण से सम्बन्धित निर्देशन एवं नियमन 
सम्बन्धी विशेष अधिकार दिये जाने चाहिये ताकि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में 
राष्ट्रीय आवश्यकताओं की वरीयता क्रम की तीव्रता के आधार पर अआओशद्योगिक 
क्षेत का विवेकपूर्ण ढंग से सन्तुलित औद्योगिक विकास एवं ओऔद्योगिकीकरण 
किया जा सके । ऐसे बोई के प्रमुख उत्तरदायित्तयों एवं कर्त्तव्यों का भी 
निर्धरण करना चाहिये जिनको यह बोईड व्यवहार में अपना सके और देश 
के समग्र ओद्योगिक क्षेत्र में ओद्योगिक विकास एवं ओद्योगिकीकरण का पूर्व - 
निर्धारित नियोजन के आधार पर साम्यिक मुल्यॉँकन एवं उसका विएलेषणात्मक 
अध्ययन करके समय-समय पर भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय को प्रभावकारी 
औद्योगिकीकरण. हैतु बहुमूल्य सुझावों सहित उपयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 
सके । इस बोर्ड के इस प्रकार के कार्य से भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय 
को ओद्योगिकीकरण के क्षेत्र में तात्कालीन्‌ औद्योगिकीकरण की संभाव्य समस्याओं 
से अवगत कराया जा सकता है और समस्याओं के निदान हेतु उपयक्त 
व्यावहारिक उपाय का अग्रिम नियोजन किया जा सकता है जिनकों भारत 

सरकार अपनी आर्थिक नीति एवं आर्थिक नीतिक उपायों के तहतू विशेष _ 
औद्योगिकोकरण नीति एवं नीतिक उपायों में परिशोधनार्थ रूप में अपना सकती 


है और व्यवहार में ऐसे उपायों को लागू करके विश्वस्तरीय औद्योगिक मापदण्ड द 
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के आधार पर निर्धारित अवधि में देश में आवश्यक औद्योगिकीकरण उपग्रक्‍त 
औद्योगिकीकरण प्रक्रिया का नियोजन करके व उसे अपना कर किया जा सकता 


है । 


(4) औद्योगिकीकरण वित्तीयन व्यवस्था का निर्धारण :- 


भारतीय सरकार के उद्योग मन्त्रालय के आधीन ओद्योगिकीकरण 
वित्तीयन व्यवस्था हेतु एक राष्ट्रीय स्वायत्त औद्योगिकीकरण वित्तीय संस्थान 
की स्थापना करना चाहिये । ऐसे संस्थान को पर्याप्त औद्योगिकीकरण वित्तीयन 
से सम्बन्धित अहम भूमिका निभाने हेतु आवश्कय स्वायत्त अधिकारी दिये 
जाने चाहिये । इसके अतिरिक्त ऐसी संस्थान को अग्रिम वित्तीयन व्यवस्था 
करने हेतु आकस्मिक निधि को स्थापित्‌ करने का आवश्यक अधिकार 
दिये जाने चाहिये | इस संस्थानको दिये जाने वाले इस प्रकार के अधिकारों 
व उनके नियमन से सम्बन्धित प्रावधानों का नियोजन विशिष्ट औद्योगिकीकरण 
नीति एवं नीतिक उपायें के तहत करना चाहिग्नरे। इस संस्थान में चयनित 
सभी प्रमुख उद्योगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और सभी प्रतिनिधर्यों के 
द्वारा दिये जाने वाले निर्धारित अंशदान से औद्योगिकीकरण वित्तीयन हेतु 
आवश्यक आकस्मिक कोष स्थापित करना चाहिये जिसका उपयोग प्रतिनिधि 


उद्योगों को साम्यिक औद्योगिकीकरण वित्तीयनार्थ किया जा सकता .है । इस 
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प्रकार से ऐसी संस्थान की औद्योगिकीकरण वित्तीयग की अहम भूमिका के 
द्वारा समग्र औद्योगिक क्षेत्र में विवेकपूर्ण औद्योगिकीकरण प्रक्रिया को व्यापक 
स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिससे विश्वीकरण मापदण्ड के आधार 


पर निर्धारित अवधि भें आवश्यक औद्योगिकीकरण स्तर प्राप्त किया जा सकता 


है । 


(5) चयनित उद्योगों को आधुनिकीकरण नियोजन की स्वायत्तता 


देना :- 


भारतीय सरकार की आर्थिक नीति एवं नीतिक उपायों के 
अन्तर्गत अपनायी जाने वाली विशिष्ट औद्योगिकीकरण नीति एवं नीतिक उपायों 
के तहत ऐसे प्रावधानों को भी अंगीकृत करना चाहिये जिनके द्वारा लोक क्षेत्र 
एवं निजि क्षेत्र में विद्यमान उद्योगों के प्रबन्धन को निजि आधुनिकीकरण 
के नियोजन के निर्धारण से सम्बन्धित स्वायत्त अधिकार दिये जा सकें । उद्योगों 
का प्रबन्धन इन अधिकारों का प्रयोग करके उद्योग के विकास एवं औद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती है । इस सन्दर्भ में वह अपनी वित्तीयन 
आवश्यकताओं का निश्चयन कर सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित्‌ 
की जा सकने वाले औद्योगिकीकरण वित्तीयन संस्थान व अन्य वित्तीयन संस्थानों 
से अग्रिम वित्तीयन व्यवस्था कर सकता हैं जिसका उपयोग करके उद्योग में 


एच्छिक आधुनिकीकरण किया जा सकता है । उद्योग के प्रबन्धन की इस 


| 
+ 
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वित्तीयत भूमिका का नियमन स्वायत्त औद्योगिकीकरण वित्तीयन संस्थान के 
द्वारा किया जाना चाहिये | इस प्रकार की वित्तीयन व्यवस्था से समग्र औद्योगिक 
क्षेत्र में आवश्यक पर्याप्त औद्योगिकीकरण के स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया 
को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो कि राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक 
है | 


(6) औद्योगिकीकरण हेतु आय-कर छूट व्यक्स्था :- 


भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के आधीन आय-कर विभाग 
की उद्योग से वसूली की जाने वाली आय-कर व्यवस्था में ऐसे प्रावधानों का 
समावेश किया जाना चाहिये जिनकों अपनाने से औद्योगिक क्षेत्र भें औद्योगिकीकरण 
की प्रक्रिया प्रोत्साहित हो और आय - कर विभाग के द्वारा उद्योगों से वसूली 
की जाने वाली कर के रूप में आय में अभिवद्धि हो । ऐसे प्रावधानों से उद्योगों 
को अपने कुल लाभ में से औचित्य के आधार पर निर्धारित प्रतिशत लाभ 
को कर-मुक्त किया जा सकता है जिसका उपयोग औद्योगिकीकरण के क्षेत्र 
में किया जाना है। इस प्रकार से आयकर विभाग के द्वारा औद्योगिकीकरणार्थ 
उद्योगों की कर - मुक्त आय कर निर्धरण करने हेतु उपयुक्त प्रावधानों 
का निर्धरण किया जा सकता है जिनकों अपनाकर समग्र अर्थ-व्यवस्था में 


औद्योगिकीकरण आवश्यकतानुसार व्यापक स्तर पर किया जा सकता है । 
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औद्योगिकीकरण में सरकारी भूमिका :- 


भारतीय. सरकार अपनी आर्थिक नीति एवं नीतिक उपायों 


के तहत विशिष्ट औद्योगिकीकरण नीति एवं नीतिक उपायों के प्रावधानों में 


परिमार्ज को अपनाकर विश्वीकरण मापदण्ड के आधारपर देश में आवश्यक 


औद्योगिकीकरण स्तर को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकती है । 


इस सन्दर्भ में प्रमुख व्यावहारिक उपाय इस प्रकार हैं: - 


() 


() 


(।॥।) 


औद्योगिकीकरण “हेतु साम्यिक आवश्यकतानुसार व्यापक 
स्तर पर उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी , विज्ञान , प्रबन्ध , 
आदि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उत्कृष्ट मितव्ययितापूर्ण 


व्यवस्था करना । 


उत्कृष्ट वैज्ञानिकों , प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों , प्रबन्धों , आदि 
के विदेशी प्रयाण पर प्रभावपूर्ण नियमन करना और उनको 
देश में व्यापक स्तर पर रोजगार क अवसर एवं ओदच्योगिकीकरण 


कार्य सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना । 


देश में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में विद्यमान प्रभावकारी अवरोधों 


के उन्मुलनार्थ आवश्यक नियमन उपायों को अपनाना । उदाहरणार्थ- 


(०) 


(४) 


(०।१) 


(०[) 
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विदेशी प्रतिस्पर्द्धा को कम करना , भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों का प्रभावपूर्ण नियमन करना , औद्योगिक सम्बन्ध 
को मधुर बनाना , ओद्योगिक हड़ताल एवं तालाबन्दी का 


नियमन करना , आदि 
मैँहगी औद्योगिक प्रौद्योगिकी के आयात का उदारीकरण करना। 


अपशिष्ट उत्पादन संसाधनों एवं उप - उत्पादों के प्रुनः 


उपयोग के प्रबन्धन को प्रोत्साहन देना । 


ओद्योगिक प्रदूषण के नियमन हेतु प्रभावकारी उपायों 


को अपनाना । 


विश्वविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थाओं में औद्योगिक 


अनुसन्धान की परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना । 


विश्वविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थाओं को देश 
के औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थानों से सम्बन्धित 
करना ताकि वे संस्थायें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप 


अद्यतम्‌॒ एवं उत्कृष्ट किस्म की प्रौद्योगिकी विकसित कर सकें। हैं 
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॥ ४) केन्द्र व प्रत्येक राज्यों में उद्योगों के आधुनिकीकरण के नियमन 
हेतु सरकारी मशीनरी की व्यवस्था करना ताकि इनके 
देख - रेख में उद्योगों का नियमित रूप से आधुनिकीकरण 

हो सके । 


उल्लिखित उपायों को सरकार व्यवहार भें अपनाकर औद्योगिकीकरण 
के परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और ऐसी भूमिका के द्वारा 
देश के समग्र औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को पर्याप्त प्रोत्साहन 


दिया जा सकता है । 


(8) औद्योगिक विकास निगमों का पुनर्गठन एवं विस्तारण :- 


औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ओद्योगिक विकास करने 

हेतु अनेक औद्योगिक विकास निगम कार्यरत हैं । उदाहरणार्थ- भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , भारतीय ओद्योगिक 
साख एवं विनियोग निगम , भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक , राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम , राष्ट्रीय लघु॒ उद्योग निगम , आदि । अर्थ-व्यवस्था के लोक 
एवं निजि क्षेत्रों में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण की वर्तमान आवश्यकताओं 
का ओचित्यपूर्ण विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करके ऐसे कार्यरत औद्योगिक विकास 


निगमों के संगठन , प्रबन्धन , अधिकारा एवं *नियमन के क्षेत्र में पनर्विचार 


किया जाना नितान्‍्त आवश्यक है तांकि राष्ट्रीथ स्वर मगर सभी प्रमुख क्षेत्रों 
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में सन्‍्तुलित औद्योगिक विकास किया जा सके और अन्राष्ट्रीय मापदण्ड के 


आधार पर समग्र औद्योगिक क्षेत्र भें औद्योगिकीकरण स्तर को निर्धारित अवधि 


में प्राप्त किया जा सके । इस सन्दर्भ में प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :- 


(५६) 


(५७][) 


वर्तमान 


सनन्‍्तुलित औद्योगिक विकास का पुनर्नियोजन करना । 
उदार औद्योगिक वित्तीयन व्यवस्था को अपनाना । 

आवश्यक औद्योगिक प्रौद्योगिकी हस्तात्तरण को प्रोत्साहन 
देना । 
देशी औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहन 
देना । 

वित्तीय दृष्टि से रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को आधुनिकीकरण 


“हेतु निम्न दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना । 


.निजि क्षेत्र के साहसियों को उद्योग प्रवर्तन हेतु प्रोत्साहन 


देना । 
साम्यिक आवश्यकतानुसार उद्योगों में प्रवर्त , नवीकरण 
प्रबन्धन और विकास के क्षेत्र में आत्म - निर्भर पैजी निवेश 


व्यवस्था उपलब्ध करना । 


उल्लिखित विवेचन से अन्ततः यह कहा जा सकता है कि 


परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय. औद्योगिक बातावरण में - भारतीय अर्थ- व्यवस्था 
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के औद्योगिक क्षेत्र में अपनायी गयी वर्तमान आर्थिक नीति एवं नीतिक उपायों 
के तहत्‌ देश में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण का निकट भविष्य 
उज्जवल है । अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के आधार पर देश में आवश्यक औद्योगिकीकरण 
के स्तर को उपयुक्त औद्योगिकीकरण नियोजन को अपनाकर प्राप्त किया जा 
सकता है जिसमें व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी उल्लिखित ओद्योगिकीकरण 
सुझावों का समावेश किया जाना परम आवश्यक है । इस प्रकार से इस शोध 
के निष्कर्ष एवं सुझावों को व्यावहरकि आऔद्योगिकीकरण नियोजन के तहत्‌ 
अपनाकर देश में आवश्यक सन्तुलित औद्योगिक विकास एवं ओद्योगिकीकरण 
किया जा सकता है और देश की अर्थ-व्यवस्था को विश्व की अग्रगणी अर्थ- 


व्यवस्थाओं के समकक्ष लाया जा सकना संभव है । 
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।990 । 


: आधुनिक माइक्रो अर्थशास्त्र, रतन प्रकाशन मन्दिर आगरा 


[990 | 


: आर्थिक नीति के सिद्धान्त, स्टेपलेस प्रेस-लन्दन,।959 । 
: राज्य एवं व्यवसाय, प्रयाग प्रृस्तक भवन-इलाहाबाद, ।90| 


: भारतीय की औद्योगिक अर्थव्यवस्था, चेतन्य पब्लिशिंग 


हाउस युनिवर्सिटी रोड-इलाहाबाद, ।979 


: कृषि एवं औद्योगिकीकरण , 


कुलश्रेष्ठ, आर0एस0 : औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन- आगरा, ॥993 । 


खन्‍ना एवं बाउप्ट्रा 


मिश्र, जे0 एन0 
मिश्र, एस0के0 एवं परी, वी0के0 


मामोरिया, चतुर्भज एवं जैन, एस0 सी0 : 
मुखजी , आर0 


मुखजी, राधा कुमुद 
महाजन, विद्यासागर 


नाटेसन, एल0 ए0 


: इकनामिक पराब्लम ऑफ मार्डन इण्डिया ( 


: सामान्य तथा अकार्बनेक रसायन, भारतीय प्रका शन - 


मेरठ, ।99। । 


: भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल-इलाहाबाद,।990 । 
: भारीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस- बम्बई 


।99] ।ै। 


भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन-आगरा, ।994 | 


सतत 


न्ष् 


।939-सनू ॥94। ) , भाग-2 


: चन्द्र गुप्त मौय एण्ड हिज टाइम, 960 ।. 
: भारत का आधुनिक इतिहास, 985 । क्‍ 
: स्टेट भैनेजमैण्ट एण्ड कन्ट्रोल ऑफ रेलवे इन इण्डिया 


।946 । 


(39, 


प्रकाश, जे0 एवं सिन्हा , वी0सी0 
प्रकाश, जे0 एवं शुक्ल, एम0बी0 
राना, के0सी0एवं वर्मा, के? एन0 
राय, के0 रजत 

राय, उदय नरायन 

राय, एम0 सत्या ( संपादित ) 
राय, एम0 एल0 

राव,एम0 सन0 

सरकार, जे0 एन0 
श्रीवास्तव,के0सी0 एवं नेगी, 


जसवन्त सिंह , 


श्रीवास्तव, ए0पी0 एवं सिन्हा, 
एस0के0 


श्रीवास्तव आशिर्वादी लाल 


श्रीवास्तव, वी0के0 लाल 


: इण्डिट्रीयलाइजेशन इन इण्डिया, 


: भारत की 


: भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार एवं यातायात; लोकभारती 


प्रकाशन - इलाहाबाद, ।983 । 


: भारत में लोक उद्यम, प्रयाग प्रस्तक भवन- इलाहाबाद, 


।992 । 
: माइक्रो इकोनामिक्स एनालेसिस, विशाल प्ब्लिकेशन, 
जालन्धर, ।॥980 । 


आ0य0 प्रेस- बम्बई, 


।082 | 


: विश्व सभ्यता का इतिहास , ।990 । 


: भारत में उपनिवेशवाद और रणष्ट्रवाद, हिन्दी माध्यम 


कार्यान्ववय निदेशालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वार 


प्रकाशित, ।990 । 


: महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास, नव-विकास प्रकाशन - 


पटना, ।986 । 


: इण्डियन रेलवे, ॥975 । 
: मंगल एडमिनिस्ट्रेशन, ।935 । 


: प्राचीन भारत का इतिहास ( भाग-7 , 77), यूनाइटेड बुक 


डिपो - इलाहाबाद , 990 । 


आर्थिक नीति और समस्‍यायें, अनुराग 
प्रकाशन- इलाहाबाद, ।994 । 


: दिल्‍ली सल्तनल, शिवलाल अग्रवाल, एण्ड कम्पनी द्वारा . 


प्रकाशित - आगरा, 4992 । 


: भारत में लोक -उद्योग, कल्याणी पैंब्लिशर्स- नई 


दिल्‍ली, ।985 ।.. 


शास्त्री, के? एन0 श्रीवास्तव 
शर्मा, तुलसी एवं चौहान, 
एस0 डी0 सिंह 


शर्मा, पी0 एल0 
शर्मा, एस0 सी0 एवं सिंह , 


आर0 एन0 
वाकिल, सी0 एन0 


नन्‍द मौर्य युगीन भारत, ॥987 | 


: इण्डियन इण्डिस्ट्रीस, शि0आ0 एण्ड क0, ऐजुकेशन 


पब्लिशर्स - आगरा, ।986 । 


: आधुनिक भारत ( सन्‌ ।॥907-969 ), ल0न0 अग्रवाल 


प्रकाशन- आगरा, ।97। । 


: भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन- आगरा, ।986 । 


: इण्डिस्ट्रियलाइजेशन इन इण्डिया ।965 । 


(३7) 


सरकारी प्रकाशन: - 


प्रोग्राम ऑफ इण्डस्ट्रिल डैवलपमेन्ट ( सन्‌ ॥95।-56 ), भारत सरकार की ओर से 
प्रकाशित । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना ( सन्‌ ॥957-56 ), योजना आयोग भारत सरकार की ओर से 
प्रकाशित । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग भारत सरकार की ओर से प्रकाशित प्रतिवेदन, 
सन्‌ ॥962 । 

पंचम पंचवर्षीय योजना ( सन्‌ ॥947-79), योजना आयोग भारत सरकार की ओर से प्रकाशित 
सन्‌ ।॥976 । 

वार्षिक योजना ( सन्‌ ॥979-80), योजना आयोग भारत सरकार की ओर से प्रकाशित, 
सन्‌ ॥979 । 

षष्टम पंचवर्षीय योजना (सन्‌ ॥980-85), योजना आयोग भारत सरकार की ओर से प्रकाशित। 
षष्टम पंचवषीय योजना ( सन्‌ ।॥978-83), योजना आयोग भारत सरकार की ओर से प्रकाशित 
संशोधित प्रतिवेदन, सन्‌ ॥979 । 

सप्तम पंचवर्षीय योजना ( सन्‌ ॥985-90), भाग-2 योजना आयोग, भारत सरकार की 
ओर से प्रकाशित । 

अष्टम पंचवषीय योजना ( सन्‌ ॥992-97),योजना आयोग भारत सरकार की ओर से प्रकाशित। 


आर्थिक समीक्षा ( सन्‌ ॥993-94 ), भारत सरकार की ओर से प्रकाशित सन्‌ ।994 । 


योजना पत्रिका 


योजना पत्रिका 


योजना पत्रिका 


योजना पत्रिका 


योजना पत्रिका 


योजना पत्रिका 


योजना पत्रिका 


सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत 
प्रकाशित, ।5 मार्च सन्‌ ॥990 । 

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत 
प्रकाशित, 30 दिसम्बर सन्‌ ।990 । 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत 
प्रकाशित, 3। मार्च सन्‌ ॥994 । 

सूचना ओर प्रसारण मन्त्रालय - भारत 
प्रकाशित, ।5 सितम्बर सन्‌ ॥994 । 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय - भारत 
प्रकाशित, 3। अक्टूबर सन्‌ ॥994 । 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय -भारत 
प्रकाशित, ।5 दिसम्बर सन्‌ ।॥994 । 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय -भारत 


प्रकाशित, ।5 जनवरी सन्‌ ॥995 । 


सरकार 


सरकार 


सरकार 


सरकार 


सरकार 


सरकार 


ठ्वार 


द्वारा 


हारा 


द्वारा 


द्वारा 


द्वारा 


द्वारा 


(777) विविध प्रकाशन :- 


चीनी उद्योग को जारी संरक्षण पर भारीय तट-कर बोर्ड का प्रतिवेदन, बम्बई, सन्‌ ।947 । 
भैग्निशियम क्लोराइड उद्योग को जारी संरक्षण पर भारतीय तट-कर बोर्ड का प्रतिवेदन, बम्बई, 
सन्‌। 947 । 

भारतीय कागज एवं लुग्दी उद्योग को जारी संरक्षण पर भारतीय तट-कर बोर्ड का प्रतिवेदन, 
कलकत्ता, ॥93। । 


भारतीय उद्योग समीक्षा, सन्‌ ॥994 , दी0 हिन्दू । 


तालिका सूची 
तालिका संख्या शीर्षक पृष्ठ संख्या 


|. सूती उद्योग की प्रगति(मिलों की संखया,तकुओं की सख्या, 


कर्मचारियों की संख्या,रई का उपभोग) 73 
2 सूती मिलों के उत्पादन की प्रगति ( उत्पादन, आयात,एवं 

निर्यात) 75 
3. भारत में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन 83-84 
4. चीनी उद्योग की प्रगति (कारखानों की संख्या,गन्ने का उत्पादन 

गन्ने की पराई क्षमता,चीनी का उत्पादने) । 04 
5. चीनी का उत्पादन एवं आयात [07 
6. कागज का उत्पादन, आयात एवं उपभोग | । 3 
९ भारत में मैग्नेशियम क्लोराइड का उत्पादन । 25 
8. पाइनियर मेग्निशिया वर्कस द्वारा उत्पादित मेग्निशियम 

क्लोराइड के निर्यात की स्थिति । 28 - ।29 
9. सीमेण्ट उद्योग का क्षेत्रीय वितरण ( संस्थापित क्षमता का 

प्रतिशत) एवं सीमेण्ट का भोतिक उत्पादन- क्षमता ।43 - | 44 
।0. जूट उद्योग की प्रगति ( कारखानों की संख्या, करघों की 

संख्या, तकुओं की संख्या,अधिकृत पुँजी) ।50 
हक भारत के उद्योग, उत्पादन-क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन 

की स्थिति (सन्‌ ॥946 से सन्‌ ॥95] तक) ।88-।9! 
2. । प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता वास्तविक उत्पादन 

(सन्‌ ।950-5। से सन्‌ ।956 तक) 202- 205 
।3 प्रमुख उद्यांगों का उत्पादन - क्षमता एवं उत्पादन 


( सन्‌ ॥956 से सन्‌ 960-6। तक ) 224- 225 


०: 


20 


2 


22 : 


23. 


24 . 


* हर 
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन-क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन 
(सन्‌ ।960-6। से सन्‌ ।965-66 तक ) 
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन 
(सन्‌। 9655-66 से सन्‌ ॥968 - 69 तक ) 
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन-क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन 
(सन्‌ 968-69 से सन्‌ ॥973-74 तक ) 
पंचम्‌ पंचवर्षय योजना के अन्त ( सन्‌ ।973-74 ) 
में प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन 
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में संस्थापित उत्पादन- क्षमताओं 
का उपभोग स्तर 
प्रमुख उद्योगों का उत्पादन- क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन 
( षष्टम पंचवर्षीय योजना काल) 
लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन एवं निर्यात की स्थिति 
(सन्‌ ।979-80 एवं सनू ।984-835 में ) 
अमुख उद्योगों के उत्पादन की स्थिति ( सप्तम पचवर्षीय 
योजना ) 
प्रमुख उद्योगों को उत्पादन की स्थिति ( सन्‌ ॥990-9। एवं 
सन्‌ 99-92 भे ) 
अष्टमु पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रमुख उद्योगों 
के उत्पादन से सम्बन्धी लक्ष्य 
अष्टम्‌ पंचवर्षीय योजना' के अन्तर्गत लघु.एवं कुटीर 
उद्योगों के उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात के सम्बन्ध में 


लक्ष्य 


243- 245 


254- 256 


2/4- 275 


289- 294 


299 


“।053।7४ 


39- 320 


337 - 339 


244 - 346 


36। - 363 


366- 367 


